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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 प्रदणों  क ेमोखिक  उत्तर

 आकाशवाणी रकर्शन  के  कार्यक्रमों  स ेलाभाग्यथित  जनसंख्या

 ++
 ढ  450.  थी  के०  प्रधानी  :

 श्री  अशोक  आनरदराब  देशमुख  :  क्‍या  सूखता  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 हुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्रश्येक  राज्य  में  आकाशवाणी  और  दूरदशेन  के  कार्यक्रमों  का

 लाभ  कितने-कितने  प्रतिशत  जनता  को  मिलने

 क्‍या  देश  की  सम्पूर्ण  जनसंख्या  को  प्रसारण  परिधि  में  लाने  का  बिचार  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिजा  :  से  (7)  एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 जिवरण

 आकराशवाणी/दूरव्शन  द्वारा  1992-93  के  अस्त  तक  कवर  की  जाने  वाली  अनुमानित
 जनसंख्या  की  प्रतिशतता  ।

 जलन  तन
 कम  सं०  राज्य/संत्र  शासित  क्षेत्र

 आकाशवाणी  दूरदर्शन

 1.  भआरप्र  प्रदेश  99  98.4
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  98  44.4

 3.  असम  98  82.8



 मौखिक  उत्तर  30  1992
 जन  नममकम-»  न  बनती  बनना  1  .  >>  ब  लि

 i  कक  जाना  >>  अनजान  ee  .  -..

 26

 2

 विहार
 गोबा

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 शाजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाड़

 जिपुरा
 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाजणਂ

 अंशामतः  और  मिब्तेकार
 चंडीगढ़
 दादरा  और  नगर  हवेली

 दिल्ली

 बदन  और  दीव

 लक्षद्वीप  और  मिनिकाय  द्वीप  समूह

 पांडिचेरी

 कपूर  कप  से  कबर

 टिव्वणी  के  सम्बन्ध में
 कवरेज  आंकड़ों  में  किनारे  के  क्षक्की  वह  जनसंस्या  भी

 शामिल  जहां  संतोष  जनक  संग्र  हण  के  लिए  ऊ  थे  ए  ठीनों  और  बूस्टरों  कीਂ  आयब्यकसतਂ  होती

 और  आकाशवाणी/द्गृर्दशन  कवरेज  में  बद्धि  करते  के  लिए  सरकाछ  करा  उठाए  गए

 2

 5

 99

 99  99x

 99  ९

 99

 9]

 99  80

 98.5

 80

 98.5

 99  १

 80.

 99  99x

 99  ><

 99

 99

 99  9<

 99  %

 4
 जन  ऑल  te  ली  न  नब  न  नमन जभान  लनण  स्‍धकिक

 91.7

 100.00

 76.8

 98.5

 61.9

 90.5

 68.7

 60.1

 81.7

 66.4

 97.2

 72.3;

 69.6

 77

 100.0

 61.5

 95.0

 90.1
 #  93.3

 92.4

 96.7

 ४  99.0

 1060:

 43.6

 100.0

 100.0

 99

 100.0:

 न



 10:45,  944  मौलिक  उतर
 ४  **  +++  वि  2.9.  an ee  जनम  मनन

 आपका  शयाशी  ओर  दृरदशेन  कबरेज  देश  की  लगभग  95.9  प्रत्रितत  और
 81  प्रतिक्त  जनब्रछक को  हैं  ।  पर्काप्तसाधनों की  उपस्रम्दता भौर  परस्मर  प्राग्नभिकता  पर  निर्भर
 करते  छुए  इशेक्ट्रॉनिक  मोडिफा  का  ओर  विस्तार  अ्रणों  में  जा  उठा  है  ।  बाकागावाणी  की  32  और

 दूरदर्शन  की  152  ट्रांस  मीटर  परियोजनाएं  यासतों  कार्यास्त्क्षत  के  विभिन्‍न  चरषों  में  हैं  इतहें
 स्थापित  करते  का  कार्यक्रम  इन  परियोजनाओं  के  चालू  हो  जाने  पर  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  की
 कवरेज  देश  की  97.52  सथा  90%  जनसंख्या  को  उपलब्ध  होगी  ।

 लो  के  ० अखानी  :  काल  अंत्री  जी  से  कहा  है  कि  1992-93  के  भंत  तक  जब  ये

 गेबनाए  फूरी  हो  आए  उत्तशे  देशा  की  ?7:अ्रत्िशत:ज़ब्रता  को  लाभ  मिलेगा  ।

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारा  निर्वोचन  केत्र  देश  का  सबसे  बल्म  है  जो 400  फकि०  मी  कंधा

 और  150  कि०  मी०  भौड़  क्षंत्र मे ंफैला  है और  कहां  एक  भी  टी  ०  बी०  ट्रांस  मीटर  केन्द्र  नहीं  है  ।

 अया  मैं  माततीय  मंत्री  टे  यह  जान  सकता  हूं  कि  इस  संबंध  में  भेदभाव  क्‍यों  किया  गया  है  जबकि

 उड़ीसा  के  कुल  21  निर्वाचन  क्षंत्रों  में  21  ट्रॉंस  मीटर  केन्द्र  है  लेंकिन  हमारे  निबिन  क्षत्र  में  एक  भी

 ट्रांसमीटर  केन्द्र  नहीं  है  ?

 आमररो  मिशिका  आपस  :  वहां  कक  मैं  सप्रशाली  हूं  कोद्घपत  ओर  जोकि  माननीय

 के  लिर्शानन झा  क्र  के  अत्यन्त  निकट  डो०  भी०  ज्लंसमीटर  केद्ध  का  उन्हें  लाभ  रहा  है  ।

 सल्ययरभगिरि  को  जल्द  ही  टी»  श्री०  ट्रॉल  हकिटर  का  लाज  मिलते  मात्मा  है  |  हमने  उसके  घिके  आदेश  दे

 दिये  माननीय  सदस्य  के  विचार  को  हमसे  नोट  कर  लिया  है  ।

 परी  के  बलाकी  :  जैपौर  हजारे  क्ियाचन  आंत में  यहीं  है  ।  यह  कोखपट  क्षेत्र  में

 हुआरे  चिर्याजन  छोेज में  एक  भरे  ट्रांशमीटव केस  नहीं  है  ।

 बौरंग  पुर  संसदीय  क्षेत्र  क ेआस  पास  अलग-अलग  केन्द्र  है  ।  जैशकि  मैंने  पहलो  कहा  है।के

 यह  बहुल  ही  विशाल  शत  से  महा  अत्यक्षिक  बन  और  विश्धित  ऊंधाईयों  वाले  पहाड़  यहाँ  तक

 अस्टर  और  ऊ-भी  केटील  के  कासजूद  भी  हमारे  विर्याचन  क्ष
 त्र  के

 बदास  प्रतिशत  लोग  दूरदर्शन
 कार्यक्रमों  को  गहीं  देश  सकते  हैं  ।  क्‍या  अंदी-सी  दस  बर  विजार  करेंगे  और  नौरंगपुर  में  नए  ट्रांसमीटर

 केसा  शुरू  करने  की  पमिदोक्क को  चर्व  1992-93  में  पू्त  करेंगे  ।

 आभार  निया  बाल  :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  सानतीय  सदस्य  की  बात  को  नोट  कर  लिया

 भी  अशोक  आनभ्दराथ  देशमुख  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  पूरा  जवाब  नहीं  दिया  है  ।

 प्रश्न  पूछने  का  मकसद  यह  आनना  था  कि  देश  की  पूरी  जनसंसया  को  प्रसारण  परिधि  में  लाने  के  लिए  क्या
 योजना  है  ।  इसी  तरह  से  इन्होंने  क्षेत्रवार  आाँकड़  दिए  हैं  तथा  कृरकर्शन  तथा  आकाश  आधी  केंक्रों  की  संध्या

 बताई  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  बताया  है  कि  जाक्ाशंवाणी  ओर  दूरदर्शन  कवरेज  लगधन  95  कया

 प्रतिशत  जनसंद्या  को  उपलब्ध  है  ।

 अड्यक्ष  हुस्दर्शन  आम  जनब्ा  तक  पहुँचते  का  सबसे  अच्छा  माध्यम  लेकिन  संत्री  महोक्थ
 के  हरल  एरिग्राज  के  करे  यें  अलग  से  जानकारी  नहीं  दी  ज बकि  उनको  अरबम  और  रूशल  एस्याज
 की  अलग-अलग  जानकारी  देनी  चाहिए  थी  ।  जैसाकि  राजेश  पायलट  जी  ने  बताया  हैं  कि  ज़त्येक

 पंचायत  को  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी  इसी  तरह  से  टेलीक्जिन  सेट  जगर  हर

 &
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 पंचायत  में  उपलब्ध  हों  तो  गांबों  तक  प्राम-सुधार  परिवार-कल्याण  कार्यक्रम  तथा  वेश  में  चल

 रहे  विकास  कार्यक्रमों  की जानकारी  दी  जा  सकती  है  और  प्रामीण  क्षेत्रों  में  समस्याओं  को  साल्व  करने

 में  सुविधा  हो  सकती  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रत्येक  ग्राम-पंचायत  को  कब  तक  टी०  वी०  सेट

 और  प्रसारण  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 कुमारी  गिरिजा  व्यास  :  अध्यक्ष  छठीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुछ  18  टेलीविजन  सैंटर

 इस  देश  में  जब  दूरदर्शन  का  प्रारम्भ  किया  घीरे-धीरे  आज  इस  पनसेंटेज  तक  पहुंचे  हैं  ।  जब  यह
 प्रारम्भ  किया  था  तो  उद  श्य  यह  था  कि  बड़  मेट्रोपोलिटन  नार्थ-वस्‍्ट  के  इलाकों  को

 महत्ता  दी  उसके  बाद  एक  लाख  की  जनसंदछया  को  महत्ता  दी  गयी  ।  लेकिन  देखा  गया  कि  उससे

 भी  पूरा  एरिया  कवर  नहीं  होता  ।  इसलिए  अब  उन  इलाकों  को  विशेष  तौर  से  महत्ता  दी  जा  रही  है  जो

 बार्डर  एरियाज  नार्थ-वैसट  के  हिली  एरियाज  ट्राइबल  और  सैसेटिव  एरियाज  हैं  ।  धीरे-धीरे  आज

 इस  परसेटेज  तक  हम  पहुंचे  हैं  ।  जैसे-जैसे  हमारी  आाथिक  क्षमता  बढ़ती  जाएगी  वैसे-वैसे  पूरे  इलाके

 होते  निश्चित  रूप  से  हमारी  प्रतिबद्धत्ता  गांव  के  दूर-दराज  के  इलाकों  तक  पहुंचने  की

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लजित  :  मेरे  सहयोगी  ने  जो

 उत्तर  दिया  है  उसमें  मैं  बस  थोड़ा  जोड़ना  चाहता  पंचायतों  को  टी०  बी०  सेट  उपलब्ध  कराने  के
 सम्बरध  में  एक  प्रश्न  किया  गया  था  |  यह  मामला  उच्च  शक्ति  या  निम्न  शक्ति  के  द्रांसमीटरों  से
 अलग  है  ।

 ह

 हा

 जहां  तक  टी०  बो०  सेटों  का  संबंध  मैं  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  योजता  ॥
 अवधि  में  3000  सामुदायिक  टी०  वी०  सेटों  का  आवंटन  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेलिए  किया  गया  था  क्योंकि
 यह  सुधूर  जनजातीय  पव॑तीय  क्षेत्र

 हम  पूर्वोत्तर  परिषद  की  रिपोर्ट  का  इस्तजार  कर  रहे  थे  और  उनके  सुझावों  के  अनुसार  हमने  कुछ
 स्थामों  के  लिए  सामुदायिक  टी०  वी०  सेट  मंजूर  किये  ग ेजनजातीय  और  पर्वतीय  क्षेत्र  यदि  हम
 जनसंख्या  के  आधार  पर  भी  ट्रांस  मीटर  से  उनकी  आवश्यकता  पूरी  कर  दें  फिर  भी  जब  तक  लोगों  के
 पास  टी०  बी०  सेट  खरीदने  का  सामथ्यं  नहीं  होगा  उक्त  सुविधा  बेकार  साबित  होगी  ।

 इसलिये  हम  योजमा  आयोग  को  यह  सुझाव  दे  रहे  हैं  कि  वह  और  अधिक  सामुदायिक  टी०  वी०

 सैट  उपलब्ध  कराए  लेकिन  यह  योजना  आयोग  द्वारा  उपलब्ध  कराए  गए  संसाधनों  पर  निर्भर

 थी  अरबिन्द  तिवेदी  :  अध्यक्ष  मैं  मानमीय  मम्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  गुजरात
 को  कई  बार  आएवासन  हन्होंने  दिया  है  कि  गुजरात  को  नेटवर्क  के  साथ  लिकअप  किया  लेकिन

 अभी  तक  बह  कार्य  पूरा  नहीं  हुआ  ।  मन्‍्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  हम  हिली  एरियाज  में  जाने  की  कोशिश

 कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  ग्राउन्ह  एरिया  तो  अभी  पूरा  नहीं  क्रिया  ।  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  बासतोर  से  ट्राइडः

 एरिया  में  प्रोग्राम  नहीं  पहुंच  पाते  जो  बात  लोगों  को  कहनी  है  वह  बात  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  पाती

 है  ।  हमें  आाएवासन  हम  जानता  चाहते  दे  कि  यह  कार्य  कब  तक  पुरा  कब  तक  के  लिंत

 हम  लोगों  से  कहें  कि  यह  सइकार  इस  काये  को  पूरा  करेगी  ?

 तब



 10  1914  मौखिक  उत्तर
 Oe  eee  |  ०  5

 कुमारी  गिरिजआा  व्यास  :  अध्यक्ष  रीजनल  सबविस  से  इसका  तात्पयं  है  तो  के
 आने  पर  उस  कार्य  को  प्राथमिकता  दी  जहां  तक  गुजरात  का  प्रश्न  गुजरात  अभी  गच्छी

 तरह  से  कवर्ड  परसेंट  वाय  ए०  आई०  आर०  और  76.8  बाय  द्रवर्शन  ।

 करी  छेदी  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  जानता  चाहता  हूं  कि  आकाशवाणी  पढ़ना

 से  जो  आकाशवाणी  द्वारा  विविध  भारती  कार्यक्रम  विया  जाता  है  या  दूरदर्शन  द्वारा  जो  7.30  बजे  के

 समाचार  दिखाए  जाते  हैं  उसकी  कबरेज  पूरे  बिहार  में  नहीं  होती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पूरे
 बिहार  को  प्रसारण  परिधि  में  लाने  के लिए  कब  तक  कार्यवाही  कर  पायेंगे  ताकि  पूरे  बिहार  के  लोग

 समाचार  सुन  सके  ?

 थी  अजित  पांजा  :  उस  समय  हंजीनियरों  ने  जो  पूरे  बिहार  को  माइक्रो  वेव  उपलब्ध  फराने  की

 सलाह  दी  थी  हम  उसका  पूरी  तरह  पालन  कर  रहे  अब  उपग्रह  सुविधा  मिल  गई  इसीलिए

 हमने  पांच  राज्यों  को  इसमें  शामिल  कर  लिया  है  और  हमारा  यह  विचार  है  कि  सभी  25  राज्यों  और
 संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भी  आठवीं  योजना  के  अस्त  तक  शामिल  कर  लें  बशतें  कि  वे  सभी  स्थान  के  लिए
 जिसका  प्रस्ताव  योजना  आयोग  समक्ष  रखा  गया  मंजूरी  प्राप्त  हो  जाए  ।

 अपर  ताप्सी  परियोजना

 ]

 +45].  भी  महेस्  कुमार  सिह  कया  जल  संसाधन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 लेरिया  गुटीघाट  नवाया  डायवर्जन  खेरिया  बायीं  तट  नवाथा  दायीं  तट

 नहर  और  हतनूर  दायीं  तट  नहर  के  सम्बस्ध  में  अपर  ताप्ती  परियोजना  चरण-दो  की  वर्तमान  स्थिति

 क्या

 इस  परियोजना  से  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  सिचित  होने  वाली  भूमि  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  परियोजना  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  और

 इसमें  कितवा  खर्च  अम्तग्रेस्त  है  ?

 जल  संसाधन  मस्त्री  विद्याअरण  से  अपर  ताप्ती  जिसमें

 303  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  मध्य  प्रदेश  में  लगभग  46,700  हेक्टेयर  और  महाराष्ट्र  में

 59,800  हेक्टेयर  भूमि  की  वार्षिक  सिंचाई  करने  को  परिकल्पना  की  गई  की  जांच  करके  राज्यों  को

 सलाह  दी  गई  है  कि  वे  केल्द्रीय  जल  भायोग  की  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संशोधित  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 केन्द्र  में  संशोधित  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  यहां  संशोधित  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  उसे  पूरा

 करते  में  लगने  वाले  समय  भौर  उसकी  लागत  का  निर्धारण  किया  जा  सकता  है  ।

 झो  महेगा  कुमार  सिंह  ठाकुर  :  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  कया  अपर

 ताप्ती  योजना  के  द्वितीय  चरण  को  महाराष्ट्र  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने  के

 लिए  कोई  सिफारिश  की  यदि  नहीं  तो  जो  पुरानी  योजना  तीन  चरण  में  होने  वाली  है  और  एक  चरण

 पूरा  होता  उस  योजना  को  बीच  में  क्‍यों  छोड़  दिया  गया  है  ?
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 की  विदात्थ रण  :  अध्यक्ष  इस  परियोजना  को  आठवीं  पोजका  देंब्सम्मिलित
 करने  की  सिफ्राशिश  महाराष्ट्र  सरकार  मे  नहीं की  हैं|  ब््चपि  हम  क्ोमों  की  राष्ट्रीज  न्डिशि  है-कि
 परियोजनाएਂ  काफी  आगे  कह  शुकी  जिनमें  काम  हो  चुका  उनको  प्राथमिकता  के  आश्वार  पर  लेकर

 बूश  करता  हम  छोयों  ने  महाराब्ट्र  सरकार  से  इस  प्रश्न  को  ड़ठाया  है  ।  आशा  है  कि  वे  इसे
 आदकीं  पंच्रवर्वीच्न  पोजना  में  श्रश्मिन्षित  करने  पर  सजी  हो  जाए

 औओी  जहेसा  कुमार  सिह  ठाक्र  :  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  सिफारिश  के  आधार  पर  संशोधिता  रूप
 में  इतना  क्लिम्व  क्यों  लगा  और  इस  परियोजसा  के  प्वितीय  चरण  में  1991-92  में  क्या  क्राम  हुआ  और
 1992-93  में  सरकार  क्या  काम  करने  जा  रहे  है  ?

 भ्री,जिद्या  चरण  शुक्ल  :  जैसा  मैंने  कहा  है  कि  इस  योजना  की  रिपोर्ट  को  महाराष्ट्र  सस्कार  और
 भध्य  प्रदेश  श्रकार  को  भेज  दिया  कया  उनसे  इस  धर  कुछ  ऐसी  टिप्पणियां  मांझी  बई  और

 करण  मांगा  गया  है  जिसकी  आवश्यकरतः  इस  ओोजना  को  पूरी  तस्हू  से  लागू  करने  के  शिए  ।  बह

 ह्पथ्टीकरण  बह्वाराष्ट्रसे  अभी  शक्र  नहीं  मिला  सध्य  शदेश  सदकार  ने  अभी  अश्ी  खुचित  क्रिया  है  कि

 झमकी  तकवीकी  आवश्यकताए  जो  उसके  आरे  में  ध्याव-श्रेकर  कतकों  पूरा  करके  हमारे  फ्रस्न  पृजसाय

 मगर  महाराष्ट्र  सरकार  से  हमें  कान  नहीं  मिला  है  इसलिए  कस  तक  प्रतीक्षा  करते  के  दाद

 यह  मोजना  महाराष्ट्र  सरकार  के  पास  वापस  भेजी  गई

 की  रास  कापसे  :  मत्री  महोदय  ने  अभी  बताया  कि  महाराष्ट्र  शासन  के  द्वाराजों  ग्रोडना

 मापकेः वास  आामी  थी  उत्तके  लिए  जाप  एक  बरस  रुके  और  उसके  बाद  दुबारा  उनको  भेजी  बह

 कब  भेजी  गई  और  आप  उनसे  कौन  से  मालूमात  करने  के  लिए  रुके  रहे  ?

 जी  जिक्ासर्ण  शूत़ल  :  करोब  तीन  साल  पहले  योजना  महाराष्ट्र  घरकार  द्वारा  बापस  भेजौ

 क्र  थी
 ०.००

 जी  राम  कापलसे  :  आपने  कब  उनके  पास  तारीख  बतायें  और  आप  कोन  से  मनलूडात

 शबसे  अहहते  हैं  !
 ेु

 क्षी  विज्ञाजरुण  शुक्ल  :  लगभग  तीन  साल  पहले  उनके  पास  भेजी  गई  तारोख  और  महीढा

 मेरे  पास  मौजूद  नहीं  है  १  हम  लोगों  ने  स्वष्टोकरण  मांगा  है  बहु  आवश्यक  कप  से  तकमीकी

 हाइड्रोलोजी  के  सम्बन्ध  में  जो  वहां  पर
 जल  की  उपलब्धि  है  उसके  सम्बन्ध  में  है  तथा  अन्य  तरह  की  चीजें

 हैं  जिनकी  ब्रवश्यकता  पड़ती  है  ।  जैसे  ओ  पैसा  लगाया  जा  रहा  हैं  उसका  पर्याप्त  उपयोग  हो  रहा  है  या

 हीं  ॥  इसलिए  उनके  पास  भेजी  गई  हैं  ।  मैं  हूं  कि  जल्दी  से  जल्दी  हमको  आगे  उसकी  सूचना

 जखिलेकी  ।

 खलस्थान  में  टेसोफोन  शुलाबंजों  में  आारਂ  प्रणशली

 +4  ५2.  प्रो०  रासा  सिंह  राजत  :  क्या  संझार  अन्‍्को  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  कौन  कौन  से  टेलीफोन  एक्सचैंजों  में  ऋास-बार  तथा  अन्य  प्रणालिया  कार्यरत

 हैं

 का  ऋतस-कर  प्रणपशी  लस्पतार  खराब  रहती

 यदि  तो  इसके  कया  कारण
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 सरकार  का  विचार  उक्त  प्रणाली  को  बदलते  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 संक्ार  ससत्रालय  में  उप  मर्जी  पी०  थी०  रंगवब्या  राजस्थान  सकिल

 लिखित  स्थानों  में  क्रास-बार  किस्म  के  टेलीफोन  एक्सचेज  हैं  :--

 अजमेर  (8000  लाइनें)--पेंट  कोंटा  कास-बार  ।

 जोधपुर  (8000  लाइनें)--पेंटा  कोटा  क्रास-बार  ।

 जयपुर  (10,000  लाइतें)--जापानी  एक्सचेंज  |:

 राजस्थान  में  अन्य  किस्म  की  टेलीफोन  प्रणालियों  की  संब्या  और  उनकी  संशरत  विवरण
 में  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  महीं  उठता  ।

 उन  एक्सचेंजों  जिमकी  मियाव  समाप्त  हो  गई  है  और  जो  असंतोष  ढंग  से  कार्य  कर  रहे
 उत्तरोत्तर  रूप  से  बदला  जा  रहा  है  ।

 इस  एक्सचेंजों  आठवीं  और  नवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  विभिन्‍न  चरणों में
 बदलने  की  पोजना  हैं  ।

 जिधरण

 राजस्थान  सकिल  में  क्रास-वार  के  अलावा  विभिन्‍न  किस्मरों  के  ठेलीफोन  एक्सबेंसों  कीसंख्छ  :

 ऋरम  सं०  एक्सचेंज  की  किस्म  एक्सचेंजों  की  संख्या  क्षमता
 oe  नमन

 ४७छएएए॥
 eee

 सेलुअल

 णण

 सीबीएम सीबीएनएम 65 2. इलेक्ट्रानिक हैं 8 !। 4340 ईसी ३3 84. 68 है भाई एस 97 ईਂ एक आर 6 ६ एन एक्स



 मौखिक  उत्तर  30  1992
 5  -“-  eee me  कि  जल  eee  ee  ee  तीन

 2  $  4
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 ईपी  आर  5

 ई  आर  3  63

 पीए  एम

 3  श्ट्रोजर

 एस  एस  $  39200

 एस  एस  2

 एस  एस  3  540

 संक्षिप्त  रूप

 मैनुअल
 स्‍्ट्रोचर

 सीबीएनएम  सेंट्रल  बैटरी  एसएस  टाइप

 सीबीएनएम  एसएस  टाइप

 इलेक्ट्रालिक

 ईसी  2  सी-डाट  पोर्ट

 ईसी  3  सी-डाट  पोर्ट

 ईआईएल  आईटीआई  एम  भाई  एल  टी

 ईएनआर  भेटाकोंटा  टाइप

 ईएनएक्स  जापानी  एसईएएक्स  एस

 ईपीआर  फिलिप्स  पीआशएक्स  टाइप

 ईसशार  3  आई  टी  आई  लाहइनें

 पीएएम  भआई  टी  आई  200  लाइनें

 प्रो०  रासा  सिंह  राधत  :  मास्यवर  अध्यक्ष  वैसे  मन्त्री  जी  ने  काफी  विस्तृत  उत्तर  दिया  है
 लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  संचार  मस्जी  जी  ये  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  कटु  सत्य  है  कि
 अजमेर  नगर  में  कार्यरत  आठ  हजार  लाइन  वाली  पेंटा  कोटा  क्रास-बार  जिसका  मस्त्री  जी  ने
 अभी  जिक्र  किया  अजमेर  शहर  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  और  अधिक  सेवा  करने  में  अपने  को
 असमर्थ  अनुभव  कर  रही  है  तथा  टेलीफोन  सम्बन्धी  शिकायतों  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  है  ?  इनके  प्रमुख
 कारण  क्या  कया  रहे  हैं  और  उपभोक्ताओं  कौ  इन  शिकायतों  को  धूर  करने  के  लिए  और  मियाद  खत्म  हो
 रही  कास-बार  प्रणाली  के  समुचित  अनुरक्षण  और  रथ  रखाद  की  क्या  व्यवस्थाए  की  गई

 है
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 संचार  सम्बालय  के  रफ़्य  सम्भी  राजेश  अध्यक्ष  यह  बात  पढ़ी  है  कि

 जो  कास-बार  एक्सचेंज  चल  रहो थी  और  जिसकी  कुछ  शिकायतें  भी  आई  थीं  तथा  हम  लोगों

 जहां  से  शिकायतें  मिली  उन्हें  दुर-करने  की  कोशिश  की  थी  मेकिन  अध्यक्ष  जब  से

 निक  एक्सचेंज  की  टैक्नालाजी  आयी  है,तब  से  सारे  जेश-में  इलेक्ट्रनिक  एम्सबेंज  की  डिमरांड-बढ़  गई  है  ।

 अब  जहां  क्रास  बार  अलाट  भी  करते  वहां  के  लोग  कह  देते  हैं  कि  क्रास  बार  मत  भले  ही

 क्ट्रानिक  एक्सचेंज  देने  में
 दो साल  लग  इसलिए  इस  हालत  में  इतना  फर्क  है  दोनों  तरफ  की

 लाजी  में  |  सरकार  की  परेशानी  यह  है  कि  जहां  ये  लग  चुकी  हैं  उनके  तब  तक  वहां  से  हटा  नहीं  सकती

 जब  तक  इनकी  लाइफ  एक्सपायर  न  हो  या  टोटली  अनस्विसेवल  हो  इसके  अतिरिक्त  हमारे  पास

 हलेक्ट्रालिक  एक्स  चेंज  लगाने  की  क्षमता  नहीं  है  कि  एकदम  से  दे  सकें  ।  अजमेर  में  5  हजार  के  करीब

 बैटिंग  लिस्ट  चल  रही  है  और  पिछले  साल  199  !-92  में  हमने  चार  हजार  अलाट  की  थीं  लेकिन  किसी

 कारणवश  से  वह  अजमेर  नहीं  पहुंच  पायी  ।  अध्यक्ष  मैं  कोशिश  करूंगा  कि  1992-93  2-93  में  बहुत
 जल्दी  4  हजार  की  एक्सचेंज  लाइन  अजमेर  को  अलाट  की  जिससे  उन  लोगों  की  असुविधा  में

 फर्क  पड़े  ।

 जहां  तक  फाल्ट  की  बात  कही  इस  एक्सचेंज  में  सबसे  ज्यादा  फाल्ट  की  रिपोर्टस  हमारे  पास

 जंब्शभ  एक्सचेंज  की  आयी  उसके  लिए  हमने  एक  टेक्नाणाजी  टीम  भेजी  है  और  इसको  दिख  वा  रहा

 हूँ  कि  इसमें  कितनी  जल्दी  और  कितना  अच्छा  सुधार  हो  सकता  है  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मान्यवर  अध्यक्ष  बैसे  मन्‍्बी  जी  काफ़ी-सकक्रिय  और  संवेक्इग्रौल

 इसके  लिए  मैं  उनका  आभारी  हूं  परन्तु  मैं  आप  के  माध्यम  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 घिक  सौहाईਂ  के  आदर  समस्त  घर्मों  की  संगम  स्थली  और  ऐतिहासिक  शैक्षिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 राजस्थान  की  हृदय  स्थली  अजमेर  की  जनता  के  हितों  शो  दृष्टिगत  रखकर  और  हजारों  की  संद्या  में  प्रति

 बे  बढ़ती  हुई  प्रतफेक्षा  सूची  को  समाप्त  करने  लिए.कास-वार  प्रणाली  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सकैंन  प्रणाली

 में  तक  अजमेर  में  अदल  दिया  जायेगा  और  इसके  लिए  क्या  क्‍या  तैयारियां  अब  तक  कर  दी  क्यीःहै  ?

 भरी  राजेश  पायलट  :  ऋण  मैं  इस  कत  से  सहमत  हूं  जैलाकि  माननीय  सदस्य  ने  कहा
 कि  अजमेर  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  जगह  है  और  देश  से  ही  विदेशी  टूरिट्रास  भी  वहां  जाते  हैं  भौर  जो

 रिलीजियस  लोग  रिलीजन  के  लिए  अजमेर  दरगाह  शरीफ  आते  वह  एक  महत्वपूर्ण  जगह  है  ।  इन  बात
 को  ध्यान  में  रख  ते  हुए  इस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  वहां  पर  किस  तरीके  से  इस  माडन  टेक्नालाजी  को
 दे  सकें  ।

 प्रो०  प्रम  धूसल  :  अध्यक्ष  मनन्‍्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  राजस्थान  में  822

 एक्सचेंजेंस  ।4  किस्म  के  हैं  जिसमें  अलग-अलग  ऋ्रकार  की  टेक्लालाजी  के  कारण  उत्तको  मेलटेन
 लोगों  को  सर्विस  दे  पाना  बहुत  मुश्किल  होता  है  ।

 तो  मैं  सनकी  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इनको
 लेटेस्ट  टेक्नालाजी  में  बदल  पाता  कब  तक  संभव  होगा  ताकि  इनको  कन्वर्ट  कर  सकें  और  दूसरा  यह  कि

 जहां  आप  क्ृपा  करके  इल॑क्ट्रानिक  एक्सचेंजेंस  सेक्शन  कर  देते  आपके  अधिकारी  प्रदेशों  में  एक  स्थान
 से  दूसरे  स्थान  पर  रहे  इससे  बड़ी  समस्या  रही  उन  पर  क्‍या  कार्रवाई  करेंगे  ?

 भी  राजेश  पायलट  :  जहां  तक  इन  सारी  टेक्नालाजी  को  क्रास-बार  और  मैनुअल  इसको  एकदम
 अवज़ना  ऋसम्भत  है  क्योंकि  हमारे  पास  अपने  आधिक  सफधन  हैं  |  लेता  मैंने  कहा  जो  एक्सचैंशेंस  लगी

 उन्तकी  लाईफ
 या  एक्सपापर:हो  सब  चेंज  करते  हैं  वा  इतनी  ख़राब  हो  जायें  कि  चल  नहीं  सकती  हैं

 शत्र.हुम  चेंज  करते  हैं  ।  दूसरी  बात  क्षमता  इतता:।हो  और  एक्लेवल हो  तो  भी  हम  रिप्लेस  कर  दें  और

 ॥  ६.4
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 अभी  हमारी  इतनी  क्षमता  नहीं  है  ।  सारे  देश  में  करीब  40  परसेंट  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  कर  पाये  हैं  ।

 8  थीं  पंचवर्षीय  घोजना  में  हुम  लोग  इसको  60-70%  तक  ले  जाने  की  कोशिश  कर  रहे  हासांकि

 हमारे  बिरोध  के  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  लेकिन  एक्नासिक  पालिसी  से  जितना  हमें  या

 इस  विभाग  को  वूस्ट  मिला  है  उससे  हमारी  क्षमता  बढ़ने  की  उम्मीद  है  ।

 एक  उदाहरण  के  तौर  पर  अध्यक्ष  मैं  आपका  एक  मिनट  लू  गा  ।  हमारी  एक  लाइन  की

 बशन  की  कास्ट  8  या  10  हजार  के  बीच  जब  कभी  खरीदते  थे  तो  भी  7-8  और  10  हजार  के  बीच

 मिलता  था  ।  अतः  हमने  ओपन  टेण्डर  किया  रूपी  पेमेंट  तो  हमें  आठ  हजार  कुछ  रुपए  पर  लाइन

 मिली  ।  20  करोड़  रुपए  हमने  एक  ही  ऐक्शन  से  बचाए  हैं  इस  देश  के  लिए  ।  20  करोड़  रुपया  आप

 सकड़ों  पर  पाती  पर  लगाओ  ।  पम  से  कम  ऐसे  जो  काम  उन  से  हमारे  विभाग  जो  मुझे  अपने

 विभाग  का  ज्ञान  उसमें  बहुत  वृद्धि  होगी  और  जो  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेन्ज  की  प्रोडक्शन  की  नयी  पालिसी  ..

 हमने  ली  है  51  प्रतिशत  इृषिवटी  हमें  उम्मीद  है  कि  अगले  दो  साल  में  हमारी  क्षमता  इतनी  बढ़  जानी

 चाहिए  कि  कम  से  कम  हम  70-80  प्रतिशत  इलेक्ट्रानिक  कर  सकें  ।

 दूसरी  बात  जो  माननीय  सदस्य  ने  कही  है  कि  कहीं-कही  एक्सचेंजेंस  इधर-उधर  चले  जाते

 यह  बात  सही  है  अध्यक्ष  जी  ।  अभी  यू०  पी०  का  एक  उदाहरण  था  कि  लाइन  अलाट  कहीं  के  लिए  हुई  थी
 और  गलती  से  ट्रक  वहां  पर  पहुंच  सारे  रिप्रजेंटेटिव  बैठ  गए  कि  यहां  से  जाने  नहीं  इसको  जला

 तीन  दिन  तक  वह  एक्सचेंज  वहां  पड़ा  रहा  और  भी  वहां  पड़ा  वह  कहते  हैं  कि  यहां  से  पास  क्यों

 हो  रहा  यहां  पहले  क्‍यों  नही  लगाया  आपने  ?

 शी  राज  बोर  क्‍या  अभी  भाधार  पर  एक्सचेंज  मिल  सकता  है  ?  **'  जन
 निधि  उसे  घेर  लें  तो  वह  एक्मचेंज  मिल  सकता  है  ?

 शी  राजेश  पायलट  :  मैं  उसका  जवाब  दे  रहा  हूं  ।  ऐसे  हालात  जब  हो  जाते  हैं  तो  कही-फहीं  डिले

 हो  जाता  लेकित  सरकार  की  जो  पालिसी  जो  सरकार  की  नीति  उसके  द्वारा  हम  खोग  हर  जिले
 ओर  हर  स्थान  को  अलाट  करते  हैं  और  उन  स्थानों  पर  उन्हें  लगाने  का  पूरा  प्रयास  करते

 तोस्‍्ता  बांध  परियोजना

 न

 *453.  झी  जिलेस्क  नाथ  बास  :

 की  बसदेस  आश्वा्य  :  कया  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीस्ता  बांध  परियोजना  इस  समय  किस  चरण  में

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  राशि  व्यय  की  जा  चुकी

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आज  तक  कितनी  राशि  जारी  की  जा  चुकी  और

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 जल  संशाधम  मस्त्रो  विद्या  चरण  :  तीन  तीस्ता  महानन्वा  सम्पर्क  नहर
 झौर  महानन्दा  मुख्य  नहर  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  तथा  नागर-टांगोन  और  तीस्तसा

 जल-डाका  मुख्य  नहरों  और  वितरण  श्रणालों  का  कार्य  निर्माण  के  विभिन्‍न  नरणों  पर  है  1991
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 के  अन्त  तक  25  हजार  हेक्टेयर  सिंचाई  क्ष  मता  का  सुजन  किया  गया

 इस  परियोजना  पर  1991  तक  359.55  करोड़  रुपए  का  व्यय  किया  जा  चुका
 है  जबकि  इसकी  संशोधित  अनुमानित  लागत  695  करोड़  रुपए  है  ।

 इस  परियोजना  को  1983-84  के  दौरान  5  करोड़  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  और
 1986-87  7  के  दौरान  15  करोड़  रुपए  तंथा  1987-88  7-88  के  दौरान  10  करोड़  रुपए  की  अग्रिम  योजना

 सहायता  प्रदान  की

 इस  परियोजना  को  9  वीं  योजना  में  ले  जाये  जाने  की  आशा  है  ।

 हरी  जितेसत  माथ  वास  :  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  केन्द्र  की  ही  आथिक  नीतियों  को
 प्रतिधिम्बित  करता  जैसाकि  आप  जानते  तीस्ता  परियोजना  एक  मात्र  ऐसी  परियोजना  है  जिससे
 22  लाख  एकड़  भूमि---कृषि  भूमि  जो  उत्तर  बंगाल  के  पांच  जिलों  में  फैली  को  लाभ  यह
 परियोज  ना  केवल  फसल  उपजाने  की  समस्या  को  ही  हल  नहीं  करेगी  बल्कि  उत्तरी  बंगालमौर  पूरे  शाज्य

 की  आर्थिक  स्थिति  को  यह  बदल  देगी  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आपका  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 हो  जितेसा  नाथ  दास  :  मैं  अपना  प्रश्न  पूछने  ही  जा  रहा  हूं  । लेकिन  उससे  पहले  हमें  समस्या  की

 गम्भी  रता  को  स्पष्ट  करना  होगा  ।

 अध्यक  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  कपया  सीधे  प्रश्न  पर  आएं  |

 शी  जितेस  माय  दास  :  मैं  प्रश्न  पर  ही  आ  रहा  हूं  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  365  करोड़  रपए  ले

 किए  जा  घुके  है  जिसमें  5  करोड़  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  भी  शामित्र  यदि  केन्द्रीय  सरकार

 कृषि  क्षत्र  को  बेहतर  बनाना  चाहती  है  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  यह  सिचाई  बिना  कैसे  संभव  हो

 सकता  है  ?

 मैं  माननीय  मन्त्री  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  योजना  अवधि  के  दोरान  वित्तीय  सहायता

 देमे  में  केन्द्र  सरकार  को  क्या  अडयन  है  और  इसी  तरह  की  अन्य  परियोजनाओं  को  नाम  क्‍या  है  जो  केसर

 सरकार  की  देख  रेख  में  चल  रही

 भ्रो  विद्याचरण  शुक्ल  :  इस  परियोजना  को  विशेष  महत्व  दिया  गया  इसलिए  विशेष  केंद्रीय

 सहायता  दी  गई  हम  यह  स्पष्ट  करना  चाहते  है  और  योजना  आयोग  को  यह  प्रस्ताव  दिया  गया  है  कि

 इसे  राष्ट्रीय  परियोजना  में  परिवर्तित  कर  दें  और  पूरी  धन  राशि  केन्द्रीय  सहायता  से  दी  जाए  ।  लेकिन

 विचार  विमर्श  के  बाद  योजना  आयोग  ने  अभी  तक  यह  भ्रस्तात्र  मंजूर  नहीं  किया  हम  उनसे  इस  पर

 विच्वार  विमर्श  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  इस  परियोजना  पर  कार्य  चल  रहा  हम  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के

 साथ  पूरा  सहयोग  कर  रहे  पश्चिम  बंगाल  सरकार  भी  इस  परियोज  ता  को  निर्धारित  कार्यक्रम  के

 अनुसार  पूरा  करने  का  भरसक  प्रयास  कर  रही  है  ।

 झी  जितेमा  नाथ  दास  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  पश्चिम  बंगाल  के  मानमीय

 मनत्री  से  तीस्ता  परियोज नः  के  सम्बस्ध  में  को  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  उस  षत्र  में  उठाए

 गए  मुद्दों  के  बारे  में  सरकार  का  दृष्टिकोण  क्या  है  ?
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 भी  विज्ञाचरण  शुक्ल  :  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  ने  इस  परियोजना  के  लिए  पचास  प्रतिशत

 केखीय  सरफार  की  सहायक  की  कम  की  हमारे  दृष्टिकोण  यह  हे  कि  हम  इसे  100  ऋतिशल्न  सहायता

 देने  के  लिये  तैयार  ह

 भी  बसुदेश  अचार्थ  :  बिगत  दो  दिन  हम  उत्तर  बंगाल  में  थे  ।  हमने  इस  परियोजना  की  संभावनाओं

 पर  गौर  यह  उत्तर  बंगाल  के  पांच  जिलों  के  लिये  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  परियोजना  है  ।  पश्चिम

 बंगाल  के  तिचाई  मन्त्री  के  नेतृत्व  में  विधायकों  का  एक  संवेदलीय  प्रतिनिधि  मंडल  सिंचाई  मन्‍्त्री  श्री  शुक्ला
 और  योज  ना  के  उपाध्यक्ष  श्री  प्रणब  मुखर्जी  से  तीस्ता  परियोज  ना  के  लिए  विशेष  सहायता  प्राप्त  करने

 के  मुह  पर  मिलेगी  ताकि  इसे  आठजी  कोज़  ता  अमधि  में  करਂ  लियाਂ  जाए  और  ऐसा  नहीं  कि  यह  नौवी

 योज  ना  में  प्रवेश  कर  इसे  आठवीं  योज  ना  की  अवधि  में  ही  पूरा  कर  लिया  जाना  कया  मैं  यह
 जान  सकता  हूं  कि  वह  इस  मामले  को  योजना  आयोग  के  समक्ष  प्रचूर  और  पर्याप्त  सहायता  के  लिए

 रखेंगे  ताकि  '**'  ।
 गा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आवश्यक  नहीं  है  ।

 झो  वसुदेव  आध्ार्य  :  इस  महत्वपूर्ण  परियोजनाਂ  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजलाविधिਂ  में  पूरा
 किया  जा  सकता

 ओ  विज्याचरण  शुक्ल  :  जैराकि  मैंने  बताया  है  इस  परियोजना  पर  पहले  से  ही  योजना  आयोग  के
 साथ  विचार  विमर्श  हो  रहा  विचार-विमर्श  का  परिणाम  तभी  बताया  जा  सकता  है  जब

 विमशं  पूरा  हो  जाएगा  ।  मैंने  पहले  यह  कहा  है  कि  इस  परियोजना  को  हमने  अच्छी  और  उच
 मिकता  दी  यह  बड़ी  परियोजमा  हैं  इसलिए  ऐसा  नहीं  लक्षता  कि  यहਂ  आठवीं  वोजना  के  दौरान  पूरी
 हो  जाएगी  ।  बदि  मंजूरी  समय  पर  मिल  भी  जाए  ओर  सभी  कार्य  ठीक  से  चले  फिर  कार्य  की  असफलता
 को  देखते  हुए  ऐसा  नहीं  लगता  कि  यह  परियोजना  आठवीं  योजना  में  पूरी  हो  जाएगी  ।  लेकिन  हम  प्रयास

 करेंग्रे  और  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इस  परियोजना  को  पर्माप्त  संसाधन  उपलब्ध  हो  क्‍योंकि  यह  राष्ट्रीय

 महतल्य  की  परियोजना  है  ।

 थी  पीयूष  तीरकीਂ  :  अध्यक्ष  मानसीयः  मंत्री  जी  से  पूछता  चाहता  हू  जैसाकि  इन्होंने
 बताया  हैं  कि  यह  नैशनल  प्रोजेक्ट  तो  जैसे  भाखड़ा  नंगल  की  तरह  का  ही  जन  यह
 प्रोजैक्ट  तो  इतने  दिनों  तक  इसकी  ख़िचाई  क्‍यों  हो  रही  है  जौर  जो  पैसा  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  ओर  से

 दिया  जाना  वह  क्‍यों  नहीं  दिया  जा  रहा  है  और  दूसरी  बात  यह  जानता  चाहता  हू  जैसाक्षि  मंत्री

 महोदय  ने  कहा  है  कि  यह  नैशनल  प्रोर्जैक्ट  है  और  हम  लेंट्रल  गवनंभेंट  की  तरफ  से  सेंट  परसेंट  खा  देंगे
 तो  इस  वर्ष  और  आने  वाले  वर्षों  में  सेंट  परसेंट  कितना  रुपया  इस  पर  खर्चे  के  लिए  सरकार  देगी  और
 कब  तक  इस  प्रोजेक्ट  के  पूरे  होने  की  आशा  है

 हि  शिक्षाचरुण  शक्ल  :  अध्यक्ष  सिंचाई  राज्यों  का  विषय  इसलिए  सिंचाई  के  ऊपर  पूरा
 खर्च  राज्य  सरकार  को  करना  पड़ता  है  ।  केन्द्र  सरकार  सामान्यतोर  पर  कोई  दर्जा  नहीं  देती  है  ।
 विशेष  रूप  से  इस  परियोजना  के  लिए  5  करोड़  रुपया  और  एडवांस  प्लान  के  लिए  15  करोड़  रुपया
 दिया  गया  है  और  इस  प्रोजेक्ट  का  जो  महत्त्व  उसको  देखते  हुए  हम  लोगों  ने  यह  प्रह्लपवः  क्षिया  है  कि
 हम  इसमें  पूरा  पैसा  देने  के  लिए  तैयार  हैं  और  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  की  जो  की  गईं  उसके
 अनुसार  यदि  इस  परियोजना  को  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकार  किया  जाता  तो  उसमें  किम्िस्त  प्रजकर
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 से  कार्य  अस्यज्ञाਂ  इस  कार्य  को  वश्च्मि  बंगाल  सरकार  को  अपने  साधनों  से  पूरा  करमा  होगा  ।

 जैसा  मैंने  पहले  अभी  हसमें  बात  चल  रहीं  कुछःनिर्णभ  नहीं  हुआ  है|

 झरीमती  दिल  कुमारी  भण्डारों  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगी  कि  क्या

 सरकार  तीस्ता  बांध  पशरिमेजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  उत्तर  बंगाल  मेंथोरोनैशन  ब्रिज  पर  अथवा

 उसके  निकट  कोई  बांक  बताने:का  विचार  रखती  इस  मामले  में  मैं  और  सिक्किम  के  लोग  तीस्ता

 बांध  परियोजना  के  विरुद्ध  नहीं  हैं  ।  परन्तु  यदि  इस  बांध  विशेष  का  निर्माण  इसी  स्थान  विशेष  पर  किया

 जाता  तब  उस  स्थिति  में  लोगों  को  भय  है  कि  तीस्ता  तदी  के  किनारेਂ  स्थित  तींनों  कस्बे  जलमर्न  हो
 जायेंगे  ।  केवल  ये  तीन  कस्बे  ही  बल्कि  पूरा  राजमार्ग  संख्या  3।  ए  जलमग्न  हो  जायेगा  ।  यद्वि  ऐसा

 है  तब  में  इस  सम्बन्ध  में  मानतीय  मंजी  जी  वी  प्रतिक्रिया  जातना  चाहती  हूं  ।

 भरी  विज्ञाचरण  शुक्ल  :  मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि माननीय  सदस्य  द्वारा  बसाये  गये  छत
 तीन  बाघों  में  से  किस  बांध  से  प्रभावित  हों  रहा  हैं  ।

 एक  बांध-का  निर्माण  जलपाईग्रुड़ी  जिले  क ेगजोलडबा  पर  बनाने  का  विचार  दूसरे  बांध  का
 निर्माण  जलपाई  गुड़ी  के  फूलबाड़ी  में  ओर  तीसरे  बांध  का  निर्माण  डौक  नदी  पर  किया  जायेगा  और

 यह  तीस्ता--जलडऊफा  मुख्य  नहर  पर  बनाया  इन  तीन  बांधों  का  निर्माण  विचाराधीन

 मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  माननीय  महिला  सदस्य  द्वारा  बताया  गया  क्षंत्र  किरा  बांध  सेਂ

 प्रभावित  होगा  ।  परन्तु  मैं  इस  मामले  पर  विचार  करू गा  और  पता  लगाऊंगा  कि  इन  तीतों  आांछों  से  भूमि
 के  जलमग्त  होने  संबंधी  प्रभाव  कीं  क्‍या  स्थिति  होगी  ।

 तांबे  का  उत्पादन

 +  4.54.  कक  आपग्ये  :  क्या  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 सत्य  हमारे  देशा  तांबे  का  आनुभागतः  किताना  भंहार  उपलब्ध

 देश में  तांबे  की  मांग  की  तुलना  इसका  वाथिक  उत्पादन  कितना  और

 तांबे  के  उत्पादन  में  लगे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  ब्यौरा  कया  है  और  प्रत्येक  उपक्रम
 को  उक्त  उत्पादन  से  कितना-कितना  लाभ  हो  रहा  है  ?

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  से  (7)  एक  वितरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  है  ।

 विवरण

 31-3-19  88  कौ'स्थिति  के  देश  में  कंबे  के  भंडार  लगभग  632  मिलियन  टम

 ये  भंडार  अधिकांशतः  मध्य  प्रदेश  (38  बिहार  (35  राजस्थान  (1 9
 में  और  आस्ध्र  सिक्किम  और  अम्य  राज्यों  में  लघु  निक्षेप  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 केम्न  में  लांचे  का  बरेलू  उत्पादन  50:  हजार  टन  वाधिक  जबकि  मांग  लगभग  1.8

 साफ  ऊर  काषिक  है  ।.
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 देश  में  केवल  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  सी०  तांबा  धातु  उत्पादक  सरकारी

 क्षेत्र  उपक्रम  कम्पनी  हारा  कमाया  गया  शुद्ध
 लाभ  इस  प्रकार

 रपण

 1989-90  45.18

 1990-91  45.10

 1991-92  66.42*

 से  1992  तक

 शी  भाग्ये  गोअर्धन  :  जो  उत्तर  दिया  गया  है  उससे  आपको  पता  लगेगा  कि  इस  समय

 तांबे  की  केबल  27.7  प्रतिशत  मांग  की  पूर्ति  ही  घरेलू  उत्पादन  से  की  जा  रही  है  ।  दो  वर्ष  पूर्व  यह  मांग

 34  प्रतिशत  थी  और  आगामी  समय  में  यह  मांग  और  बढ़  गी  और  हमें  आयात  पर  निर्भर  रहना  पड़े गा  ।

 भेरा  प्रश्न  यह  है  कि  इस  समय  विदेशी  मुद्रा  निर्गेग  की  क्‍या  स्थिति  है  और  तांबे  के  घरेलू

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  नया  कदम  उठा  रही  है  ताकि  विदेशी  मुद्रा  का  निगम  कम  से  कम

 हो  और  इसी  के  साथ  तांबे  के  लिए  बाहरी  साधनों  पर  हमारी  निर्भरता  भी  कम  हो  ?

 की  अलरास  सिंह  मानतीय  सदस्य  के  श्रएन  के  पहले  भाग  में  मुझ  कहना  है  कि  जो

 सरकार  का  अनुमान  है  उसमें  जो  फौरन  एक्सचेंज  विदेश  से  तांबा  मंगाने  में  हमारे  यहा  से  खच  होता  है

 छसमें  लगभग  आठ  सौ  करोड़  रुपये  इनवाल्व  जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  संबंध  इसमें  गवर्नमेंट

 कुछ  स्टैप्स  लेता  जाहती  है  जैसे  देश  में  माईनिंग  क्षमता  को  सेकंडरी  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए

 प्रोत्साहन  विद्यमान  स्मैलटिंग  और  रिफाईनरी  क्षमता  की  जो  इनस्टाल्ड  कंपैसिटी  है उसका

 तम  उपयोग  करना  ।  इसके  साथ-साथ  आठवीं  योजना  में  धन  की  उपलब्धतता  के  अमुसार  पश्चिमी  क्षेत्र

 राजस्थान  में  तांबा  बढ़ाने  के लिए  जो  स्मैलटर  और  रिफाईनरी  उसकी  क्षतता  का*  3]  हजार  से  45

 हुजान  टन  प्रतिदर्ष  का  विस्तार  मध्य  क्षेत्र  मध्य  प्रदेश  में  मलाजलंड  खान  का  दो  से  तीन  मिलियन

 टन  वाधिक  अयस्क  का  विस्तार  पश्चिमी  क्षेत्र  राजस्थान  में  बनवास  खान  का  विकास  करना

 तथा  पूर्वी  क्षेत्र  बिहार  में  सिद्ध  श्वरी  खास  का  विकास  0.5  मिलियम  टन  की  क्षमता  का  एक

 भैचिंग  कनसनटेटर  लगाने  का  विचार

 वी  भाग्ये  गोबर्धन  :  भया  सरकार  तांबे  के  उत्पादन  में  निजी  क्षेत्र  को  भी  सम्मिलित  करना

 बाहती  है  !  इस  समय  हमारे  देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  ही  तांबे  का  विशेष  रूप  से  अयल्क-खनन  और

 प्रोस्े्षिण  सेवटर
 में  मुख्य  उत्पादक  यदि  ऐसा  तो  उदारीकृत  वातावरण  के  अन्तगंत  सरकार  की

 झब  क्‍या  नीति  है  ?

 की  बलराम  सिह  यादव  :  यह  बात  सही  है  कि  इंस  समय  तंक  कौपर  की  माईनिंग  और  प्रोसेश्िग

 पृक्ष्तिक  सेक्टर  के  लिए  रिजव  थी  |  मगर  बढ़ते  हुए  हवालात  में  तांबें  की  प्रोसेसिंग  को  लिबरलाईज



 10  1914  समोखिक  उत्तर

 कर  दिया  गया  है  और  अब  प्राईवेट  सैक्टर  के  लोग  भी  ज़िदेश  से  स्क्रेप  इत्यादि  खरीदकर  स्मैलटिंग  कर

 सकते  हैं  और  तांबा  बना  सकते

 िन॒ुधाद  ]

 थी  लोकताथ  चौधरी  अध्यक्ष  मैं  तांबे  की  मांग  की  पूर्ति  करने  के लिए  इसका  उत्पादन

 बढ़ाने  हेतु  पूर्व  स्थापित  उद्योग  की  वर्तमान  क्षमता  जानना  चाहता  केवल  खनन  से  इस  समस्या  का

 समाधान  नहीं  होगा  ।  आठवीं  योजना  के  दौरान  सर#र  इसमें  कितनी  और  क्षमता  का  विस्तार  करना

 चाहती  है  ?

 भी  बलराम  सिह  यादव  :  इस  समय  रिफाईन्ड  तांबे  प्रोडक्शन  की  इनस्टाल्ड  केपैसिडी  47500

 हजार  टन  वाषिक  जो  कमी  है  उसको  धीरे-धीरे  पूरा  करने  के  लिए  स्टैप्स  लिए  जा  रहे  हैं  ।

 भी  दिग्विजय  सिंह  :  तांबे  के  कुल  भंडारण  का  38  प्रतिशत  मध्य  प्रदेश  में  पाया  जाता  है  और
 उसमें  एक  भी  स्मैलटिंग  प्लाट  आज  वहां  मौजूद  नहीं  अभी  मंत्री  जी  ने  जो  विस्तार  का  कार्यक्रम
 बताया  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  बालाघाट  के  जो  सबसे  बड़ा  रिजर्व  है  अपने

 देश  कया  वहां  पर  स्मैलटिंग  प्लांट  की  योजना  है और  उसे  कब  तक  लगाने  का  विचार  है  ?

 शी  अलराम  सिंह  यावत  :  इसमें  सरकार  बड़ी  सक्रियता  से  विचार  कर  रही  आज  हमारे  देश

 में  सबसे  ज्यादा  कौपर  का  भंडार  और  मध्य  प्रदेश  में  मध्य  प्रदेग  में  भी मजलखंड  ऐरिया  में  सबसे
 ज्यादा  कौपर  पाया  जाता  इस  संबंध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  एक  स्मेलटर  लगाने
 के  लिए  विचार  चल  रहा  है  और  इसकी  फीजीविलिटी  रिपोर्ट  जापान  की  एक  एक  कनसलटैसी  फर्म  को
 दी  गई  उनको  दो  वर्ष  का  समय  दिया  गया  हमें  आशा  है  कि  दो-तीन  महीले  में  उनकी  रिपोर्ट  आ

 जाएगी  ।  जब  उतकी  रिपोर्ट  आ  जाएगी  और  हम  देखेंगे  कि  वहां  पर  फीजीविलिटी  है  और  हमारा  तंबे
 का  प्रोडक्शन  बढ़  सकता  है  तो  निश्चित  रछप  से  सरकार  आते  वाले  ऐटय  फाईव  ईयर  ८्लान  में  उसकौ
 लगाने  के  लिए  विचार  करेगी  ।

 को  शरद  याबथ  :  मैं  श्री  दिग्विजय  सिंह  की  बात  की  पुष्टि  करते  हुए  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  मलजखंह  की  माईनिंग  से  जो  कौपर  की  ढुलाई  पर  खेतरी  के  लिए  यूनिट  है  उसमें  कितना  क्ष्ता
 आता  है  और  जो  कीमत  बढ़ती  इसमें  जो  प्लानिंग  हुई  है  उसकी  यह  जत्रटि  है  कि  जहां  कोपर  पैदा

 होता  था  यदि  वहीं  डिसमैंटल  का  कारखाता  प्रोडक्शन  के  लिए  लगता  है  तो  उसमें  खच  कम  आता  ।  मैं

 पूछना  चाहता  हूं  कि  ढुलाई  के  लिए  खर्चे  कितना  आता  है  ?

 शी  बलरशास  सिह  यावज  :  इसके  लिए  हमें  सूचना  की  आवश्यकता  लेकिन  हैं  माननीय
 सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  कम्पनी  बहुत  पहले  यहां  लगाई  गई  थी  और  यह  प्रश्न  बाए-बार
 माननीय  सदस्यों  ने  उठाया  है  कि  वहां  से  यहां  तक  इसको  लाना  पड़ता  उसमें  दुलाई  का  खर्चा  पड़ता
 है  लेकिन  मेरा  अपना  विचार  है  कि  निश्चित  रूप  से  ढुलाई  का  खर्चा  तो  पड़ता  ही  जिससे  ओबर  आस
 कास्ट  ज्यादा  आती  है  लेकिन  दूसरी  तरफ  जब  हम  वहां  स्मेल्टर  लगाएगे  तो  स्मेल्टर  लगाने  का  जो
 ओवर  आल  खर्चा  वह  बहुत  ज्यादा  इसीलिए  मैंने  आपसे  निवेदन  फिया  है  कि  कपष्ट्री  के .
 अन्दर  कापर  का  ओवर  आल  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  लिए  हम  ने  आपको  स्टैप्स  गिनाये  हैं  कि  यह  सारे  स्टैप्स
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 का  रहे  हैं  ओर  हमें  भाणा  है  कि  आते  वाले  वक्‍त  में  हमारी जो  श्षमस्त्रा  उसको  कुछ  हुद  खाक  फ़म
 पूरा  कर  सकेंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  डाक्टर  को  माइनिंग  पर  पूछने  दीजिए  ।

 कृपासिस्धु  भोई  :  अध्यक्ष  मन्‍्त्री  जी  में  जो  सुचना  सदन  को  दी  वह  सूचना
 उर्हें  सरकारी  अधिकारियों  से  प्राप्त  हुई  चू  कि  हस  मामले  में  धातु  कर्मीय  और  खनन-अंभियंताजों  से

 परामर्श  नहीं  किया  गया  सभा  को  बताये  गये  तांबे  के  ये  632  मिलियन  टन  भण्डार  क्या  खनम  करंने
 योग्य  भण्डार  हैं  ?  क्या  हमारे  देश  में  तांबा  अयस्क  के  भण्डार  2000  मिलियन  से  भी  अधिक  हैं
 रूप  से  मलाज  खंड  में  लोह  अयस्क  की  तुलना  में  तांबा  अयस्क  का  कया  प्रतिशत  है  जिसके  क्षाधार  पर

 छेतड़ी  में  स्थित  खदान  के  मजबूरों  द्वारा  देशी  संसाधनों  से  ही  परियोजना  रिपोर्ट  तैयारी  की  जा  सकतीं

 है  जिन्होंते  इस  कार्य  को  अत्यन्त  शानदार  ढंग  से  किया  है  ।  जापान  अथवा  आस्ट्रेलिया  से  सहायता  लेने

 का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  हमारे  देश  में  ही  डिजाईन  पैरामीटर  उपलब्ध  स्वयं  मलजखंड'में ही
 तांबा  का  स्मैल्टर  स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार  निर्णय  क्यों  नहीं  लेती  ?

 लो  बलराम  सिह  बादब  :  खेतड़ी  एस्या  में  कई  ब्षों  से जो  लगातार'माईनिग  ही

 रही  उससे  कापर  और  का  कएण्टेंट  रा  मेटीरियल  में  कम  होता  जा  रहा  हैਂ  इसकी

 झूुल्यना तो  मेरे  पास  इस  समय  नहीं  हमारी  टेक्मोलोजी  से  जध्ानीज  की  टैकनोलोमीश्कण्छी.है  और

 इसीलिए  उनकी  एकक्‍सपर्टजि  को  एश्ेज  किया  गया  है  ताकि  बह  चिभिन्‍्म  स्टडी  करके  फिजजेंबिलिटी

 रिपोर्टे  बना  कर  हमें  दें  ।

 पर्यटन  स्क्‍लों  के  लिकास के  लिए  उत्तर  प्रदेश  और  गजरात  को  धव  का  आवंटन

 +

 *+455.  झीसती  भाजना  चिखलिया  :

 डा०  रसेश  अन्य  तोखर  :  क्‍या  नागर  बविमालन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  अदेश  और  गुजरात  की  सरकारों  को  पर्यंटन-स्थलों  के  विकास  के  fez

 और  के  दोरान  कुल  कितनी  धनराशि  आात्रंटित  की

 इन  ह्थलों  के  विकास  के  लिए  प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  जच  को  ओर

 उपरोक्त  राशि  की  सहायता  से  इम  राज्यों  में  1990-91  के  दीरास  कितमे  पर्यटन
 पविकसिन्न किए  गये  ?

 सागर  विमासत  और  पर्यटन  सम्झालय  में  राज्य  अंभो  एस०  ओ०  एथ०  :  (क):से
 एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  दिया  गया.-है  ।
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 विवरण

 से  पर्यटक  स्थलों  का  विकास  करने  की  मृख्य  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 पर्यटन  सम्बन्धी  आधारभूत  सुविधाओों  में  वृद्धि  करने  के  खिए  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट

 प्रस्तावों  क ेआधार  उनके  पारस्परिक  प्राथमिताओं  और  धन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 करते  हुए  केखीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  1990-91  और  1991-92  के  उत्तर

 प्रदेश  तथा  गुजरात  सरकारों  से  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  स्वीकृत  तथा  अवमुक्त  राशि

 लुसार  है  :--

 रुपए

 राज्य  1990-91  1991-92

 राशि  राशि

 स्वीकृत/अवमुक्त  स्वीकृत/अवमुक्त

 उत्तर  प्रदेश  397.87  205.25  54.65  27.80

 गुजरात  99,55  42.50  126.34  64.85

 1990-91  के  दौरान  स्वीकृत  परियोजनाओं/स्कीमों  में  उत्तर  प्रदेश  में  32  स्थानों  पर  मौर

 गुजरात  में  7  स्थानों  पर  पर्यटन  सम्बन्धी  आधारभूत  सुविधाओं  में  वृद्धि  करना  शामिल

 ओऔसतो  भावना  चिललिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से
 पूछना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  है  कि  गुजरात  में  सिर्फ  ?  स्थानों  पर  पर्यटन
 सम्बन्धी  आधारभूत  सुविधाओं  में  वृद्धि  करना  शामिल  है।यह  बहुत  ही  कम  है  ।  गुजरात  और  सौराष्ट्र
 की  अपनी  एक  संस्कृति  है  और  जूनागढ़  में  विश्व  प्रसिद्ध  शेर  पाये  जाने  हैं  और  वहां  वास्तुकला  के  बेजोड़
 नमूने  बनते  वह  भी  जूनागढ़  के  गिरतार  पर्वत  पर  स्थित  अगर  सही  माना  जाए  तो  जूनागढ़  का
 परयंटन  स्थल  के  रूप  में  विकास  किया  जाए  तो  उससे  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  भी  मिल  सकती
 इसके  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछता  चाहती  हूं  कि  जूनागढ़  को  इण्डियन  एयरलाइन्श  की  दैनिक
 उड़ान  और  रेल  को  अगर  ब्राडगेज  से  जोड़ा  जाये  तो  यह  जूनागढ़  जो  बहुत  पुरातत्व  के  बेजोड़  नमूने  के  रूप
 में  अवस्थित  इसके  जरिए  जूनागढ़  का  औद्योगिक  और  आर्थिक  विकास  हो  सकता  है  तो  क्‍या  गुजरात
 सरकार  ने  जूनागढ़  को  पर्यटन  स्थल  के  रूप  में  विकसित  करते  की  कोई  थोजना  केन्द्र  सरकार  को  दी

 ]

 थी  एम०  ओ०  एच०  फाशक  :  मैं  मानतीय  सदस्य  की  मनोव्यथा  को  समझ  सकता  हूं  ।  मैं  उनकी
 भावनाओं  की  सराहना  करते  हुए  यह  कहूंगा  कि  जहां  तक  रेलवे  का  सवाल  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।
 परन्तु  जहां  तक  पर्येटत  का  सम्बन्ध  यदि  गुजरात  सरकार  ने  कोई  प्रस्ताव  भेजा  तो  मेरे  ढ्याल
 से  हम  उस  पर  विद्यार  करेंगे  ।
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 शोसतो  भावना  बिखलिया  :  मानंतीय  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं

 जानना  चाहती  हूं  कि  हमारे  स्वर्गीय  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  जी  ने  उत्तर  प्रदेश  में  अयोध्या  को

 पर्यटन  स्थल  में  विकसित  करने  की  एक  महत्वाकांक्षी  योजना  बमाई  थी  तो  स्वर्गीय  श्री  राजीव  भैया  की

 जो  इच्छा  तरह  आपको  पूरी  करती  मैं  ऐसा  मानती  हूं  तो  क्या  सरकार  इसके  बारे  में  कुछ
 करना  चाहती  है  या  कुछ  किया  है  तो  उसका  अ्योरा  क्‍या  है  ?

 ]

 भी  एसम०  ओ०  एच०  फारक्क  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अयोध्या  में  दो  यात्री  निवासों  की  स्थापना
 के  लिए  प्रस्ताव  भेजा  हम  उस  बारे  में  विचार  कर  रहे  हम  बहुत  शीघ्र  ही  कुछ  दिनों  के  अन्दर

 दो  यात्री  निवासों  की  स्थापना  की  मंजूरी  देने  की  स्थिति  में

 सागर  बिसानतस  और  पर्यदल  मंत्री  साधवराव  :  हम  अयोध्या  में  ऐसे  यात्री  निवासी
 की  स्थापना  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पत्र-थ्यवहार  कर  रहे  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  उनकी

 अनुक्रिया  बिल्कुल  असंतोषजनक  हमने  उन्हें  स्मरण  कशतने  कें।लिए  अनेक  तार  भंजे  हमने  उन्हें  पत्र
 भी  लिखे  परन्तु  हमारे  पिछले  सात  स्मरण  पत्रों  का  उन्होंने  कोई  जबाव  नहीं  दिया  ।  आखिरकार  अभी

 कुछ  दिन  पहले  ही  उन्होंने  बड़ी  से  हमःउन्हें  उत्तर  भेजने  के  लिए  मना  सके

 भोसती  भाजना  चिखलिया  :  यह  बिल्कुल  गलत  बात

 भरी  राजेसा  अग्निहोत्रो  :  कोन-कौन  से  पत्र  गये  और  प्रदेश  सरकार  ने  उनका  क्‍या  उत्तर  दिया
 वे  सव  सभा-पटल  पर  रखें  ।  )

 लिनुवाद  ]

 हाब  फईसलिधिया  :  दिनांक  10  अक्टूबर  को  हमने  उन्हें  एक  अद्भ  सरकारी  पत्र  भेजा
 .31  अक्टूबर  को  श्लोक  निर्माण  विभाग  ने  भी  राज्य  झ़रकार  को  पत्र  लिखा  13  नवम्बर  को

 विभाग  द्वारा  एक  स्मरण-पत्र-भेजा  गया  ।  23.  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने

 राज्य  सरकार  को  स्मरण-पत्र  भेजा  28  दिसम्बर  अ््ध  पत्र  के  रूप  में  संयुकत  सचिव  ने  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  के  सचिव  प्र  विभाग  को  स्मरण-पत्र  भेजे  6  को  एक  और  स्मरण-पत्र  पत्र
 गया  और  दिनांक  !  मार्च  को.राज्य  सरकार  को  एक  और  गब्रद्ध-सरकारी  स्मरण-पत्र  भेजा  गया  ।  अंत

 में  हमें  उतका  यह  उत्तरा  ममला  कि  हां  1.16  मार्च  के  लिए  कुछ  योजनाएं  तैयार  कर  रे  हैं  ।

 हा०  श्सेश  चस्द्  तोमर  :  माननीय  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटन  की  काफी  सम्भावनायें  हैं
 सरकार  को  पर्यटन के  लिए  मदद  कश्मी  लेकिनः  जो  अश्न  पूछा

 माप  पहले  सुन
 :  छो  भारतीय  महोदय  ने  .

 जो  इथका  दिया  बह  उल्टा  लगता
 1990-31  में  398  खाख  २०  सेक्शन  हुए  उसमें  से  रुपये  उत्तर  अदेश  को  दिये  99
 में  55  लाख  रुपये  सेंकशन  किये  उसमें  से  27  लाख  रुपये  जबकि  इस  बर्ष  उत्तर  प्रदेश  में  अद्ध -
 कुम्भ  का  मेला  हरिद्वार  में  लग  रहा  वहां  करोड़ों  देशी-विदेशी  पर्यटक  उनकी  सुविधा  के  लिए
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 तथा  जो  अभी  गढ़वाल  भरें  भूकम्प  आया  उससे  पर्यटन  स्थल  तमाम  क्षतिग्रस्त  हो  गये  उनके  विकाश

 के  लिए  कया  केन्द्र  सरकार  व्वारा  जो  धनसाप्ति  स्वीकृत  की  गई  उनको  पूरा  का  पूरा  देने  का

 कर  रही  मेरा  पार्ट  तो  वह  है---(व्यवधान)--कम  -  धनशासि  देन ेका  क्या  कारण  है  और
 क्षतिग्र  स्त  हुआ  उसके  लिए  जो  पूरी  की  पूरी  घनराश्ि  सेक्शन  की  उसे  देने जा  रहे.हैं  या-नहीं  ह  -

 मेरा  पार्ट  यह  है  कि  आप  राशि  बढ़ा  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 )
 को  माधव  राज  सिंधिया  :  मैं  एक  बात  और  चाहुता:हुं।  अभी-अभी"मैंतेਂ  कह  है  कि

 अयोध्या  में  निवास  की  स्थापना  के  बारे  में  हमें  उत्तर  प्रदेश सरकार  का  बिल्कुल  उदासीन  रुख  देखने

 को  मिला  मैं  यहां  यह  ओर  कहना  चाहूंगा  कि  चित्रकूट  में  भी  यात्री  निवास  की  स्थापना  के  आरे  में

 हमें  उनका  ऐसा  ही  उदासीन  रुख  देख  रहे

 डा०  रमेश  यह  शोकोई  यात  नही ंहै जिस  की  बजहु  से  धम्त  को  कम  कर  दिया

 398  लाख  रुपये  जो  सैंकशन  किये  गए  उसको  कम  क्‍यों  कर  दिया  गया  है  ?

 झो  साधव  राव  सिंधिया  :  वह  बता  रहा  थोड़ा  घैयं  रखिये+  .  सातवीं-पंचवर्थीब-मोजना  में

 उत्तर  प्रदेश  को  चार  करोड़  बयालिस  लाख  सेक्शन  किए  गए  थे  और  वर्ष  1991-92  में

 स्कीम  जो  कि  लगभग  2  करोड  20  लाख  रुपये  की  थी  यानी  कि  जो  पांच  वर्षों  में  दिए  उसका

 50  परसेंट  एक  ही  वर्ष  हम  सैंकशन  करना  चाहते  पर  यह  निर्भर  होता  है  यू०पी०  गवर्भमेंटे  के  रिस्पॉस

 पर  ।  जब  हम  इसे  सेक्शन  करते  हैं  तो  हुक":चाहते हैं
 कि  के  आधार  पर  हम  कुछ  प्रोजेक्ट्रस

 अपने  हाथ  में  ले  लें  ।  इसके  बारे  में  हम  यू०पी०  गबनेमेंट
 स ेसलाह-मशविरा  करते  उनसे  एञ्र

 करते  उसमें  हमारा  यह  प्रयास  रहता  है  कि  जो  2  करोड़  20  लाख  रुपये  सैंकशन  होंगे  तो उस  पर  उनकी
 उतका  रिस्पॉस  और  उनकाਂ  सहयोग  बना  अगर  ऐसा  महीं  होता  है  तो  वह  वैश्वा

 निश्चित  रूप  से  रिलीज  नहीं  होता  है  ।  माननीय  सदस्य  में  जो  यह  पूछा  कि  54  लाख  रुपये  में  से  मातचਂ  27

 लाख  शपए  रिलीज  यह  इसी  का  रिफ्लैक्शन  है  कि  किस  तरह  से  हमें  कोई  रिस्पॉर्स  थू०पी ०  गबर्नमेंटें
 ”

 से  मिल  नहीं  रहा  है  म॒  पिछले-थर्ष  ओर  भ  हो  इसः  वित्तोच-वर्ष  ।

 भी  कृष्ण  वत्त  सुल्तानपुरी  :  अध्यक्ष  मैं  जानभा  चाहता हूं  कि  अयोध्या  के  मन्दिर  के  सम्बन्ध

 इन्होंने  अभी  जो  वहां  टूरिज्म  विस्तार  करने  की  बाल
 क्या  यह  सच  है  कि  वहां पर  कई

 उखाड़े  गये  हैं  जिसके  कारण  टरिज्म  का  सत्यानाशश्हो गया  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  को  हस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  बहां  से  मिली  है  कि  बहां-अनेक  मंदिरों  को

 उखाड़  दिया  गया  है  और  यह  काम  बी०  जे०  पी०  की  सरकार  ने  वहां  पर  किया  कया  मस्त्री  जी  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ऐसी  जगहों  पर  टूरिज्म  के  विस्तार  के  लिए  दिए  गये  पैसे  का  मिसयूज  होगा

 धही  उपयोग  होगा  |
 ।

 हरी  साधव  राव  सिंधिया  :  इसके  बारे  में  मैंने  दूसरे  सदन  में  पहले  ही  जवाब  दे  विया  है  और  मैं
 आपसे  भी  मही  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  का  कोई  टूरिज्म  संबंधी  अयोध्या  के  आरे

 प्रदेश  सरकार  से  नहीं  मिला

 शी  अठल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  के  बारे  में  है
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 रत  ee  न  मबाइाभकभ+3+  फककनंभभक++3-+ज+कक  मकान

 मस्त्री  महोदय  चित्रकूट  पहुंच  भगवान  राम  को  भी  अयोध्या  से  चित्रकूट  जाने  में  बहुत  समय  लगा

 क्या  प्रशध।फाल  का  उपयोग  कोई  मंत्री  किसी  प्रदेश  सरक्रार  पर  लांछन  लगाने  के  लिए  करेगा  क्योंकि

 मध्य  प्रदेश  से  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  नहीं  मगर  मंत्री  जी  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  को  भी  बीच  में  ले

 आप  युन  लीजिए  ।  यह  चित्रकूट  उत्तर  प्रदेश  में  है  ।

 श्री  माधव  राज  सिंधिया  :  मैं  सोचता  हूं  कि  वाजपेयी  जी  अपना  रास्ता  भूल  गए  मार्ग  से भटक

 गए

 एक  सामभोीय  सदस्य  :  चित्रकूट  उत्तर  प्रदेश  में

 एक  अन्य  माननीय  सदस्य  :  वाजपेयी  जी  को  उत्तर  प्रदेश  में  जाना  चाहिए  और  पहले  पता  करना

 भरी  अटल  बिहारो  बालपेयो  :  अध्यक्ष  चित्रकूट  उत्तर  प्रदेश  में  ह ैऔर  मज्य  प्रदेश  से  जुड़ा  हुआ
 आप  मंत्री  महोदय  से  पूछिए  ताकि  बात  साफ  हो  जाये  ।  आप  मन्‍्त्री  जी  से  पूछिये  कि  जब  इन्होंने

 चित्रकूट  का  उल्लेख  किया  तो  इनके  दिमाग  में  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  थी  या  मध्य  प्रदेश  कीं  सरकार

 थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  नहीं  ।

 «+

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  456

 उड़ीसा  सें  बृरसंचार  सुविधाएं

 9456.  शी  अज्ुं  न  शरण  सेठी  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  में  ऐसे

 महत्वपूर्ण  स्थानों  के  नाम  कया  है  जहां  वर्ष  1992-93  के  दौरान  एस०  टी०  डी०  तथा  अन्य  दूरसंचार
 सम्पर्क  सुविधाएਂ  प्रदान  की  जानो  है  ?  वि

 संधार  मंज्ञालय  में  उप  संत्री  पी०  बी०  रंगय्या  :  उड़ीसा  के  उन  स्थानों  के  नाम

 अमुबंध  और  ख्ਂ  में  दिए  गए  हैं  जहां  1992-93  के  दौरान  एस०  टी०  डी०  सुविधा  तथा  अम्य

 दूरसंचार  लिक  प्रदान  करने  की  योजना  बनाई  गई  बशतें  कि  संसाधन  उपलब्ध  रहें  ।

 अनुवन्ध

 1992-93  के  दौरान  जिन  एक्सचेंजों  में  एस»  टी०  डी»  सुविधा  प्रदान  करने
 का  प्रस्ताव  उनके  नाम
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 प्रस्तावित  दूरसंचार  लिको  संचारण  की  सूची

 दूरसंचार  लिक  का  नाम

 औल-केस्रपाडा
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 डानयुर-केम्द्रपाडा

 कंदरपुर-कटक

 कुसुपुर-केस्द्रपाड़ा

 कोरूआ-केन्द्रपाड़ा

 महाकालड़ा-केर्द्रपाड़ा

 टिगिरिया-आठगढ़

 ओलतपुर-कटक

 पांचुपांडव-कटक

 ७  3

 राजनगर-पट्टामु  ड३

 राजकनिका-पट्टामु  डई

 सुनगुडा-सालेपुर

 गक+वकनमन+>->न-०  7  «०००  जनम  गन  ne  +

 न



 10  1914
 बनने जननन  ane  जनभाननना  न  जा जीडंऑिनानली  न  कि  ालिीण,यणतणीं जज  55  7  +>जाज  जड

 1
 मन  बिका  पनिनीनाननन  जज  4  ०

 135.

 १6.

 17.

 18.

 19.

 20.
 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 427.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.
 34.

 35,

 36.

 37.

 38.

 39.

 40

 41.

 42.

 43.

 44.

 4३.

 46,

 सिरान-पा  रादीप

 2.

 असका-शोरेगढ़

 बासुनी-सोनेपुर

 कंटामल-सोनेपुर

 पुरमाकाटक-बौद्ध
 बोला-मदक

 जमसो  ला-बा  रीपाड़ा

 खु  टा-उवालो
 पाथु  री-बा  रीपाड़ा

 सुलियापाढा-वा  रीपाडा

 बालकाटो-भुवने  रवर

 बनमालीपुर-भवनेश्वर

 दलियन्सा-भुक्तेश्दर

 गोप-तीमपाड़ा

 कानस-जाटनी

 राजरानपुर-शुर्दा

 खित्रकुन्दा-बालीमेला

 अम्बाडोला-धिसमक टक

 बोइपा  रीमुडा-लेपोटे
 कासीपुर-कोटापुर

 अगडे  ही-झरसूबुड़ा
 कान्तापाली-का इयढ़
 कालसो र-बा  रोपाण

 ब्रह्मपुर-पथरा-सानजंगर

 कटक-नीलगि  री-केस्द्रपा डा

 झरसुगुश-बृजराजतगर
 केसिंग-तितलागढ़

 कोरापुट-आर-लखीमपुर

 पारलेबामु  डो-आर/आर  भीकाकुलम्‌

 राजगंगपुर-राउरकेला

 कोरापुट-जितवुर्ग

 कटक-गाल्हुधिरी

 88



 मौखिक  उत्तर  30  1982

 थी  अज्ुुंन  चरण  सेठी  :  अध्यक्ष  निःसंदेह  माननीय  मंत्री  जी  ने  उड़ीसा  में  ऐसे  अनेक
 स्थानों  के  लिए  मंजुरी  दे  दी  है  जहां  पर  तुरन्त  एस०  टी०  जी०  सुविधा  प्रदाव  की  जानी  चाहिए  |  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहू गा  कि  किसी  स्थान  विशेष  पर  यह  एस०टी०डी  सुविधा  प्रदान
 करते  समय  कया  वह  उप-मंडलीय  मुद्यालयों  को  प्राथमिकता  देंगे  अथवातह  सील  मुख्यालथों  को  ।  वहां
 कुछ  उप-मंडलीय  मुख्यालय  हैं  जिन्हें  सूची  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  शंभी  जी  से  निवेदन
 करू

 गा
 कि  चालू  वर्ष

 के  लिए  बनाई  जाने  वाली  सूची  में  वह  कम  से  कम  इन  उप-मंडलीय  मुख्यालयों
 को  सम्मिलित  करें  ।

 संचार  मंत्रालय  के  संत्री  राजेश  :  अध्यक्ष  सरकार  की  नीति  के  अन्तर्गत
 जिला  मुख्यालय  को  प्राथमिकता  दी  जाती  सभा  को  और  विशेष  कर  उड़ीसा  के  माननीय  सदस्य  को

 सूचित  करते  हुए  मुझ  हष॑  होता  है  कि  उड़ीसा  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  पर  एस०टी  ०डी  सुविधा  प्रदान
 कर  दी  गई  58  उप-मंडलीय  मुख्यालयों  में

 से
 48  मुख्यालयों  को  यह  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान

 कर  दी  गई  केवल  दस  मुख्यालयों  पर  ही  यह  सुविधा  प्रदान  की  जानी  शेष  मैं  इसके  लिए
 उड़ीसा  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  बधाई  देता  हूं  ।  लगभग  50  प्रतिशत  इलेक्ट्रानिक
 लेंजों  को  बदल  दिया  गया  है  ।

 हमारी  तो  सब  पर  नजर  रहती  है  लेकिन  देखने  का  तरीका  सब  का  दूसरा  हो  सकता  है  कि  आब
 उसे  किस  नजर  से  देखते  हैं  ।

 ह

 ]
 26  तीर्थस्थलों  और  परयंटक  केन्द्रों

 को एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  कर  दी  गई
 केवल  दस  ही  शेष  बचे  यदि  माननीय  सदस्य  को  इस  संबंध  में  कुछ  और  भी  जानकारी  तो  वह
 मुझे  बता  दें  और  मैं  निश्चित  रूप  से  उस  स्थान  को  वीरयता  दू

 ह  ह

 झी  अजु  त
 चरण  सेठी  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र

 मे ंइस  समय  कम  से  ,  कम  एक  उप-प्रभागीय
 मुख्यालय  अभी  छोड़ा  हुआ  है  वह  नीलगिरि  इसे  शामिल  किया  जाना  बहुत  आवश्यक  क्योंकि
 यह  आदिवासी  बहुल  क्षेत्र  »  कयोंकि

 मैं  मंत्री
 जी  से  अनुरोध  करू

 गा
 कि  उन्हें  एं

 से
 अन्य  उप-प्रभागीय  मुख्यालयों  के  साथ-साथ  कम से  कम  इस  उप-प्रभागीय  मुख्यालय  को  भी  शामिल  करने  जहां  आदिवासी  लोगों  का  बाहुल्‍य

 भी  राजेश  पायलट  :  वह  अनुरोध  श्रीमती  सेठी  का  लगता  ताकि  वह  हर  रोज  आपसे
 लीत  कर  सके  ।  मैं  निश्चय  ही  ऐसा  करवाऊ गा  ।

 क्री  बललभ  पागिप्रही  :  निश्चय  ही  दूर  संचार  सुविधाओं  के  विस्तार  के  मामले  में  देश
 में  चमत्कारिक  तथा  महत्वपूर्ण  उन्नति  हुई

 जो  विवरण  हमें  दिया  गया  उसमें  उड़ीसा  के  उन  99  स्थानों  के  नाम  जहां  के
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  इस  वर्ष  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी

 जहां  के

 मैं  मरत्री  जी  से  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहूंगा  कि  उड़ीसा  में  कुल  किसने  प्रतिशत  ऐसे
 चेंज  होंगे  जिनमें  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाएगी  और  इसकी  राष्ट्रीय  औसत  की  लना  में
 क्या  स्थिति  इसके  अतिरिक्त  देवगढ़  जैसे  महत्वपूर्ण  उप-प्रभागी  मुख्यालय  जिन्हें  शीघ्र  ही

 36.



 16.44,  1914  मौखिक  उस्तरें

 मुख्यालय  बना  दिया  अभी  यह  सुविधा  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।  इसका  तके  यह  किया  गया  है  कि

 झावश्यक  उपकरणों  को  प्राप्त  करने  में  कुछ  देरी  हो  रही  है  |  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  देवगढ़  और

 पल्‍लाहारा  को  भी  इस  कार्य  में  शामिल  किया  जाएगा  ।

 भरी  राजेश  पायलट  :  जैसा  मैंने  पहले  कहा  जहां  तक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का  सम्बन्ध

 उड़ीसा  थोड़ा  सा  आगे  ही  है  ।  लेकिन  देश  के  दूसरे  हिस्सों  की  तुलना  में  वहां  एक्सचेंजों  की  संद्या  कम

 मैं  यह  बात  स्वीकार  करता  हूं  ।

 जहां  तक  राष्ट्र  का  सम्बन्ध  आज  उड़ीसा  में  50%  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  काम  कर  रहे  हैं  ।

 जब  हमारी  सरकार  सत्तारूढ़  हुई  यदि  माननीय  सांसद  वाजपेयी  जी  ते  सरकार  की  तारीफ  न  की

 होती--उस  समय  उड़ीसा  में  एस०टी  ०डी०  सुविधा  युक्त  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की  सं०  66  थी  |  तब

 जनता  दल  और  आपकी  सरकार  थी  ।  सत्ता  में  आमे  के  सात  महीते  के  भीतर  हमने  इनमें  एक  सौ

 चेंज  और  जोड़  दिए  हैं  ।  इस  वर्ष  यह  सुविधा  हम  99  और  एक्सचेंजों  में  देने  जा  रहे

 इस  प्रकार  हम  उड़ीसा  जैसे  पिछड़े  राज्यों  को  बढ़ावा  दे  रहे  ताकि  संचार  के  भागमले  में  वे

 उन्नत  राज्यों  की  गिनती  में  आ  जाए  ।

 बोइ ग  734  बिसात  में  आग  लगता

 *457.  ओर  सृत्युग्भय  तायक  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  परयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  एयरलाइंसਂ  के  बोइंग  734  बिमान  लगी  आग  से  हुई  क्षति  के  बारे  में

 कोई  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  जांच  करने  वाली  एजेंसी  का  कया  नाम  और

 अन्तिम  जांच  रिपोर्ट  कब  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 ]

 मागर  बिसासन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  ओ०  एच०  :

 और  नागर  विमानन  महानिदेशक  द्वारा  नियुक्त  समिति  की  प्रारम्भिक  जांच  से  पता
 चला  है  कि  आक्सीजन  प्रणाली  के  न्यूमेटिक  कन्टीन्युअल  फ्लो  नियंत्रण  यूनिट  से  आग  शुरू  रिपोर्ट
 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 थी  मृत्यजंय  नायक  :  1980  से  अब  तक  कितनी  दुघटनाएं  हुई  है  और  कितनी  सम्पत्ति
 का  नुकसान  हुआ  इंडियन  एयर  लाइन्स  के  विमानों  द्वारा  यात्रा  करते  हुए  कितने  लोगों  की  जानें  गई
 ओर  क्या  ऐसे  मामलों  में  कोई  जांच  पड़ताल  की  गई  और  ये  समय  पर  पूरी  हुई  ।

 उप-समितियों  की  रिपोर्टों  में  हमेशा  देरी  हुई  विशेषतया  मैं  माननीय  मंत्री  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  उस  विमान-दुघंटना  की  रिपोर्ट  का  क्या  हुआ  ।  जिसमें  1980  में  श्री  संजय  गांधी
 की  मुत्यु  हुई  क्‍योंकि  इस  दुर्घटना  के  प्रति  राष्ट्र  को  भारी  चिन्ता  रही  है  ।

 है
 चे
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 की  एम  ०  जओ०.एच०  फारूक  :  बानभीय  सदस्य  थर्ष  1980  से  लेकर  आगे  की  रिपोर्टों  के  बारे

 में  पूछ  रहे  है  ।  उसके  एक  अलम  से  प्रश्न  पूछा  जाना  चाहिए  |  लेकिन  मैं  उन्हें  बता  सकता  हूं  कि

 ये  सब  जटिल  मामले  हैं  विश्व  स्तरीय  उलझने  है  |  हमें  सारे  मामले  को  बहुत  मच्छी  तरह  से  शमशन्‍्त

 चाहिए  ।  इसलिए  निर्णय  लेने  में  समय  लगता  है  क्योंकि  इनमें  बहुत  सी  एजेंसियां  सम्बद्ध  होती  जिनमें

 विदेशी  एजेंन्सियां  भी  शामिल

 श्री  मृत्युअंय  नायक  :  ऐसी  जांच  समितियों  के  गठन  के  लिए  किन  पूर्वोदाहरणों  को  देखा  जाता
 है  |  तथा  प्रक्रियाएं  अपनाई  जाती  सरकार  द्वारा  रिपोर्ट  कैसे  स्वीकार  की  जाती  है  ?

 ओ  एस  ०  ओ०  एच  फारूक  :  मुद्दा  यह  है  कि  जब  कोई  मुख्य  खामी  पता  चलती  तो

 दुरन्त  ही  डी०  जी०  सी०  ए०  वहां  जाते  है  वह  एक  समिति  तियुक्त  करते  हैं  और  जांच  शुरू  हो  जाती

 है  ।

 जब  वे  इसे  शुरू  करते  है  तो  फेडरल  एबीएशन  एण्ड  एडमिनिस्ट्रेलन  को  इसमें  शामिल  करते  है
 और  फिर  निर्माताओं  को  भी  इस  मामने  से  जोड़ा  जाता  अन्तिम  रिपोर्ट  की  जांच  की  जाती  सभी

 मुद्दों  पर  विचार  किया  जाता  अन्त  में  रिपोर्ट  संकलित  करके  सरकार  को  दी  जाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  काल  समाप्त  हुआ  ।

 ee  नम»  ee

 प्रदनों  क ेलिखित  उत्तर

 प्राइवेट  एजेंसियों  से  दरबर्शन  कार्यक्रम  तेयार  करना

 460, जी  एज»  बौ०  चभारोलर  भूति  :

 झी  यो०  क्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फ्िः

 क्या  सरकार  का  विचार  इलेक्ट्रानिक  मीडिया  में  प्रतियोगिता  लाने  संबंधी  वर्धन  और

 दामोदरन  समितियों  की  सिफारिशों  का  कार्यावन्‍यन  होने  दूरदशेन  के  दूसरे  चैनल  के  लिए  कार्यक्रम
 तैयार  कराने  के  लिए  स्‍्लाटਂ  के  आधार

 पर  प्राइवेट  एजेंसियों  की  सेवाए  प्राप्त  करने  का  हैं  ।

 यदि  ती  उन  एजेंसियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  इसमें  रुचि  दिखाई

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  कर  लिए  जाने  की  संभावना  और

 सरकार  द्वारा  उठाए  गए  इन  कदमों  से  देश  में  विदेशी  नेटवर्क  के  प्रसारणों  के  प्रति  आकर्षण

 किस  हृद  तक  कम  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  में  उप  मंत्रों  गिरिजा  से  सरकार

 दूरदर्शन  के  चार  महानगर  चैनलों  पर  कार्यक्रम  की  अवधि  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रही  हृरदर्शन  द्वारा

 स्वयं  और  कार्येशम  तैयार  किए  जाने  तथा  बाहरी  निर्माताओं  द्वारा  कार्य
 क्र  तैयार  करवाए  जाने  की  स्कीम

 की  औपचारिक्ताए  तैयांर  की  जा  रही  हैं  जिन्हें  इस
 चनल  पर  प्रसारित  किया  इस  संबंध  में

 जिन  पीर्टियों  ने दि  दिखाई  है  उनकी  सूची  संलग्न  विवनण  में  दी  गयी

 दूरदर्शन  का  अपने  कार्यक्रमों  की  विषय  वस्तु  और  फार्मेट  में  गुणात्मक  सुधार  करने  का

 सतत्‌  प्रयास  रहता  है  ताकि  दर्शकों  की  रुचि  बनी  रहे  ।

 है be
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 1.  पी०  टी०  भआई---टी  ०  ची०  दिल्‍ली

 2.  टी०  वी०  पी०  प्रोडवूसस  सिल्ड  आफ  कलकसा

 3.  पैराडिज्म  अच्चई

 4.  बिजनेस  इंडिया  नई  दिल्ली

 5.  मैससं  ईस्टन  न्‍यूज  एड  फीचसे  एजेंसी  लिमिटेड

 6.  फोरम  फार  बैदर  बम्बई

 7.  मैससे  जैन  स्टुडियोज  नई  दिल्ली

 8.  मँसस  सेंटर  फार  मीडिया  नई  दिली

 9.  मैसर्स  सिनेविस्टा  बस्बई

 10.  मैसस  विशाल  बम्बई

 11.  दि  5,.  आई  एन  एसਂ  नई

 12.  त्यागराज  मेभ

 रोशनी  दी०वी  त्रिवेन्द्रम  _

 टेक्सोे  विजुअल्स

 एन्‍्के  विजम्स

 डा०  डेंडी  सिंगापुर

 13.  स्पांट  फिल्मस  टी  ०वी०  न्यूज  ए'ड  फी  वसे  गई  दिल्‍ली

 18.  श्री  सिद्धार्थ  इंडीपेडेंट  टेलीविजन  कं०  प्राइवेट  नई  दिःली

 19.  पत्रिका  टी  नई  दिल्‍ली

 20.  देव  फीचर्स  प्राइवेट  नई  दिल्‍ली

 21.  यू  टी  वी

 22.  सेल्युलिक्स  प्रोडक्शंस  नई  दिल्ली

 23.  श्री  सिद्धार्थ  साइनर्जी  कम्युनिकेशंस  ,  बसंत  क्‌

 नई 24. प्रणव एंन डी टी प्रेटर नई 25. आई पी० ओक्टवे नई |देल्‍ली 26. रमेश 3/42, जंगपुरा प्रथम नई 27. राकेश द्वारा चाणक्य कनाट संस रई दिल्‍ली 33
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 28.  प्रेम  एशियन  फिल्म्स  टी  72,  नई

 29.  विनोद  पंचशील  नई

 30.  नरेश  9,  राजौरी  नई  और

 राजीव  गोल्फ  नई

 लाद  प्रसंस्करण  उद्योग

 30.  झी  सुधीर  गिरि  :  क्‍या  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के लिए  अत्यधिक  आधुनिक  मशीनरी  विकसित  करने  हेतु  सरकार
 ने  क्या  कदम  उठाये

 ये  उद्योग  किन-कित  अड़चमों  का  सामना  कर  रहे  और

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  में  कुल  कितने  मूल्य  के  प्रसंस्करण  खाद्य  पदार्थों  का
 उत्पादन  हुआ  ?

 लाध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  अनुसंधान  एवं
 बिकास  संस्थानों/मंगठनों  और  कुछ  मशीनरी  निर्माता  कम्पनियों  न ेअलग  अलग  स्तर  की  कूछ  प्रकार
 की  आधुनिक  खाद्य  प्रसंस्करण  मशीनरियों  के  निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  आयात  और  विदेशी  सहयोग
 की  स्वीकृति  भी  दी  जाती  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  आठवीं  योजना  में  केन्द्रीय  खाद्य

 प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्थान  एफ०  टी०  आर०  मैसूर  में  खाद्य  इंजीनीयरी  केन्द्र  की

 स्थापना  के  लिए  एक  स्कीम  तैयार  की  यह  केन्द्र  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  खाद्य  प्रसंस्करण  मशीनरी

 की  डिजाइनिंग  एव  विकास  और  सबंधित  अनुसंघान  तथा  विकास  क्रियाकल्लाप  करेगा  ।

 इस  समय  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  अपने  विकास  के  लिए  अनेक  अड़बनो  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  इन  अडचनों  में  पेकिंग  सामग्री  की  अधिक  बुनियादी  सुविधाओं  की

 पैकिंग  सामप्रियों  पर  अधिक  कर  ओर  शुल्क  ओर  राज्य  शुल्क  भी  शामिल  अपर्याप्त  विषणस

 धायें  एवं
 '  बाजार  पुराने  किस्म  की  मशीनरी  और  प्रसंस्कृत  ब्राद्य  प्रदार्थों  क ेक्वालिटी

 मानकों-के  बारे  में  लोगों  को कम  जानकारी  भी  इस  उद्योग  की  अड़चतनें  हैं  ।

 फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योग  को  लम्बे  समय  तक  उचित  मूल्यों  पर  सही  किस्म  ओर  मात्रा

 में  कच्चा  माल  न  मिलने  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ता  विशेषकर  विकेन्द्रीकृत  मात्रा  प्रसंस्करण

 एवं  प्रारंभिक  प्रसंस्करण  के  लिए  सही  किस्म  की  मशीनरी  का  उपलब्ध  न  परिवहन
 आवि  के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  की  अपर्याप्तता  भी  अन्य  अड्चनें  हैं  ।

 मांस  एवं  पाल्ट्री  उद्योग  को  आधुनिक  प्रसंस्करण  सुविधाओं  की  पशुओं  के  कुछ  बीमारियों

 से  ्रस्त  सामाजिक  प्रशिक्षित  जनशज्रिति  ओर  अच्छे  किस्म  की  स्वदेशी  मशीनरी  और
 रेफ्रिजरेटिड  परिवहन  जैसी  विपणन  सुविधाओं  के  अभाव  का  सामना  करना  पड़ता

 गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  एवं  मछली  प्रसंस्करण  उद्योगों  का  पर्याप्त  रूप  से  बिस्तार  नहीं  हो  पाया

 है  और  गहन  समुद्री  संसाधनों  के  दोहन  के  लिए  साघनयुक्त  विशिष्ट  जलयानों  की  मात्स्यिकी
 कार्यो  में  विविधीकरण  की  कम्मी  और  गहन  समुद्री  क्रियाकलापों  ओर  प्रौद्योगिदो  क ेलिए  धन  की  कमी

 इसके  कारण  है  ।

 890
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 कुछ  राज्यों  में  लेवी  के  अधिक  प्रतिशत  के  कारण  चांवल  हलरों  के  तेजी  से  आधुनिकीकरण
 बाधा  पहु  ची  प्रसंस्करण  एवं  पैकेजिंग  विशेषकर  प्गरम्परिक  खाद्य  पदार्थों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  की

 सही  किस्म  की  स््रदेशी  मगीनरी  का  विपणन  कुछ  उत्पादों  के  लिए  प्रशिक्षित

 जनशक्ति  की  कमी  और  परम्परागत  खान  पान  की  आदतें  उपभोक्ता  खाद्य  उद्योग  के  विकास  की

 अड़सने  हैं  ।

 यद्यपि  उत्पादन  किये  गए  प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थों  के  कुल  मूल्य  के  बारे  में  केन्द्रीय  रूप  से

 कोई  सूचना  नहीं  रखी  जाती  परन्तु  यह  अनुमान  है  कि  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  का  देश  के  सकल  घरेलू
 औद्योगिक  उत्पादन  में  लगभग  18  प्रतिशत  का  योगदान  लघु  उद्योग  उप!युक्त  के  कार्यालय  द्वारा  लघु
 उद्योगों  के  लिए  की  गई  अखिल  भारतोय  गणना  से  यह  प्रदर्शित  होता  है  कि  वर्ष  1987-88  में  लचु
 क्षेत्र  के  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  का  उत्पादन  9632°95  करोड़  रुपए  वर्ष  1990  91  भौर

 1991-92  के  दौरान  चुनिदा  उत्पादों  के  उत्पादन  के  अनुमान  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 विवरण

 झुनिया  प्रसंस्कृत  खाद्य  पदाथों  का  अनुसामित  उत्पादन

 उत्पाद  1990-91  1991-92

 घान  से  चावल  40  १2

 मिल  के  गेहू  के  उत्पाद
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 फल  एवं  सब्जी  उत्पाद  3.8  उपलब्ध  नही

 तैयार  एक्सटूडिड  खाद्य  पदार्थ

 13200  14590

 कोको  आधारित  उत्पाद  39383  40600

 अधिक  प्रोटीनयुक्त  खाद्य  पदार्थ  9356  10000

 मुदु  पेय  उपलब्ध  नहीं  2490

 दुग्घ  पाउडर/दूध  पर  आधारित

 शिशु  आहार  155000  उपलब्ध  नहीं

 माल्टयुक्त  खाद्य  पदार्थ  एघं

 युक्त  दुश्ध  आहार  39000  41000
 पनीर  2500  4000

 गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  से  मछली
 उत्पादन  2.3  उपलब्ध  नही
 बीयर  कि०  2.24  उपलब्ध  नहीं
 मांस  एवं  पाल्ट्री  2.08  उपलब्ध  नहीं
 मांस  उत्पादन  20,000  उपलब्ध  नहीं

 31
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 लाप  विद्य ूल  धरों  से  निकलते  बाली  फ्लाई  एश

 #462.  श्री  उत्तम  राव  देवराज  पाटील  :  क्या  विद्वाल  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  मच्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ताप  विद्यूत  वाली  फ्लाई  एश  से  पर्यावरण  दूषित  होने  के  अतिरिक्त

 मानव  स्वास्थ्य  को  भी  बहुत  हानि  पहुंच  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्जन्ध  में  कोई  अध्ययन  किए  भए

 यदि  तो  उनके  कया  परिणाम  मिकले  और

 इस  समस्या  के  समाघप्तान  हेतु  सरकार  ने  क्या  कद्म  उठाए  हैं  अथवा  उठ।ने  का  विचार

 विश्यूत  और  गैर-परम्परागत  उर्जा  त्लोत  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  कल्पनाथ  :

 और  ताप  दूत  केष्ड्रों  ते  निकलने  बाली  उड़म  राख  का  यदि  उपयुक्त  रूप  से

 निप्रटान  न  किया  जाए  तो  इससे  पर्यावरण  प्रदूषित  हो  सकता  है  और  यह  स्वास्थ्य  के  लिए  भी  हानि

 कारक  हो  सकता

 और  जन-स्वास्थ्य  के  बारे  में  1958-91  के  दौरान  शिंगरोली  क्षेत्र  किए  गए
 सामाजिक-आशिक  सर्थेक्षण  के  विशेष  रूप  से  उड़न  राख  सम्बन्धी  प्रदूषण  के  परिणाश्ह्वरूप

 स्वास्थ्य  सम्बन्धी  किरी  प्रकार  की  समस्या  का  पता  नहीं  लगा  है  ।

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  क ेसमीप  उडन  राख  के  एकत्र  के  परिणामस्वरूप  सह्यान  होने  बाली

 समस्याओं  से  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  सीमेंट  आदि  जैसे  उड़न  राख  अग्घारित  उत्पादों  के  निर्माण  को  ब्रोस्साहित  करने  हेलु
 कुछ  मार्गदर्शी  सिंद्धाल्त  जारी

 ,

 (2)  विद्यत  उत्पादन  हेतु  प्रयुकत  होने  वाले  कोयले  के  लिए  पिटहैड  कोयला  परिशोधन  संयंत्रो
 कीਂ  स्थापना  करना  ।

 (3)  नवीकरण  एवं  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  यांत्रिक  एवं  इलैक्ट्रोस्टेटिक
 प्रेसिपिटेट्स  जैसे  प्रदूषण  नियंत्रण  यम्त्रों  क ेउपयोग  को  बढ़ावा

 (4)  विद त  केन्द्रों  की चिमनियों  की  ऊ  बाई  अधिक  करना  ।

 (5)  गैसों  के  अधिक  तेजी  से  निस्सरण  की  व्यवस्था  करना  ।

 पायलट  स्टडो  स्टेशन

 *463.  भ्ो  श्ीबहलभ  पाणिप्राही  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  पायलट  स्टडी  स्ढेशनों  को  रेडियो  भौर  स्कीन  व्यवस्था  जोड़ने
 का

 ॥  न्‍
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 यकि  तो  तत्सम्ब््धी  ध्यौश  क्या

 क्‍या  आकाशवाणी  ने  देश  के  सुदूर  स्थानों  तक  और  बहां  से  संचार  सम्पर्क  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  कोई  सिस्टमਂ  विकसित  भौर

 यचि  तो  तस्सप्कल्शी ब्योरा  कम  '  ु

 भौर  प्रसारण  मन्जालय  में  उप  मस्त्री  गिरिजा  :

 वाणी  के  अनुसंधान  विभाग  ने  रेडियोटेक्स्ट/एस०  सीं०  ए०  चेनंल  आयोराइजेशम

 दोहरी  सब  कैरियर  प्रणाली  तैयार  की  इस  प्रणाली  द्वारा  प्रसारण  बेंढ  में  सामान्य  कार्यक्रमों  में  बाधा

 पहुंचाए  बिना  अतिरिक्त  सहायक  सेवाए  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  आकाशवाणी  का  काये  कर  रहे

 किलतीਂ  एफ०  एमਂ  केम्क  सें-पायलट  जठ्कक्श  केसे  स्थरक्ति  करने का  अस्तक  इस  प्रणाली से  सभी

 भारतीय-भक्पाओं में  पाठ  प्र  किल  करने  और  एक  जातयत  शुलक्सफ  उयति  कार्यफक  गवालिटीਂ  साउ ४
 की  व्यवस्था  होगी  +  इस  बाठ  को  माभीटर  सहित  एक  चियोष  सिकोडर  से  देखਂ  सफतेਂ  ।

 आकाशवाणी  का  अनुसंधान  विभाग  इस  समय  एक  पेजिंग  बश्रणाली  का  विकास  कर  रहा  है  जिसे

 आकाशबाणी  के  एफ०एम०  नेटंबक  पर  इस्तेमाल  किया  जाएगा  ।  पेजिंग  फ्रगाली  से  केवल  शीक्र  संकार

 श्यापित  करने  में  मदद  मिलती  है  और  इससे  दोतरफा  संचार  लिक  की  व्यवस्था  नहीं  होती  ।

 जातीय  प्रयंदव:जिकला.  श्ए्य के

 कलाएी  फिल्म
 बीशाम  प्रदण  :  कप  पामर  विमावत  और  शयंडद  यह  की  कुप  करेंगे

 किः

 सरकार  के  वास  भारतीय  घिकास
 मिगमਂ  ढाशा  चलाये  जह  रहे  होहलों  का

 निजीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तोਂ  तल्सम्बस्थों  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  कया  कारण  हैं  ?

 सागर  जिमानन  और  पर्रंटल  संत्री  साधबराथ  :  सरकार  ने  एक  स्कीम  तैयार

 की  है  जिसके  अन्तगेंत  भारत  पर्यटन  विकास  निगमः  के  होंटलों  के  छोटे-छोटे  ग्रुप  बनाये  जायेंगे  ताकि

 उनका  प्रसिद्ध  विदेशी  होटल  श्यृंखलाओं  के  साथ  संयुक्त  उच्चम  के  रूप  में  चिकास  किया  जा  सके  ।

 तरीके
 से  बार-घार  होटलों  ग्रुपों  किए  जरने  प्रस्ताव  है  ।

 अर्जा  की  मांग  और  पूर्ति

 *4  65.  झोम॑ती  भहेसा  कुमारी  :

 ओ  राजन  अग्निहोच्री  :  क्या  विद्युत  और  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऊर्जा  की  मांग  और  पूर्ति  में

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  सरकार  ने  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  ऊर्जा  के  इस्तेमाल  में  मितव्ययता

 बरतने  के  लिए  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  कुल  क्रितती  ऊर्जा  बचाई  गई  ?

 विद्युत  ओर  पररंपरागत  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कल्पनाथ  ओर

 1991  से  1992  तक  की  अवधि  के  दोरान  देश  में  ऊर्जा  की  आवश्यकता  262799

 मिलियन  यूनिट  थी  जिसकी  तुलना  में  उपलब्धता  242367  मिलियन  यूनिट  थी  जोकि  7.8%  कमी  का
 जोतक  है  ।  वि

 हां  ।  के

 परियोजनाएਂ  आधार  पर  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  और  इसलिए
 की  साता  का  निर्धारण  कर  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।  यू०  एन०  डी०  पी०  प्रोजेक्ट  द्वारा  45

 यूनिटों  की  लेखार्जरीक्षा  क ेबाद  37.98  करोड़  रुपये  के  बराबर  वाधिक  ऊर्जा  वचत  की  शक्यता  का

 अनुमान  लगाया  यया  है  ।  इसी  इण्डो  ई०  सी०  कायंक्रम  के  लघु  एवं  मध्यम  दर्जो  के

 उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  अध्ययत  करने  के  बाद  उनमें  7  करोड़  रुपये  के  बराबर  वाधिक  ऊर्जा  बचत  की
 शकक्‍्यता  की  परिकल्पना  की  गई

 ]
 भारत  एल्पूमिनियम  कम्पनों  लिसिटेड  हारा  रोजगार

 +466,  श्री  परसराम  भारद्ाज  :  कया  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  द्वारा  क्षेत्र  के  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दिया
 जा  रहा  ॥

 यदि  तो  क्या  मध्य  प्रदेश  में  बिलासपुर  क्षेत्र  के  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए
 कोई  कक्ष  स्थापित  करने  का  वियार  ओर

 भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित

 अनु  त
 चित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्गों  के  जिन  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  करायौ  गया  है  उनका

 क्‍या
 ह  ा

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  बलराम  सिह  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1989-91  की  अवधि  के  दौरान  बालकों  द्वारा  दिए  गए  रोजगार  का  ब्यौरा  इस  प्रकार
 बी

 कह 3८)  प  न  गन  पनीनगमननिता  नाना  ना  धन  तय  जदणीनणयओ  ७आानटा  धाज  िन  amram  ७  चल  ण+

 कुल  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  अन्य
 ne  अंनन  आओ  3  लिलणदिघ3&>>-+-++  जज  +  ०७-००.  eee

 व्क्ा  21  5  3  13

 घुप  ग्द्ा  —  लि  _  _

 ग्रप  29  7  16  6

 ग्रुप  48  12  9  27

 98  24  28  46
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 467  थओऔ  आर०  सुरेसा  रेडडो  :  क्या  तागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बाय

 क्‍या  जनवरी  और  1992  के  दौरान  रिकार्ड  संख्या  में  विदेशी  पर्यटक  भारत

 यदि  हां  तो  तत्संवेधी  ब्यौरा  क्या  ३;

 क्‍या  सरकार  ने  आगामी  ग्रीष्म  ऋतु  के  महीनों  के  दौरान  विदेशी  पर्यटकों  को  आडृष्ट
 करने  के  लिए  व्यापक  अभियान  चलाया  है  तथा  इस  संबंध  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  एयर  होटलों  और  ट्रैवल  एजेन्सियों  द्वारा  एक  संयुक्त  रूप  से  तैयार

 की  जा  रही  विशेष  रियायत  योजना  का  ब्योरा  क्या  और

 (8)  इसके  फलस्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आंय  होने  की  संभावना  है  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधव  राब  और  जनवरी  और

 1992  के  दौरान  क्रमणः  1,77,475  और  1,67,268  विदेशी  पर्यटक  भारत  की  यात्रा  पर

 आए  इस  प्रकार  गत  वर्ष  के  तत्सम्बन्धी  महीनों  की  तुलना  में  23.1  प्रतिशत  एवं  46.0  प्रतिशत  की  वृद्धि
 वर्ज  की  गई  ।

 नियमित  प्रचार  प्रयास्रों  के  ग्रीष्मकालीम  पैकेज  का  एक  प्रभार-कार्यक्रम  तैयार

 किया  जा  रहा  संभावना  है  कि  अप्र  ल  से  1992  के  दौरान  7,60,188  विदेशी  पर्यटक

 भारत  की  यात्रा  पर  आए

 1992  से  लेकर  तीन  वर्ष  तक  अप्रैल  से  सितम्बर  के  दौरान  यूरोप  तथा  संयुक्त  राज्य  में

 इस  पैकेज  की  पेशकश  एक-समान  प्रतिस्पर्डधात्मक  मूल्यों  पर  की

 ($)  अप्रैल  से  सितम्बर  1992  के  दोरान  पर्यटन  से  1570  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  आय

 होने  की  संभावना  है  ।

 सत्तवीं  योजना  के  दौरान  चालू  किए  गए  पावर  सेट

 468.  श्लीसतों  सुशोला  गोपालन  :  क्या  विद्यूत  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 देश  में  200  मेगावाट  और  500  मेगावाट  के  कितने

 थमंल  सैट  चालू  किए

 इनमें  से  कितने  सेटों  की  सप्लाई  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल  लिमिटेड  ने  की  थी  और  कितने

 सैटों  का  आयात  किया  और

 आयातित  सेटों  की  तुलना  द्वारा  ख़प्लाई  किए  गए  सैटों  की  प्रति  मेगाबाट  क्षमता

 की  औसत  लागत  रुपयों  कितनी  है  ?  ;
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 विद्युत  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पमाथ  :

 और  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  500  मे०  वा०  क्षमता  के  11  क्पविद्यूत  यूनिटों  और  210

 मे०  वा०  क्षमता  के  39  तापविद्य ूत  यूनिटों  को  बालू  किया  इनमें  से  500  मे०  बा०  के  2  यूनिटों
 और  210  भे०  दा०  के  ४  चलिटों  का  जकातत  किया  गया  भा  |  शेत्  स्वदेशी  ये  और  210  मे०  वा०

 यूनिटों  के  3  मामलों  जिनमें  बायलर  यश्पि  स्वदेशी  थे  परन्तु  मेससं  ए०  बी०  एल०  द्वारा  सप्लाई  किए

 गए  को  छोड़कर  सभी  भारत  हेढी  इलक्ट्रिकल्स  बिमिटेड  द्वारा  सप्लाई  किए  मये  थे  :

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौशत  चालू  किए  गए  210  मे०  वा०  क्षमता  के  आयातितਂ  एवं
 स्वदेशी  तापविश्व त  यूनिटों  की  औसत  पूंजीगत  लागत/म े०  चा०-कैचे  दी  गई  हैं  :--

 स्वदेशी
 रुक्ये  रुपोे

 108.1  103.5

 जहां  तक  500  मे०  वा०  सैंठ का  सम्बन्ध  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  चालू  किए  गए
 स्वदेशी  210  मे०  चा०  के

 स्वदेशी  खैटों  के  समनुरूप  हैं  तथा'कुल  परियोजना  लागत  में  दोनों  प्रकार
 के  सैंटों

 की
 लागत  सम्मिलित  है  और  इसलिए  स्वदेशी  एवं  आयातित  500  मे०  या०  लैटों  की  अति  स े०

 वा०  लागत  की  तुलना  सम्भव  तहीं  है  ।

 एस०  शै०  झी०  सुविधा

 469.  भरी  दत्ताजेय  बंढार  :

 जी  जेतत  पौ०  एस०  चोहास  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  :
 :

 क्याਂ  सरकार  विचार  आंध्र  उत्तर  राजस्थान  और  गुजरात  के  और  अधिक
 क्षेत्रों  में  सुविधा  प्रदान  करते  का

 न्‍

 येदि  तो  तत्सम्बने  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संचार  भश्वालय  के  राज्य  मस्ती  राजेश  :  जी  हां  ।
 आठवीं  पंचवषीय  योजना  के  अंत  तक  सभी-एक्सचेजों  य

 सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव
 एक्सचेजों  को  रास्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग

 '  प्रश्न  ही  मंहीं  उध्ता  ।

 असनाला  कोयला  साले

 5097.  भरी  सगत  कुमार  मंडल  :  कया  हस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 क्या  अनवाद  कोयला  खानों  में  छत  कार्य

 का  खतरा  बना
 यवि  तो  इसके  क्या  कारण

 हु

 ।
 serra क्या  कोयशा  खानों  की  आधुनिकीकरण  की  योजना  सहित  कोई  ठोस  सुरक्षा  उपाय  किये
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 बंदि  कंत्संबंसी  मुख्य  बीते  क्या  और

 (8  )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पाल  सर्हस्‍लय  के  राज्य  मस्ती  सम्लीय  लोहत  :  ओर  (@)  चसनाला  कोवसः
 खान  परिसिर  के  प्रबंधन  ने  कामवारों  की  सुरक्षा  क ेलिए  अपेक्षित  सभी  संवैधानिक  तथा  अम्मा

 भी  किये  है  ये  उपाय  किए  जाते  रहेंगे  ।  इत  उपायों  के  परिणामस्वरूप  हस  परिसर  में  दुर्घटंभाथों
 की  संक्षया  में  कमी  पिछले  2  बषों  में  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  हुई  कमी  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया  है  ।

 शतक  धंभीर  दु्घटशाओं  .  दुर्घटना

 1990  शून्य  13  100

 1991 |  7  हे

 -+992  शून्य  3  7

 और  चसनालों  भूमिगत  खो  जिसमें  विकोस  कार्य  चौलू  में  गैसे

 फैथनि  और  छत  तथा/|अथवा  सॉइंड  की  दीवारों  के  ढहमे  के  कारण  सैंकंटमय  थाने  में  कौर्य

 स्थानों  से  पाती  को  लिकालने  के  लिए  बीर  होस्स  की  संवीतन  प्रणोली  की  पर्यावरणात्म॑क

 मॉलिटरिंग और  हांइडोलिक  स्पीटोंका  प्रभोग  आदि  जैसे  आवश्यक  उंपच्ारात्मक  उपाय  कदम  उठाएं
 गए

 (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  धोद्ध  पर्यटत  केना

 5098.  भ्रीआारे  लाल  जाटथ  :  क्‍या  नागर  विभागन  और  पयेटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कया  बिहार  में  बौद्ध  पर्यटन  केन्द्रों  को जापान  की  सहायता  से  विकसित  करने  की  कोई
 योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  इंत  योजेनाओी  कॉये  कब  से  बल  रहा  है
 तथा  इस  समय  यहू  कार्य  किस  स्थिति  में

 इन  यौक्ताओं  के  कार्य  मिंध्यादन  में  विश॑श्व  किया  जा  रहा  भोर

 («)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मागर  जिभानन  भर  पयंठण  मस्त्रीਂ  भांथथ  राय  :  हा  ।

 से  ।5  1988  को  भारत  सरकार  और  जापान  के  विदेशी  आर्थिक  संहंयोग
 कोष  के  बीच  एक  ऋण  करार  पर  हस्तांकैर  किंएਂ  गए  थे  ताफि  उत्तेरें  प्रदेश  और  बिहार  में
 रित  बौद्ध  यात्रा  परिपथ  पर  220.43  करोड़  रुपये  की  कुल  परियोजना  लागत  से  आधा  रभूत  सुविधाओं
 का  एकीकृत  बिकास  किया  जा  जिसमें  से  विदेशी  आथिक  सहयोग  कोष  9.244  बिलयन  ग्रे
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 आजततत3.7त_त_7_३न।रकहततहमहइ8तहमतनन्‍नन्‍न्‍न्‍-न्‍.न्‍.त.ल्‍.ल्‍.6.६  लगभग (100 करोड़ र०)जापानो सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगा इस

 लगभग  करोड़  र०)जापानो  सहायता  के  रूप  में  उपलब्ध  कराएगा  इस  परियोजना  के  मुख्य  घटक

 हैं  तथा  राज्यीय  मार्गों  का  होटलों  एवं  मार्गस्थल  सुख-सुविधाओं  का

 जल  एवं  विद्युत  आपूर्ति  में  कारों  तथा  कोचों  का  आयात  और  दूरसंचार  सुविधाओं  में

 बृढ्धि  ।  यह  परियोजना  1988  में  शुरूहो  गई  थी  और  दिसम्बर  1993  तक  पूरी  होने  की

 संभावना  सड़क  तथा  दूरसंचार  क्षेत्रों  का  कार्य  प्रगति  पर  तथापि  तकनीकी  ब्यौयों  को  अन्तिम

 रूप  देने  में  ओर  बिहार  राज्य  फे  बजट  से  धन  अवमुषत  होने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  बिहार  में  कार्य

 धीमी  गति  से  चल  रहा  है  ।

 अध्डसात  निकोबार  होप  समूह  सें  पर्यटन  विकास

 5099.  भी  समोरंभन  भक्त  :  सागर  विसानस  और  परथंट्ल  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 क्‍या  केन्दीय  सरकार  ने  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समृह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पयेटन  के

 बिकास  की  कोई  योजना  तेयार  की  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथं  दी  जाने  वाली  आधारभूत  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मागर  विमानन  ओर  पयेटन  ससत्रो  साधवराज  ओर  हां  ।

 अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  को  पर्यंटत  के  विकास  के  लिए  गन्तव्य  स्थल  के  रूप  में  अभिनिर्धारित

 किया  गया  है  ।  प्राप्त  परियोजनाभों  और  अनुमानों  के  आधार  पर  तथा  संघ  राज्य  क्षंत्र  के  प्रशासन  के

 क्राघार  पर  वर्ष  1991-92  के  दौरान  पयंटन  को  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  हेतु  48.32  लाख

 रुपये  की  राशि  की  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 नागपुर  में  अस्तर्राष्ट्रीय  बिमासप्तन

 5100  भी  गोजिदराब  निकास

 थी  यशवस्तराव  पाठिल  :  क्या  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मण्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  एक  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सागर  जिसानस  और  पर्यटन  सस्त्री  माधबराव  नहीं  |  ..

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वतंमान  पांच  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अडडे  अर्थात्‌  मद्रास  तथा

 जिवेन्द्रम  मौजूदा  यातायात  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझे  जाते  हैं  ।

 भुगलेश्यथर  हवाई  अड्डे  विस्तार

 5101.  भी  शिवाजी  पटनायक  :  कया  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍त्री  यह  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 '
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 क्या  भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसका  निर्माण  कार्य  कब  शक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 सागर  विमानन  और  पयेटन  मन्ती  साह्ृजराब  हां  ।

 हवाई  अड्डे  पर  धावनपथ  का  विस्तार  और  सुविधाओं  की  वढोस्तरी  1992-93  से  आगे

 चरणवद्ध  तरीके  से  की  री
 ५

 ]

 eee

 द्वारा  शुकू  को  गई  बिलਂ  प्रभाली

 5102.  भरी  जाजें  फर्तान्‍्डोज  :  क्‍या  बिद्य  त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  त्ोत  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  अपने  उपभोक्ताओं  के  लिए  बिल  प्रणाली

 शरू  की  है  1  कई  $  ५  तह

 यदि  तो  कया  इस  प्रणाली  के  अंतर्गेत  उपभोक्ताओं  को  काफी  अधिक  धन  राशि  के  बिलों

 का  अग्नरिम  भुगतान  करने  पर  विवश  किया  जाता  है

 क्या  कुछ  क्षंत्रों  में  मीटर  रीडिग  के  हिसाब  से  बिल  नहीं  देवा  रीडिंग  नहीं

 (8)  क्या  सरकार  का  विचार  उपभोक्ताओं  को  अग्रिम  के  बारे  में  निदेश  जारी  करने

 का  और

 (5)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ,

 विद्युत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  ज्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  भस्‍त्रो  कल्पलाथ  :

 से  दिल्ली  विद्युत  प्रदान  संस्थाव  की  वर्तमान  प्रणाली  के  अप्रीन  घरेलू  एवं  गर-घरेलू
 उपभोक्ताओं  को  बिजली  के  बिल  द्विमासिक  असधघार  पर  भेजे  जाते  हैं  ।  प्रत्येक  चार  महीते  में  वास्तविक

 मीटर  रीडिंग  के आधार  पर  एक  बिल  तैयार  किया  जाता  है  तथा  इस  बीच  विगत  में  उपभोग  की  गई

 बिजली  की  मात्रा  के  आधार  पर  दो  महीने  का  एक  अन्तिम  बिल  भ्रेजा  जांता  है  |  भ्रंन्यं  श्रेणियों  के

 मामले  में  मासिक  बिल  जारी  किए  जते  मीटर  रीडरों  की  कमी  होने  के  कारण  दिल्‍ली  बिश्चूत  प्रदाय

 संस्थान  द्वारा  चारमासी  मीटर  रीडिंग  प्रणाली  को  अपनाया  गया  है  ।

 और  उपभोक्ताओं  को  मद  नजर  रखते  हुए  इस  संवंध्र  में  दिल्ली  विद्यूत  अ्रदाय  संस्थाम

 को  निजी  प्रक्तार  के  निर्देश  जारी  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया

 बिल्ली  के  होटलों  द्वारा  गायु  और  जल  प्रदूषण  वितियमन  अधिनियस  का  उल्लंधन

 5103.  औ  राम  लखन  सिंह  यादव  :  क्या  सागर  विसानन  और  पयेटन  मस्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :
 |

 क्या  सरकार  ने  उन  पांच  तारा  होटलों  के  विश  द्ध  कोई  कार्यवाही  की  जिन्होंने  वायु  और

 जल  प्रदूषण  विनियमन  अधिनियम  कः  उल्लंधन  किया
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 यदि  तो  किल्लीਂ  में  ऐसे  पांच  तारा  होहसों  के  नाथ  कया

 ऐसे  उल्लंकम  के  किवड्ध  क्‍या  कार्यंयाही  की  गई  है  ?

 मागर  विमाकण  और  पर्यटन  जल्यरे  :  ते'€ाफे  सभी  सितारा
 होढलों  को  जल  निवारण  एवं  1974  तथा  वायु  निवारण

 एवं  अधिनियम  1981  के  अन्तर्गत  प्रबंधन  की  सहमति  की  मक्रयन  से  निर्धारित
 मानदंडों  को  पूरा  करना  होता  है  ।

 इन  होटलों  को  एक  अवधि  के  भीतर  इन  मानकों  को  पूरा  करने  के  लिए  कहा  गया  उनमें

 से  कुछ  ने  अपेक्षित  शर्त  पूरी  कर  ली  जच्षकि  दूसरों  मे  हत  मामलों  कोबरा
 करने  के  लिए  कारंवाई

 कर  है  ।
 ‘

 लिसुवाद ]
 थी  फोशीफ्ल्तीस  सुरेखਂ

 ही  बी०  एस०  विजयराशवजन  :  क्‍या  संधार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे

 क्या  केरकट्ष  सरकार  का  व्चार  पंचवर्षीव  योजनावचि  के  दौरान  केश्ल  के  अनेक/स्थानों

 को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  इसके  लिए  किल  स्थामों  का  चयम  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मस्तालय  में  उप  मसत्रो  पी०  थी०  रंगय्या  नायड  ):

 केरल  राज्य  में  कुल  650  टेलीफोन  एक्सचेंजीं  में  से  178  एक्‍्सचेंजों  (  163  में

 ही  एसटीडी/बाईएस  प्रदान  की  , गई  है.+  पंचद्॒पीय  योजना/के-कौरात  गेद  472

 एक्सओंबों को  उत्त  रोहर  रूप  से  सुजिषा  श्दात़्  किए  जाने  की

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिसिटेड  के  भ्मिकों  को  गब्रीजਂ

 की  सप्लाई

 5105.  थी  पीयूष  तीरकी  :  क्या  इस्वात  अर्जी  यह  बलाबें की  कृपा  करने

 क्या  इंडियन  आयस्म  एण्श  स्टील  कम्पकी  लिभिटेड़  जंगल  के  श्रश्निकों  को

 ८क्ोक  बग्रीजਂ  रियायती  दरों  पर  वियश  जा  रहाः

 यदि  तो  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  श्रमिकों
 को  सप्लाई  किए  गए  ब्रीजਂ

 ब्यौरा  क्या

 अ्रभिकों  में  ब्रीजਂ  की  सप्लाई  के  मानदण्ड  और  प्रक्रिया  का  ब्योस  क्‍या

 क्‍या  इस  बारे  में  प्रबंधक  को  कालाबाजारी  की  कोईं  शिकावतें  भिली  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंज्ञालय  के  राज्य  संती  सभ्तोष  सोहन  :

 46,

 94
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 पिछले  5  वर्षों  के  दौरान  कामगारों  की  वितरित  की  गई  श्रीजਂ  की  मात्रा

 निग्नामुसार  है  :--

 वर्ष  साज्ा

 1986-87  2334.28 8

 4769.86

 1988-89  3797.74

 1989-90
 ह

 3734.48

 1990-91  3155.82

 ब्रीजਂ  का  वितरण  ठेकेदार  के  माध्यम  से  उर्पा-थति  नामावली  के  कमंचारियों  और

 नियमित  कर्मचारियों  को  क्रमशः  !  और  3  प्रति  माह  की  दर  से  किया  जाता

 और  प्रबन्धन  को  दिनांक  13-12-91  को  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  जो  उन

 9  कर्मचारियों  द्वारा  हस्ताक्षरित  है  जो  कोक  ब्रीज  के  वास्तविक  प्राप्त  कर्सा  हैं  जिन्हें  12-12-199

 को  कुछ  व्यक्तियों  ने  धमकी  दी  थी  शिकायत  के  ब्यौरे  की  जांच  की  जा  रही

 अनुसूचिल  जाति/जनजाति  के  कर्मचारियों  का  बिल्ली  सें  धरमा

 भरी  रामचन्द्र  वीरष्पा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  कर्मचारियों  ने

 क्‍या  को  दिल्‍ली  स्थित  संचार  भवन  के  बाहर  धरना  आयोजित  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 संधार  मम्त्रालम  में  उप  सम्त्री  पोौ०  थो०  रंगय्या  :  डाकघर  अनुसूचित

 जाति/जनजाति  बेलफेयर  एसोसियेशन  ने  संचार  भवन  के  सामने  25  को  धरना  दिया

 यह  धरना  निम्नलिखित  मांगों  के  समर्थन  में  दिया  गया  था  :--

 समयबद्ध  एक  पदोन्नति  स्कीम  के  अंतर्गत  से  पदोसनति  के  लिए  आक्षरण  लागू
 करना  ।

 (2)  समयबद्ध  एक  पदो  तति  स्कीम  के  अंतगंत  पदोस्तति  पर  एक  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  लेने

 पर  द्विवािक  संवर्ग  पुनरीक्षा  स्क्रीम  के  अधीन  अनुसुचित  जाति/जनजाति  कमंचारियों  की

 पदोन्‍तति  ।

 (3)  समयबद्ध  एक  पदोन्‍तति  तथा  द्विवा्िक  संबर्ग  पुनरीक्षा  स्कीम  की  नॉन-टेस्ट  कैटेगरी  ग्रुप
 पदोन्‍तति  कर्मचारियों  पर  लागू  करना  ।

 (4  अनुसूचित  जाति/जनजाति  समुदाय  के  जे०  टी०  ओ०  का  की  वर्ष  की  सेवा  के  सामान्य

 मानदड  के  स्थान  पर  8  वर्ष  की  सेवा  पूरी  करने  पर  शाखा  पदोन्नति  देना  ।
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 (5)  बुद्ध  धर्मावशस्कियों  की  आरक्षण  का  लाभ  ।

 (6)  डाकतार  अनुसूचित  जाति/जनजाति  वेलफेयर  एसोसिएशन  ऊ्रो  मान्यता  प्रदान  करना  ।

 डाक़तार  अनुसूचित  जाति/जनजाति  बेलफ़ेयर  एसोसिएशन  बिना  मान्यता  प्राप्त

 एसोसिएशन  फिर  भी  संगठन  की  मांगों  पर  विचार  किया  गया  और  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 नीति  विषयक  मानदंडों  के  अनुसार  उपयुक्त  कारंवाई  की

 केश्ल  में  गर-परम्परागत  ऊर्जा  का  विकाश

 5107.  थी  थाइल  आन  अंन्‍्जोल  :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परभ्पर््मत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केरल  में  गर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  का  विकास  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  और  गेर-वरंपरागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्यताथ

 और  फेरल  राज्य  में  राज्य  कार्यान्वयन  स्वयंसेवी  संगठनों  तथा

 अनुसंधान  संस्थाओं  के  सहयोग  से  विभिन्‍न  प्रकार  की  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  प्रणालियों  और  युक्तियों
 जैसे  उन्नत  सौर  तापीय  प्रणालियों  सौर  प्रकाश  बोल्टीय  पवन  ऊर्जा

 लघु-सूक्म  जल-विद्य त  बायोमास  आधारित  ऊर्जा  उत्पादन  इत्यादि  का
 विकास  तथा  प्रतार  किया  जा  रहा  केरल  राज्य  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  अपारमभ्परिक  ऊर्जा  प्रणालियों

 तथा  युक्तितयों  सम्बन्धी  उपलब्धियों  की  स्थिति  संजर्त  विवश्ण  में  दी  गई  वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान
 सौर  पवन  ऊर्जा  इत्आादि  पर  आधारित  अनेक  अस्बे  नई  तथा  अक्षय  ऊर्जा  प्रशालियों  तथा  युक्तियों
 के  2000  बायोगेस  संयंत्र  तथा  70,000  उन्नत  चूल्हे  स्थापित  करने  का  अनन्तिम  प्रस्ताव

 विवरण

 केरल  राज्य  में  अधा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  प्रणालियों  तथा  युक्तियों  वम्कन्धी
 उपलब्धियों  की  स्थिति

 मरी  समन  ८  जवन+जनकम»-क का  नननि  ऑिन>अ>-

 क्रम  सं  ०  फार्यक्रम/प्रणालियां  तथा  युक्तियां  संचय  उपलब्धि
 31-12-1991  तक

 pn  oe  नल  मनन  en  4लका»कवनन--++33-3कन»«»«»%+भ++े-

 1.  वायोगैस  संयंत्र  28,119

 2.  उन्नत  चल्हा  2,514,311

 3.  औद्योगिक  सौर  जल  तापन  प्रणाली  28

 4,  घरेलू  सौर  जल  हीटर  9

 5.  सौर  आयु  तापन  प्रणाली  1

 6.  सौर  आसवन  फ्रजणाली  पी
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 7.  सौर  कुकर  149

 8.  प्रक्राशवोल्टीय  सामुदायिक  प्रकाश  व्यवस्था  Vt

 टी»  बी०  प्रणालियां

 9  प्रकाशबोल्टीय  जल  पम्पन  प्रणान्ती  6

 10.  सड़क  प्रकाश  व्यवस्था  से  युक्त  गांव  93
 ”  11.  प्रकराशवोल्टीय  विद्युत  संयंत्र

 12.  जल  पम्पन  पवन  चक्िकियां  19

 13.  मानचित्रण  केम्द्र  30

 14.  पवन  प्रबोधन  केन्द्र  9

 15.  पवन  विद्युत  जनरेटर

 16.  बायोमास  गैसीफाय  र/स्टलिग  इंजन  4

 दरसंचार  में  प्रौधोगिकी  सिशम

 5108.  श्री  बाप्‌  हरि  चोरे  :

 श्री  माणिफकराब  होडल्या  गाबोत  :  क्या  शंचार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरसंचार  में  प्रौद्योगिक  मिशन  प्रारम्भ  करने  के  परिणाम  स्वरूप  क्या  सुधार  हुए

 प्रौद्योगिकी  मिशन  पर  अब  तक  कितनी  पूजी  निवेश  की  गई

 क्या  टेलीफोन  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  कोई  उपलब्धि  हुई  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  किसी  विदेशी  प्रौद्योगिकी  की  सहायता  ली  और

 यढि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  भंजालय  के  उप  मंत्री  पी०  वो०  रंग्रय्या  :  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  मे ंकाफी  सुधार
 किये  गए  जैसे  सेवा  की  शहरी  और  दोनों  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  की

 तारों  का वितरण  तथा  मांग  वरने  पर  टेलेक्स  की  जिला  मुख्याल्यों  की  एस  टी  डी

 सुविधा  और  राष्ट्रीय  डिजिटल  नेटवर्क  ।

 प्रौद्योगिकी  मिशन  सम्बन्धी  गतिविधियां  दूरसंचार  विभाग  की  कार्य  योजना  की  अभिम्न

 अंग  हैं  और  इन  पर  किया  जाने  वाला  निवेश  वाथिक  आवंटन  में  से  लिया  जाता  है  ।

 इस  मिशन  की  शुरूआत  से  लेकर  अब  तक  टेलीफोन  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  उल्लेखनीय

 उपलब्धियां  हुई  हैं  ज॑साकि  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 दूरसंचार  में  प्रौद्योगिकी  मिशम  की  महत्वपूर्ण  गतिविधियों  की  स्थिति
 ७.  जन  बम  -

 निम्नलिखित  के  दौरान  स्थिति
 Se  3  ey  SD  SS  कथा  ESE SUES  wee

 क्रम  मद  86  9।  92

 1.  स्थानीय  कालों  की  प्रभावी  काल

 सफलता  दर  (%)  90  96.82  97.17

 2.  एसटीडी  कालों  की  प्रभावी  काल  सफलता  दर  (%)  20  85.54  88.75

 3.  प्रति  100  केन्द्रों  में  प्रतिमाह  टेलीफोन  35  17.36  17.68
 दोष  दर

 4.  शहरी  क्षेत्रों  में  सा्वजनिक  टेलीफोन  19868  81854  103531
 प्रकार  के  शामिल

 5.  मंनुअल  ट्रक  काछों  की  प्रभावीप्रतिणतता  3  80.50  82.48

 6.  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  24025  29545  40898

 7,  जिला  मुख्यालयों  को  उपभोक्ता  ट्रंक  192  417  440
 डायलिंग  सुविधा

 8.  चालू  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  3165224  5077099  5410809

 9.  प्रमुख  केन्द्रों  पर  कंप्यूटरीकृत  डायरेक्टरी  2  22  28
 पूछताछ  प्रणाली

 10.  डिजिटल  ट्रक  स्वचालित  एक्सचेंज  ---  29  39

 प्र  मंत्रालय  में  सितब्ययता  उपाय
 या

 5109.  भरी  मोहन  रावले  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उतके  मन्‍्त्रालय  द्वारा  खर्च  में  कमी  करने  के  लिए  किये  गए  बचत  उपायों  का  ब्यौरा  क्या
 और

 इन  उपायों  को  अपना  कर  अब  तक  कितनी  धनराशि  की  बचत  की  गई  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  गिरिजा  ओर  सूचना
 ओर  प्रसारण  मम्त्रालय  द्वारा  खर्च  में  बचत  करने  की  जरूरत  को  हमेशा  दृष्टिगत  रखा  जाता  है  और  इस
 सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारा  किए  गए  निर्देशों  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जाता  यह  एक  सतत
 प्रक्रिया  है  इसलिए  एंसे  उपायों  के  परिणामस्वरूप  बचत  की  गई  धनराशि  की  गणना  अलग  से  नहीं  की
 गयी  है  |  फिर  इस  मंत्रालय  ने  वर्ष  199 1-92  के  दोरान  बजट  में  स्वीकृत  धनराशि  से  अधिक  किसी
 अतिरिक्त  धनराशि  की  मांग  नहीं  की  है  ।
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 लनजन लि  ि  आन  ne ५  न  अऑिननओओ  |  अ>ण  जज  are  कि  कल  अल  लत  नली नी  नी  आन

 ]

 ग्वालियर  हवाई  अड्डे  का  जिस्तार

 5110,  ओओो  भगवन  शंकर  रावत  :  क्या  सागर  विभानन  और  पयंटम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  प्रथम  नौ  महीनों  के  दोरान  ग्वालियर

 नागरिक  हवाई  अड्डे  से  कितने  यात्रियों  ने  यात्रा  की  ओर  इससे  सम्बन्धित  विमान  सेवाओं  के  नाम  क्‍या

 इनसे  कितनी  आय

 क्‍या  इस  हवाई  अड्डे  का  विस्तार  करने  और  वहां  से  नई  उड़ाने  छुरू  करने  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागर  विसानन  और  पयेटन  मस्त्रो  साधव  राव  :  इंडियन  एयरलाइस  की  उड़ान
 आई  ग्वाशियर  से  होकर  परिचालन  करती  1990-91  और  1991-92  के  पहले  नौ
 माह  के  दौरान  ग्वालियर  से  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 अप्र  ल-दिसम्बर  अप्रैल  दिसम्बर

 1990  1991

 4227  2१76

 1990-91  के  पहले  नौ  महीनों  के  ह  डियन  एयरलोइस  ने  आई  सी  433/434  का
 परिचालन  किया  जिसमें  ग्वालियर  को  अर्रल  से  ।5  1990  तक  दैनिक  आधार  पर  और
 16  1990  से  1990  तक  सप्ताह  में  चार  बार  की  सेवा  के  आधार  पर  जोड़ा
 1991-92  की  तदनुरूपी  अवधि  के  उससे  आई  सी  433/434  के  द्वारा  ग्वालियर  के

 1991  से  दिसम्बर  1991  तक  दैनिक  आधार  पर  सेवाएਂ  परिचालित  1590-91  और
 1991-92  2  के  पहले  नौ  महीनों  के  दौरान  ग्वालियर  से  परिचालनों  से  अजित  यातायात  राजर
 709.00  लाख  रुपए  और  549.20  लाख  रुपए  था  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आरा ज

 उड़ीसा  में  बिजलो  उत्पादन

 5111.  श्री  श्रीकांत  जेसा  :  क्‍या  विद्युत  और
 गे  र-पराम्परागत  ऊर्जा  मण्त्री  यह  बताने  वी  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  उड़ीसा  में  बिजजी  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  लाख
 यूनिट  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 इन  लक्ष्यों  को किस  सीमा  तक  प्राप्त  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 लिखित  उसर  40  1992
 बनना  नील  ल कल्पमाथ

 विद्युत  ओर  गैर  पराम्पराणत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कल्पनाथ  से

 इस  वर्ष  1991-92  के  दौरान  उड़ीसा  के  लिए  5260  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  का  उश्पादन  किए  जाने

 का  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गया  1992  तक  की  वास्तविक  उपलब्ध  की  मात्रा  5580  मिलियन

 यूमिट  थी  ।

 | के

 थो०  वबी०  फिल्‍म  और  नाटक  उत्सथ

 5112.  भरी  महेश  कनोड़िया  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  छोटे  पर्दे  पर  दिलाई  जाते  वाले  कार्यक्रम  के  निर्माण  को  प्रोत्साहित  ||  ने

 हेतु  राष्ट्रीय  और  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  टी०  वी०  फिल्म  और  नाटक  उत्सब  आयोजित  करते  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मस्त्रालय  में  उप  मस्ती  गिरिजा  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 मध्य  प्रदेश  के  जिलों  में  डाकघर

 5113.  श्रो  सुशील  श्रत्रा  शर्मा  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  :

 मध्य  प्रदेश
 के

 भोषाल  ओर  सिहोर  जिले  में  ग्रामीण  क्ष॑त्रों  में  क'ये  कर  रहे  डाकचरों  की
 श्रेणी-बरार  संदया  कितनी  और

 पग्राभीण  क्ष  श्रों  से  तए  डाकधर  खोलने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं

 संजार  मम्त्रालय  में  उप  भरत्रो  बो०  रंगय्या  दिनांक  31-12-91  की
 स्थित्ति

 के
 मध्य  प्रदेश

 के
 भोपाल  और  सिहोर  जिलों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे  डाकधरों

 की  श्र  णीवार  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 बन  +>++>5
 जिला  का  तास  विभागोय  उप  डॉकधर  अतिरिक्त  घथिभानीय  शाला  हाकधर

 मे  रत  0000
 भोपाल  यु  57

 सिह्दोर  8  132
 अननगानन+  2  न्‍नन्‍न+अनी--+-+«  »-  --  न

 ग्रामीण  क्षंत्रों
 में  नए  डाकघर  खोलने  के  लिए  विभाग  द्वारा  निर्धारित  मानदण्ड  अनुबन्ध में  दिए  गए

 लोक  सभा  में  श्री  सुशील  वर्मा  द्वारा  पूछे  गए  अतासंकित  प्रशम  संख्या  5113  के  भाग  (a)  के उत्तर  में  दिनांक  30-3-92  को  सभा  पटल  पर  रखा  जाने  वाला  अनुवन्ध  ।
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 ee  ०32

 के

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  तए  शकधर  खोलने  के  लिए  1-4-91  से  प्रभावी  निर्धारित  मापदंड/मानदंड  ।

 शाखा  डहाकघर  खोलने  के  लिए  1-4-91  से  लागू  हुए  निम्नलिखित  मानदण्ड  अपनाए  गए  हैं  :--

 (1)  जनसंल्या

 प्रासीण  क्ष  त्रों  में  :  ेल्‍

 गांवों  में  एक  ग्रुप  की  जनसंख्या  3000  गांव  में  डाकधघर  खोलने  का  प्रस्ताव  हो  उसकी

 जनसंख्या  सहित  )
 रैनिस्तानी  और  दुर्ग म  इलाकों  में  :

 किसी  एक  गांव  को  आबादों  500  वा  गांबों  के  किसी  एक  ब्रूप  को  जनतंस्या  1000

 (1)  बूरी

 सामास्य  क्षेत्रों  में  :

 मौजूदा  नजदीकी  डाकधर  पे  न्यूनतम  दूरी  3  कि०  मी०

 पहाड़ी  रेगिस्तानों  और  दुर्गेन  कंत्रीं

 पहाड़ी  क्षेत्रों  को  छोड़कर  दूरी  की  सीमा  थही  जिसका  ऊपर  उल्लेख  किया  गया

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  विशेष  परिस्थितियों  के कारण  जिम  मामलों  में  दूरी  की  शर्त  में  छूट  दने  का

 ओजित्म  उन  मामलों  में  निदेशालय  ह्वारा  छुट  दी  जा  सकती  है  ।  प्रस्ताव  भेजते  समय
 विशेष  परिस्थितियों  का  स्पष्ट  उल्लेश  किया  जाता

 (111)  असुमानित  जाय  :

 सामास्य  क्ष  जो
 न्यूनतम  अनुमानित  जाब  खागत  का  333  प्रतिशत  होगी  ।

 रेगिस्तानी  और  दुर्ग  क्षेत्रों  में  :

 स्यूनतम  अनुमानित  आय  लागत  का  15  प्रतिशत  होगी  ।

 विभागीय  उप  डाकधर  )
 1 987  से  प्लान  सकीभ  के  अम्तर्गत  विभागीय  उपडाक  धर  कीं  मंजूर  किए  जाते  हैं

 बशतें

 कि  वे  निम्नलिखित  शर्ते  पूरी  करते  हों  :--

 (i)  इस  स्कीम  के  अस्तगेत  परियोजना  क्षेत्रों  नये  औद्योगिक  क्षेत्रों/नगर  क्षेत्रों(शहरों  की
 सीमाओं  पर  बसी  बस्तियों/शहरी  धनी  बस्तियों  तथा  राज्य  और  कैम्द्रीय  म्र्कार  के  विभाग  और  एजॉमियों
 के  योजना  कार्यकलापों  के  अनुसरण  में  नए  क्षत्रों  में  बधी  ऐथी  ही  अन्य  बस्तियों  में  विभागीय  उप  डाकचर
 खोलता  शामिल  दूसरे  शब्दों  में  पोस्टल  सेक्टर  प्लात  की  अवधारणा  को  उस  हद  शक  बढ़ाया  जाना  हैਂ
 जिससे  समूची  राष्ट्रीय  योजना  के  लिए  अपेक्षित  डाक  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  सकें  ।

 (1)  प्रस्तावित  उप  डाकघर  का  न्यूनतम  अनुमानित  कार्यभार  5  घंटे  प्रतिदिन  होना  चाहिए  ।

 (7)  हालांकि  विभागीय  उप  डाकधघरों  से  यह  अपेक्षा  होती  है  कि  वे  वित्तीय  दृष्टि  से  आत्मनिर्भर
 लेकिन  ग्रामीण  इलाकों  में  प्रतिबषं  2400(८०  तक  के  घाटे  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 जनजातीय  क्षंत्रों
 में

 4800  5०)
 का
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 "क>»-जज+ननन  कसाब न  जनक  #  ५  ल्‍न्‍कनन्‍म न  ee  केरल में उसो दिन डाक  वितरण

 भिनुवाद ]

 केरल  में  उसो  दिन  डाक  वितरण  सेवा

 श्री  बो०  एस०  विजयशाधथन  :  क्या  खंचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विज्ञार  केरल  के  और  अधिक  केन्द्रों  में उसी  दिन  डाक  वितरण  सेवा

 लागू  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  में  किन-किन  स्थानों  को  चूना  गया

 संचार  मतजालय  में  उप  म्त्री  पो०  बी०  शंगस्पा  :  नहीं  |  केरल  के  और

 अधिक  केन्द्रों  में  उसी  दित  वितरण  सेवा  शुरू  करने  का  संघ  सरकार  का  फिलहाल  कई  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 खगिजों  का  बर्गोकरण

 5115.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 शी  गिरखघारी  लाल  भागंव  :  क्‍या  श्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  पाए  जाने  वाले  विभिन्‍न  खनिजों  को  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  विभाजित

 किया

 यदि  तो  श्रे  णीवार  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  प्रतिवेदन  मिला  है  कि  सीमेंट  उद्योग  के  लिए  अनिवायं
 श्रेणी  क ेचना  और  जिप्सम  को  मुक्स  श्रेणी  में  सम्मिलित  किया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खान  और  खनिज  ओर  1957
 की  अनुसूची  में  उस  खनिज  नीति  को  भी  शामिल  करने  का  जिसके  द्वारा  शेष  खनिजों  को  अलग
 किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 खान  सरजालय  के  राज्य  मसत्री  बलरास  सिह  :  ओर  खनिजों  को  मोटे
 तौर  पर  दो  श्र  णियों  में  विभाजित  किया  गया  अप्रधान  खनिज  और  प्रधान  खनिज  अप्रधान  रूनिजों
 को  खान  और  खनिन  और  अधिनियम  1957  की  धारा  3  के  अन्तर्गत
 भाषित  किया  गया  है  और  साथ  ही  समय-समय  पर  राजकीय  राजपन्र  में  अधिसूचित  किया  गया  है  ।  भवन
 निर्माण  साधारण  साधारण  ई  ट  भटठों  में  प्रयुक्त

 निर्माण  कार्यों  में  प्रयृक्त  बालू  और  पत्थर  आदि  को  अप्रधान  उनिजों  की  श्रंणी  में  रखा  गया
 जो  आमतौर  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  अप्रधान  खनिज  रियायत  नियमों  द्वारा  शामिल  होते

 हैं  ।  ह
 अप्रधान  खतिजों  को  छोड़कर  अन्य  खनिज  रियायत  1960  द्वारा  शासित  होते  हैं  ।  इनमें

 से  कुछ  खनिज  जो  श्वात  और  खनिज  और  अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची  में
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 10:0,  1984  लिखित  उलर

 दिव्ट  उतके  मामले  में  प््वक्षण  अथवा  श्विन  पट  की  मंजरी  कझयवा  नवीकरण  से  पहले  केन्द्र

 सरकार  की  अनुमति  लेनी  होती  इन्हें  अनुसूची  खमिजਂ  कहा  जाता  है|  प्रथम  अनुसूची  में  कूल
 38  खनिज  दर्ज

 ज्ञान  और  खनिज  और  अधिनियम  के  अस्तगंत  श्रे  अथवा  जैसी

 कोई  श्रेणी  नहीं  परस्तु  खान  और  खगिज  और  अधिसियम  की  प्रथम  अमुसूची  से

 चूना  पत्थर  और  जिप्सम  को  हटाने  के  बारे  में  कुछ  अभ्मावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 एजोसे  खान  और  खतिज  और  1957'  में  कोई

 सूची  नहीं
 असबारी  कानज  के  मत्यों  में  बढि

 5116.  ओऔ  शंकर  राव  काले  :  क्‍या  सूखना  और  प्रसारण  मन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  वृद्धि  अव्रवारी  उद्योग  की  आथिक  स्थिति  पर  प्रभाव

 पड़ा  और

 यदि  तो  स्थिति  में  युधार  करते  के  लिए  क्या  कंदम  गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मम्यालय  में  उप  मम्जी  पिरिया
 स्टेंडर्ड  अद्यबारी  कागज  और  ग्लेजड  अखबारी  कागज  के  आयात  पर  सीमा  शुल्क  हटा  दिया

 गया  रुपये  का  अवमूल्यन  तथा  ऋणों  के  आगे  बढ़ने  से  समाचार  पत्र  उद्योग  की  देयताओं  #  60.63

 करोड़  दपए  से  घटाकर  29.20  करोड़  रुपये  कर  दिया  विज्ञापत  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  की

 विज्ञापन  दरें  भी  बढ़ा  दी

 ब्रह्मपृत्र  नदी  के  जल  का  डपयीग

 5117.  थऔौ  मानी  भट्टाला्य
 जी  आनन्द  रत्न  भौर्घ  :  क्या  जल  आंक्कंधन  मस्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राष्ट्रीय  जल  संज्चाक्षनों  का  उफ्यध  करने  के  लिए  अद्वापुत्न  और  गंगा  नदियों  में  जल
 का  पुरा  उपयोग  करने  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  कलकत्ता  पतन  पर  नौहवन  की  सुविधा  में  सुधार  के  लिए  गंगा  और  हुगली  में  जल  की
 सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  और  गोदावरी  और  कृष्णा  बेशिनों  को  पानी  की  सप्लाई  करने  के  लिए
 कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  बारे  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 जल  संसाधन  भरत्री  विज्ञाचरण  और  गोदावरी  और  कृष्णा
 वेखिनीं को  नहीं  बल्कि  गंगा  देसिन  को  जल  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  ब्रह्मपुत्र  के  जल  का  उपयोग  फरने  के
 वास्‍्ते  कुछ  अध्ययन  किए  गए  हैं  ।

 और  ब्रहममपुत्र  स ेजल  आपूर्ति  बढ़ाने  की  दो  वेकल्पिक  संभावषशए

 (i)  भारत  और  बंगला  देश  से  होकर  बहने  वाली  ब्रद्षपुत्र-गंगा  ग्रेविटी  सम्वर्क  न  जिसके  लिए
 बंगला  देश  की  सहमति  प्राप्त  करनी  होगी  ।

 (ii)  भारत  क्षेत्र  में  पूरी  तरह  से  प्रवाहित  होते  वाली  क्रह्मपुत्र-गंगा  सम्पर्क  नहर  लेकिन  उसमें
 125  मीटर  की  ऊ  चाई  तक  जल  को  उठाना  शासिल  है  ।

 4#'
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 जिकल्प  (1)  के  लिए  अवधारणा  निबंध  हेतु  अध्ययत  किए  गए  हैं  ओर  विकल्प  (1)  के  लिए

 भूमि  पर  पूर्व  व्यबहार्यता  अध्यय  किए  गए  हैं  ।

 आयाकट  वालो  सिचाई  योजनाएं
 |

 5118.  श्री  धंस्भिक्षम  :  क्या  जल  संधाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कर्ताटक  और  महाराष्ट्र  की सरकारों  ने  बछावत  न्यायाधिकरभ  के  निर्णय '

 के अस्तगेंत राज्यों को फिए गए जल आवंटन से अधिक जल का उपयोग करते हुए विभिन्‍न लघु तथा उठाऊ सिंचाई योजनाएਂ आरम्भ की यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्‍या कदम उठा रही क्‍या केन्द्रीय जल आयोग ने 500 एकड़ तक एक आयाकट वाली सिचाई योजना को म॑ जरी महीं दी ओर यदि तो उसके क्‍या कारण है ? जल संताधन भरती विशाचरण : जी नहीं । प्रश्त नहीं उठता । 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र के लिए िचाई परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय अल आयोग से प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । प्रश्न नहीं भारतीय टेलीकाम टेश्निशियंस पुनियत के साथ साथ द्रसंचार विभाग के शभझौते प्रो० प्रेस चूखल : क्‍या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : क्या 5 ओर ।0 को मुख्य श्रम आंयुक्त के समक्ष संचार विभाग द्वारा तारतीय टेलीकाम टेविनशियंस यूनियन के साथ किया गया कोई समझौता लागू किया गया ॥ यदि तो तत्मंबधी ब्यौरा गया और यदि तो उसके क्‍या कारण हैं ? संचार मंत्रालय में उप मंत्री पी० बो० रंगय्या : समझौता ज्ञापन पर सहायक श्रम आयुपत के भारतीय तकनीशियन संघ और दूरसंचार विभाग के बीच दिनांक 5-8-86 को हस्ताक्ष र किए गए थे | दिनांक 6 के दूसरे समझौता ज्ञापन दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार तकनीशियन संध के बीच मुख्य श्र के समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे | दोनों समझौता जापनों पर विभाग द्वार कारवाई की गई थी । ा समझौता ज्ञापनों के ब्योरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं । उपयुक्त को ध्यान में रखते प्रश्न नहीं
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 विवरण

 दिसांक  5-8-86  का  समझोता  श्ञापम

 समझौते  की  शर्ते

 ।.  टेक्‍्नीशियनों  के  वेतनमान  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  उपयुक्त  प्राधिकारियों  के  समक्ष

 पहले  ही  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  है  और  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  से  बेहत्तर  वेसनमान  देने  के  सबध

 में  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  तेजी  से  कारंवाई  की

 2.  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  अंतिम  निर्णय  की  प्रतीक्षा

 जाए  |

 3.  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  सकिल  प्राधिकारियों  अनुपस्थिति  के  मामलों  पर  सहानुभूतिपुव
 विचार  करने  और  सौहादंपूर्ण  सम्बन्ध  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनु  रोध  किया

 4.  ऐसोसिएशन/यूनियन,  भूख  हड़ताल  वापस  लेने  तथा  प्रबंबकों  को  दिया  गया  हड़ताल  का

 नोटिस  तत्काल  वापस  लेने  के  लिए  सहमत  हो  गए  ।

 तारीख  10.11.86  का  समझौता  शापम

 समझौते  को  शर्ते

 1.  यह  सहमति  हुई  है  कि  यूनियन  की  ऊपर  उल्लिब्ित  मांगों  को  ध्यात  में  रखते

 शियनों  के  संवर्ग  की  संरचना  की  जाएगी  ।

 2.  यह  सहमति  हुई  है  कि  अन्त--विभागीय  चर्चा  करने  से  पहले  जितनी  बार  भी  सम्भव  होगा
 योजना  तैयार  करते  समय  भारतीय  दूरसंचार  तकनीशियन  संथ  के  साथ  परामर्श  से  विधार  किया
 जाएगा  ।

 3.  सहमति  हुई  कि  विभिन्‍न  संबर्गों  की  अहं  ताओं  और  अन्य  कार्य-मदों  को

 दूरसंचार  विभाग  द्वारा  ही  निर्धारित  किया  जाना  होगा  ।

 4.  यह  सहमति  हुई  है  कि  अन्य  सम्बन्धित  विभागों  के  साथ  इस  संबंध  में  अधिम  कप  से  चर्चा
 करके  लिए  गए  निर्णय  के  तत्काल  बाद  ही  यह  योजना  कार्यान्वित  की

 गोआ  नें  प्राइब ठ  होटलों  को  सुविधाएं

 5120.  थरो  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदुये  :  क्या  सागर  विमानन  और  पयंटस  मंत्री  यह  अतलाभ
 की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  गोआ  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पचास  लाख  रुपए  से  अधिक  पूजी  निवेश  बाले
 अनेक  प्राइवेट  होटल  खोले  गये  हैं  तथा  ये  किम-किन  स्थानों  पर  खोले  गये  हैं

 क्‍या  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  सुविधा  अथवा  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंदन  संत्री  भाधबराब  सिंधिया  हां  ।

 और  वित्तीय  सहायता  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  दी  जाती  है  ।  सरकार  आई

 डा



 लिखित  उत्तर  40  1992  टी
 कनन  +  बल  लत  क्‍ञ+-न०न+  -  ++० ८  विसीय  जनम  नकल  नी aver दिए गए तन  नननन  गत  क  नकल  नमन  «पल  «नमन  मनन  धन  क  ५५  परियोजनाओं

 टी  एफ  सी  आई  तथा  राज्य  विसीय  निगममों  दृश्शा  दिए  गए  ऋणों  रर  अनुमोदित  होटल  परियोजनाओं

 को  ब्याज  इमदाद  देती  !  से  3  स्टार  होटल  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  की  कुन्न  पर  3

 प्रतिशत  और  4  और  5  स्टार  होटल  परियोजनाओं  के  लिए  75  लाख  रुपए  की  अधिकतम  ऋण  राशि

 पर  ।  प्रतिगत  ब्यःज  इमदाद  दी  जाती  इसके  अतिरिक्त  होटल  परियोजनाओं  तथा  चालू  होटलों  को

 विभिन्‍न  प्रोत्साहन/रियायतें  भी  दी  जाती

 ]
 शानिज  अव्येदल  विगस  लिखिडेड़  .

 5121,  ओर  संतोष  कूसार  गंगवार  :  क्या  साम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  अन्वेषण  निगम  लिमिटेड  धाटे  में  चल  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  हुए  घाटे  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  निगम  के  कार्यकरण  की  जांच  पड़ताल  करने  हेतु  एक  समिति  का  गठन

 करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  अर्थक्षम  बनाने  हेदु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का  त्रिचार

 खान  घंजालय  के  राज्य  शंत्री  अलराभ  सिह  और  खभिज  गवेयण  निगम

 लिमिटेड  जो  ग्रषं  1989290  शक  लाभ  कमा  रहा  उसे  1990-91  के  कौरान

 429  लाख  रुपए  की  हानि  हुई  ।  इस  हानि  का  मुख्य  कारण  पर्याप्त  ड्िलिग/अनन  कार्य  न  मिलना  और
 प्रकाशन  और  ऊपरी  छ्न्नों  की.ऊ  थी  लागत  होना  था  ।

 इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रशत  नहीं  ।

 सरकार  ने  खभिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड  से  कहा  है  कि  वह  अपने

 ग्राहक  संगठनों  से
 ओर  अ'घक  करवे:आप्स

 करे
 तक  कपते  ग्रकालभ  ख्क  में  कमी

 ]
 इस्पात  का  उत्पादन

 5122.  भरी  आर  ०  आधित्यस  :  क्या  इस्पात  बाजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (me)  फिलहाऩ  इस्पात  का  उत्पादत  कित्नगा

 दस्पात  के  सबसे  अधिक  उत्पादक  का  जया

 1989  के  दौरान  कितने  इस्पात  का  किया

 क्या  बाद  के  वर्षा  में  इसके  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  और



 10  1914  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  बर्यवार  व्यौक्त  कला  है  ?

 इस्वात्त-भंत्राअब  के  राज्य  मंत्री  समतोष  मोहन  :  वर्ष  199  1-92  के  दौशन  तैयार

 इस्पात  का  कुल  उत्पादन  समभग  !45.5  लाख  टन  होने  का  अनुमान  है|

 स्टील  अथारिंटी आफ  ह  डिया  लिमिटेड  देश  में  इस्पात  का  सबसे  बड़ा  उत्पादक

 वर्ष  1989-90  में  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  निर्यात  की  गयी  यह  इस्पात
 की  मात्रा  2.99  लाख  टम  थी  ।

 हां  ।

 यर्ष  1990-91  के  दौरान  मुख्य  सत्पादकों  द्वारा  3.11  लाख  टन  का  निर्यात  किया  गया
 वर्ष  1991-92  में  2.82  लाख  टम  निर्यात  हुआ  है  ।

 महाराष्ट्र  में  गांवों  में  डाफजर

 5123.  भी  प्रकाश  जो०  पाडील  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरते  कि  :

 3।  1992  को  स्किति  कै  महाराष्ट्र  के  कितने  गांवों  भें  हाकघर  नहीं
 और

 डाकधर  की  सुविधा  प्रवान  कण्णे-के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पी०  थी०  रंगय्या  :  31  1992,  की

 स्थिति  के  असुसार  महा  राष्ट्र  राज्य  में  ऐसे  गाँचों  की  कुल  सं०  25224  है  जिनमें  डाकघर  नहीं

 *ज्य  का  मौजूदा  डाक  नेटवर्क  समूचे  राज्य  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  करता

 है  लेकिन  पोस्टल  इतफास्ट्रकचर  का  विस्तार  करने  के  लिए  वाधिक  योजनाओं  के  अंतर्गत  समय-समय  पर

 नए  डाकथर  खोले  जाते  हैं  ताकि  उपभोक्ताओं  को  बेहतर  सेवाएਂ  प्रदान  की  जा  वर्तमान  वित्तीय

 बर्ष  के  दौरा  महाराष्ट्र  के लिए  अब  तक  104  अतिरिक्त  विभागीय  डाकघर  मंजूਂ  किए  गए  हैं  ।

 देश  में  विज त  उपलब्धता

 5124.  ओोमती  बसुन्धरा  क्या  बिखूत  ओर  गेर-परभ्परा  ऊर्जा  स्रोत  पंत्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे कि  :

 29  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  कुल  कितनी  बिजली  उपलब्ध

 क्या  कुछ  राज्यों  में  विद्यूत  उत्पादन  की  स्थिति  में  1991  में  इसी  अवधि  की  तुलना  में

 सुधार  हुआ

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  उत्पादन  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  राज्यों  की  स्थिति  कसी

 जिस त  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  लोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कश्पनाथ  :  से

 (a)  अप्र  |  1991  तथा  92  के  दौरान  देश  में  विद्युत
 की  कुल  उपलब्धता  का  राज्यवार  ब्यौरा  संशग्ग  विवरण  में  दिया  गया

 33
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 जतजन  अओओओी  अं जज  कअचियओनियललिवि जल  न  त]ै+  व  न  लत  अत  चने  —

 विधरण

 मिलियम  युनिट

 विद्यूत  की  उपलब्धता  _

 राज्य/प्रणाली  का  नाम  91  9  92

 चंडीगढ़  553  611

 दिल्ली  7834  8543

 हरियाणा  7915  9218

 हिमाचल  प्रदेश  1341  1326

 जम्मू  और  कश्मीर  2533  2712

 एन०एफ०एफ  सहित  14207  15004

 राजस्थान  10367 ©  11764
 उत्तर  प्रदेश  24331  25818

 गुजरात  27022
 6

 22136
 मध्य  प्रदेश  16365 /  :  ध  18111

 महाराष्ट्र  33811.  36559

 गौवा  551  613
 आन्ध्र  प्रदेश  18238  20190

 कर्नाटक  13641  13923

 केरल  6192.  ..  6529

 तमिलनाइ  ।  18955  -.  5,  19954

 बिहार  4403  "4789

 दामोदर  घाटी  निगम  5469  5583

 उड़ीसा  6007  6832

 पश्चिमी  _  ५  ..  8383  ..  9247

 अरुणाचल  प्रदेश  90  1  1.4
 असम

 ४.
 1828.1  1908.3

 मणिपुर  198  235.4

 मेघालय
 |

 209.3  240.0
 मिजोरम  68.1  78.1

 ,  तागालैण्ड  88.1  105.0
 -  171:5  186.8

 अखिल  भारत  223976  242367
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 कृष्णा  के  जल  का  भार्ग  परिवर्तन
 -

 भरी  जे०  चोकका  राख  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आस्भ्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  बछावत  न्यायाधिकरण  पंचाट

 के  निर्णय  के  विपरीत  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  कृष्णा  के  जल  की  मार्ग  पश्चिम  की  ओर  बदलनें  के  मामले

 की  ओर  दिलाया  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  पंचाट  द्वारा  की  गई  सिफारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  कया  कारेवाई  करने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :

 विवरण  संलग्न
 ्््ि

 राज्य  सरकार  का  ध्यान  पंचाट  में  इस  उपबंध  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  यह  संबंधित

 राज्य  सरकारों  के  लिए  है  कि  वे  इस  अधिकरण  के  निर्णय  की  धाराओं  में  कोई  संशोधन  अथबा

 आशोधन  के  बारे  में  आपस  में  कोई  करार  करें|  कृष्णा  बेसिन  राज्यों  में  जल  उपलब्धता  एवं  उपयोग  के

 लिए  आंकड़ों  का  आदान-प्रदान  करने  के  वास्ते  किसी  तन्त्र  को  अस्तिम  रूप  देने  की  जिम्मेदा  दी  केन्द्रीय

 जल  आयोग  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  सौंपी  गई  ताकि  जल  उपयोग के  में

 आशंकाओं  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 विवरण

 धारा

 महाराष्ट्र  राज्य  को  कीयना  हाइडल  परियोजना  अथवां  किसी  अन्य  परियोजना  के  लिए

 ऊपर  कृष्णा  कोयना  उप  बैसिन  में  नदी  आपूर्तियों  से किसी  जल  वर्ष  में  कृष्णा  नदी  बेसिम  से  बाहर  -

 आवंटित किए गए जल से 67.5 टी एम सी से अधिक व्यपवतित करने की अनुमति नहीं होगी । किल्‍्तु कोयना हाइडल परियोजना जल के पाते कृष्णा नदी बेसिन से बाहर एक हे आरम्भ करके वर्षो की अवधि के दौरान 97 टी एमसी तक सालाना जल की मात्रा और एक से आरंभ करके अगले पांच वर्षों की अवधि के दोरान (87 टी एम सी शक जल की मात्रा तथा एक से आरम्भ करके अगले आगामी 5 वर्षों की अवधि के दौरान [78 टी एम सी तक जल की मात्रा व्यपवर्तित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य स्वतन्त्र होगा । 2. टाटा हाइटल बकंस के रूप में जाने वाली सामूहिक परियोजनाओं अथवा किसी अन्य योजना के लिए अपर भीमा उप बेसित में नदी आपूर्तियों से किसो जल वर्ष में 54.5 टी एम सी सालाना जल से ज्यादा तथा एक से आरम्भ करके लगातार पांच जल वर्षों की अबधि में टीएमसी से ज्यादा जल को अथवा इसे आवंटित किए गए जल को कृष्णा नदी बेसिन से बाहर न तो स्वयं व्यपवर्तित करेगा और न इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा । उपयु क्‍त मात्रा को महाशाःण्ट्र सरकार कृष्णा नदी बेसिन से और कोर्ड जल व्यपबतित नहीं करेगा अथवा व्यपवर्तन करने की भी नहीं करेगा । न 55 ..
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 एअर  इण्डिया  जौ  इलअधम।शजर आाइस्स  हारश  किसानों  को  खरीद

 5126.  थी  मूरेंह  लिह  हुड्डा
 :

 कया  मायव  शिमासन  ओर  प्ेडन  मंत्री  यह/बलने  की  कृषा  करेंगे

 एअर  इंडिया  और  इण्डियन  एअरलाइस्स  हा  1977  से  बिसानों  की  खरीद  पर  कुछ
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की

 एअर  इण्या  और  इण्डियन  एअरलाइन्स  द्वारा  संगत  अवधि  में  टिकटों  की  विक्रो  और  माल

 भाड़े  से  कितनी  मुद्रा  अजित  की  और

 विगत  एक  वर्ष  के  दौरान  इन  दोंतों  विमान  सेवाओं  के  कामंचारियों  के  भस्तों  पर  कुल
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  गई  ?

 नागर  विभानस  और  परयंटन  संत्रो  माधव  राय  :  1977  से  एथर  इण्डिया  भर

 इण्डियन  एय रलाइन्स  द्वारा  विमान  की  खरीद  पर  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  किया  गया  ठ्यय  निम्न  प्रकार

 है  :-:

 फलजर  इण्डिया  '11008:1  29  मिलियन  अमरीकी  डालर

 इण्डियत  एयरलाहइंस्त  1184  भिखिवत  अभरीकी  हालंर

 पिछले  वर्ष  की  इंसी  जवधि  के  दौरान  एअर  इण्डिया  और  हेण्डियन  एयरलाइस्स  द्वारा

 टिकटों  की  बिक्री  ओर  मालवाही  शुल्कों  के  माध्यम  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  निम्न/प्रकार'है  :--

 एअर  दृण्डिया  7955.08  करोड़  र०

 इण्डियन  एयरलाइस्स  1998.53  करोड़  रु०

 सचलस्य  सूचना  के  कर्मीदल  भर्त  औरद  अन्य  स्टाफ  की  यात्रा  पर  इण्डिया

 समकज्षतत  21  कशोड़  रुपए  व्यकष  किए  इब्छियन  रयशलाइफ  ते  पिछले  शक  वर्ष  के  दोरान  लगभग

 डेड़  करोड़  रुपए  खर्च  किये  ।

 इक्डियम  तुवरलाइ  @  के  कार्स  कप  में  संशोशम

 5121.  थी  सक्ण  लत्ल-आुरामा  :  क्या  मायर  विभागन ओर  क्वटन  भरती यह  काने  की  कुत्ता

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दृष्डियन  एयरणाइस  अपनी  समय-सारणी  में  परिवर्तन  करती

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 पिछले  बारह  मंहौनों  के  दौरान  अपने  कार्पक्रम  में  कितनी  बार
 संशोधन  किंधा

 णौर

 इण्डियन  एयरलाइस  के  कामकाज  और  कार्य  करण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  ?

 सतगर  जिमानन  और  पर्यटन  हंजी  भालजराय  (7)  इण्डियन

 खराब  उड़ानों  में  चार्टर  परिचालमों  आदि  की  विशेष  आवश्यकताओं

 विभान  परिवालत  में  अस्थायी  हवाई  अड्डा  सुचिधाओं  कौ  अनुफ्लच्छता  और  अश्लीतिक  अशांति

 जैसे  कारणों  से जब  भी  आवश्यक  होता  अपनी  उड़ान  समवावलि  में  परिकतंत  करंती  इन  कारणों

 56
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 , से अपनी समयावलि में परिवर्तत करने के इण्डियन एयरलाइस वर्ष में दो बार शरद एवं ग्रीष्मकाल के लिए अपनी उड़ान समयावलि को संशोधित करती है । इस सम्बन्ध में दण्डियन एयरलाइस ने उड़ानों में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाये वेस स्टेशनों पर वैकल्पिक विमान-क्षमता की (2) विमानों के रख-रखाव के लिए अधिक वास्तविक (3) खराबियों को ठीक करने के लिए की गई कारंवाई पर निगरानी (4) अपेक्षाकृत अधिक युक्तिसंगत समयावलि और यातायात मांग के अमुरूप विमानों की सैनाती । असम में सए डाकधर थी प्रधीन डेका : क्‍या संचार मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष के दौरान असम में किन-किन स्थानों पर नये डाकघर खोले जाए गे ? संधार संत्रालय में उप संज्री पी० बी० रंगय्या : हालांकि के दौरान असम में डाक नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव लेकिन असम के उन स्थानों का नाम बताना सम्भव नहीं है जहां नये डाकधर खोले जाने हैं इस सम्बन्ध में | 992-93 के लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है| भारतीय मूजन्लानिक सर्वेक्षण का कार्यकरण श्रीमती गीता मुश्नर्जी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्य क्रम की समीक्षा हेतु सरकार द्वारा कितनी समितियों का गठन किया इन समितियों द्वारा की गई उत सिफारिशों का ब्योरा कया है जिन्हें पूर्णतया लागू किया गया है और कितनी सिफारिशें अभी क्रियान्वयनाधीन उन सिफारिशों का ब्यौरा क्‍या है जिन्हें पूर्णतया लागू नहीं किया गया क्‍या सरकार ने श्री आ० के० डांग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और यदि तो इस समिति के निदेश पव क्या हैं ? खान मम्जालय के राज्य सरत्री बलराम सिह : से (५) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी (8) इस आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए विवरण भारतीय भूवेशानिक सर्वेक्षण की समीक्षा के लिए विचारार्थ विषय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सांपे गये कार्यों के संदर्भ में उसके कार्य क्षेत्र के स्वरूप का मूल्यांकन करना और मात्रा की दृष्टि से अपनी लागत सहित पूर्ति स्तर दर्शाता । 87
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 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सब क्षण  के  कार्य  का  अध्ययन  करना  और  उन्हें  अन्य

 संगठनों  को  अन्तरण  करने  की  संभावयता  तय  ताकि  उसकी  कार्य  मदों  अथवा

 मिकताओं  को  समाप्त  किये  बिना  खरे  में  किफायत  की  जा  सके  तथा  ऊपरी  कार्यों  को

 समाप्त  करने  की  गु  जाइश  का  अध्ययन  किया  जा  सके  ।

 .  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  विशिष्ट  कार्यंकलापों  का  उत्पादकता  की  दृष्टि  से  मूल्यांकन
 करना  और  उनकी  लागत  में  कमी  करने  का  अनुमान  लगाना  |  इस  संदर्भ  में  वर्तमान  कार्य

 मानकों  और  उत्पादकता  पैरामीटरों  का  अध्ययन  करना  और  खर्च  घंटाने/उनका  इष्टतय
 योग  करने  की  दृष्टि  से  उनमें  सुधार  करने  के  उपाय  सुझाना  ।

 .  उपकरणों  की  पर्याप्तता  और  रख-रखाव  की  प्रणाली  का  अध्ययन  करना  और  फील्ड  तथा

 क्षेत्रीय  दोनों  में  उपकरणों  और  अन्य  परिसम्पत्तियों  के  उपयोग  की  कार्य  क्षमताओं
 का  मूल्यांकन  करना  ।  ऐसी  नीतियां  तैयार  करना  जो  उनके  दृष्टतम  उपयोग  के  लिए
 दण्ड  निर्धारित  करते  समय  अपनाई  जा  सके  ।

 *  भारतीम  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  आधुनिकीकरण  की  आवश्यकताओं  का  अध्ययन  करना
 जिसमें  सर्वेक्षण  और  गवेषण  के  लिए  अति-आधुनिक  उपकरणों  और  कल  पुर्जों  सहित  स्टेट
 आफ  आर्ट  टेक्नालाजी  आरंभ  ताकि  विशेषज्ञता  और  का  निष्पादन  को  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्‍तर  के  बराबर  बढ़ाया  जा  ऐसी  प्रौद्योगिकियों  और  उपकरणों  की  एक  सूची
 दी  जाये  ।  जिसमें  उनकी  खरीद  की  अनुमानित  लागत  हो  ।

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ओर  खनिज  गवेषण  निगम  लि०  की  खनिज  गवेष  से  संबंधित
 पारस्परिक  भूमिकाओं  का  अध्ययन  करना  ताकि  यदि  कोई  पुनरावृति/दखल  तो  उसका
 आकलन  किया  जा  सके  और  आवश्यक  परिवतेनों  का  सुझ्ञाव  दिया  जा  सके  ।

 »  वित्तीय  प्रबन्धन  की  वर्तमान  जिसमें  लागत  की  मानिर्टाया  का  अध्ययन  और
 आकलन  करना  तथा  शून्य  आधारित  बजट  व्यवस्था  आरंभ  करने  की  व्यवहारिकता  सहित
 सुधारों  के  बारे  में  सुझाव  देना  ।

 *  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  को  सौपे  गये  कार्यों  और  स्थायी  जिम्मेदारियों  के  संदर्भ  में
 आदान  सामग्री  से  इष्टलम  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  कामिकों  और  संसा बे  धनों  के  पुनः
 नियोजन  की  गुजाइश  का  अध्ययन  करना  ।

 *  उपयुक्त  पेरा  |  से  8  के  अन्तगंत  किये  गये  अध्ययनों  के  निष्कर्षों  के  आधार  पर  भारतीय
 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  कार्यों  और  उत्तर-दायित्वों  के  सम्बन्ध  से  एक  संशोधित  धोषणा-पत्र आह  |
 का  सुझाव  देना  |  काये  और  उत्तरदायित्यों  के  संगोधित  घोषणा-पत्र  के  अनुसार  भारतीय
 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  संगठनात्मक  स्वरूप  में  संशोधन  के  सुझाव  देना  ।

 «  भारतीय  भूवैशानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  अन्वेषण  एवं  खोज  कार्यों  पर  लगी  लागत  प्राप्त
 करने  के  लिए  सिद्धांतों  का  सुझाव  देना  ।

 भारतोय  भूवेशानिक  सर्वक्षण  विभाग  सें  रिक्षितयां

 5130.  श्री  इख्द्रजीत  गृष्त  :  क्‍या  स्ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 भारतीय  भूरव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  पश्चिम  जयपुर  में  गत  एक  बर्ष  से  .  प्रत्येक

 श्रेणी  में  कितने  पद  रिक्त  पड़े

 क्‍या  ये  पद  आस्थगित  रखे  गये

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 वर्तमान  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?

 क्षान  मंत्रालय  के  राज्य  मस्ती  बलराम  सिह  :  से  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  मभा  पटल  पर  रख  दी

 भारतीय  भूवशञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  में  तेनात  आकस्सिक  क्मंचारी

 5131.  भी  लोकनाथ  चोधा  1:  क्‍या  खास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  भूवैशानिक  सर्वेक्षण  विभाग  में  कितने  आकस्मिक  कर्मचारी  तंनात

 इन  आकस्मिक  कमंचारियों  की  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  क्‍या

 उनकी  सेवा-निवृत्ति  के  समय  उन्हें  दिए  जाने  वाले  आवधिक  लाभों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  इन  कर्मचारियों  को  सेवा-निवृत्त  करने  के  लिए  किसी  योजना  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  संत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  बलशाम  सिह  :  1-1-1992  की  स्थिति  के

 यहां  661  दिह्ाड़ी  कर्मचारी  हैं  ।

 दिहाड़ी  कमंचारी  नियमित  कमंचारी  नहीं  इसलिए  अधिव्धिता  के  लिए  कोई  आयु

 निर्धारित  नहीं  है  ।
 ष

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नरसंवा  ऑकारेश्बर  ओर  महेश्वर  सिचाई  परियोजनाएं

 5132.  कुमारी  पुण्पा  देवी  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  में  नमंदा  ओंकारेश्वर  और  महेश्वर  सिंचाई  परियोजनाएं  किस  वर्ष  शुरू

 की  गई

 इन  परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  ओर

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  विद्याचरण  :  से  योजना  आयोग  द्वारा  नर्मदा  सागर

 परियोजना  के  लिए  !889  में  निवेश  स्वीकृति  प्रदान  की  गयी  थी  ।  तीनों

 योजनाओं  पर  की  गयी  प्रगति  निम्नवत  हैं  :--

 (i)  म्ंदा  सागर  परियोजना  :

 विद्यूत  घर  की  खुदाई  का  कार्य  शुरू  हो  गया  है  तथा  काफर  बांध  का  गय॑  प्रगति  पर
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 हेढ  रेस  और  टेल  रेस  चैनलों  का  कार्य  भी  आवंटित  कर  दिया  गया  है  ।

 स्पिलबे  द्वारों  सहित  पूरा  करने  का  सम्भावित  वर्ष  सन  2000  ई०  है  ।

 (४)  भोंकारेश्वर  और  महेश्वर  बांघों  पर  सड़कों  तथा  भवनों  का  निर्माण  जेसी  अवसंरचनाओं

 पर  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।  पूरा  करने  का  सम्भावित  वर्ष  1998

 पश्चिम  बंगाल  में  तटोय  इस्पात  संयंत्र

 5133.  ओओ  सत्य  गोपाल  मिथ्े  :  क्या  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी  क्षेत्र  में  तटीय  इस्पात  संयंत्र  लगासे  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  सम्तोव  सोहनस  :  से  संसाधन  सम्बन्धी
 अड़पबनों  ओर  विद्यमान  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  क ेआधुनिकीकरण  ओर  विस्तार  की  आवश्यकशाओं  के
 कारण  सरकारी  क्षेत्र  में  नया  इस्पात  संयंत्र  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रकाशनों  का  पंजोपन

 5134.  ओी  सेयद  शाहाबुदीम  :  क्या  सूचना  ओऔर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 छः  कि  :

 समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  द्वारा  31  तक  भाषा-वार  तथा  राज्य-वार  कुल  कितने

 नासों  का  पंजीयन  किया

 कया  नाप  का  पंजीयन  कराने  के  बाद  उसे  एक  अवधि  के  अन्दर  प्रकाशित  नहीं  करना

 पडता

 क्या  नाम  का  पंजीयन  कराने  बाले  के  पंजीयन  के  वास्तविक  उपयोग  की  सूचना  निर्धारित
 अवधि  के  अन्दर  नहीं  देनी  पड़ती

 क्या  पंजीयक  पंजीकृत  प्रकाशन  के  नाम  के  वास्तविक  उपयोग  की  जांच  ही  करते

 क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  जिन  पंजीकृत  प्रकाशनों  के  नामों  का  वास्तव  में  उपयोग  नहीं  किया
 जा  रहा  है  उस्हें  निरस्त  न  किये  जाने  से  अनावश्यक  भीड़-भाड़  हो  रही  है  और  नये  आवेदक  अपने
 शनों  के  लिए  उपयुक्त  नामों  का  चयन  नहीं  कर  पा  रहे  और

 (a)  यदि  तो  सरकार  का  इस  समस्या  से  किस  प्रकार  निपटने  का  विधार

 सूचता  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमन्‍्त्री  गिरिजा  3
 पन्नों  के  पंजी

 5  |
 1991  तक  भारत  के  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  ने  लगभग  2,  |  0  लाख  पक

 नाम  सत्यापित  किये  थे  ।  इन  प्रकाशनों  के  नामों  के  सत्यापन  के  बारे  में  राज्यवार  और  भाषावा
 नहीं  रखी  जाती  ।

 ॥र  सूचना

 नहीं  ।  प्रकाशन  के  आवधिकता  प्रकाशन  के  स्थान  आदि  के  बारे  में

 हा
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 सम्बन्धित  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जिसके  स्थानीय  क्षेत्राधिकार  में  ऐसा  समाच्ारपत्र  छपेगा  या  प्रकाशित  होगा
 निर्धारित  घोषणा  फे  अधिप्रमाणन  के  बाद  यदि  प्रकाशक  प्रेस  ओर  पुस्तक  रजिस्ट्रेशन  1

 में  मिर्धारित  समय  के  अन्दर  अपना  प्रथम  अंक  प्रकाशित  नह्टीं  करता  है  तो  उसे  प्रस्ताविक  प्रकाशित

 करने  से  मात्रा  नयी  घोषणा  करनी  होती  है  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।  भारत  के  समाच।रपन्रों  क ेपंजीयक  की  भूमिका  केबल  सम्बन्धित  मजिस्ट्रेट  को

 यह  सुचित  फरना  होता  है  कि  आवेदित  प्रकाशन  का  नाम  उपलब्ध  है  या  नहीं  ।

 और  हां  ।  उपयुक्त  उपचारात्मक  उपाय  प्रंस  और  पुस्तक  रजिस्ट्रेशन  अधिनियम

 की  परिधि  के  अन्तगंत  ही  किये  जा  सकते  हैं  |
 जगह  हैक  हे

 पोश्वन्थर  गुजरात  में  दरदर्शन  प्रसारण  केस

 5135.  भी  हरिभाई  एच०  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात  स्थित  पोरबन्दर  में  दूरदर्शन  प्रसारण  के्द्र  और  दूरवशेन

 स्टूडियो  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सूचना  ओर  प्रसारण  मस्जालय  में  उप  सस्तो  गिरिजा  :  )  से  गुजरात  में

 पोरबन्दर  में  1989  से  एक  अल्प  शक्ति  (100  दूरदर्शन  ट्रांसपीटर  कार्य  कर  रहा  है  और

 यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  यह  ट्रांसमीटर  अपने  कवरेज  क्षेत्र  में  संतोषजनक  सेवा  प्रदान  कर  रहा

 मान  पोरवन्दर  में  एक  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 सिधुदुर्ग  और  रत्नागिरि  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 5136.  भी  सुधीर  साथंत  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  का  करेंगे  कि  :

 सिंधुदुर्ग  और  रत्नागिरि  जिले  के  उन  स्थानों  की  सूची  क्या  है  जहां  1992  के  अन्त  तक

 एस०  टो०  डी०  युक्त  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाए  जाने

 यदि  तो  ईसके  कारण

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां  पहले  से  ही  ये  सुबिधाएਂ  विश्वमान  और

 कितने  गांव  ऐसे  हैं  जो  अभी  तक  टेलीफोन  से  नहीं  जुड़  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  पो०  बो०  रंगम्पा  :  महाराष्ट्र  के  सिधुवुर्ग  और

 रत्नागिरि  जिले  में  बेंगु  सांवतवाड़ी  और  लोटे  में  1992  के  अंत  तक  एस०  टी०डी०

 सुविधा  सहित  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  की  स्थापना  की  जानी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  समय  इन  जिलों  में  किसी  भी  स्थान  पर  यह  सुविधा  नहीं  है  ।

 7
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 लिखित  उत्तर  30  1992

 सिंधुदुर्ग  में  338  ग्राम  पंचायतों  में  279  ग्राम  पंचाययों  को  टेलीफोन  अभी  तक  प्रदान  नहीं

 किए  यए  हैं  रत्नागिरिमें  768  ग्राम  पंचायतों  में  से  587  को  अभी  तक  टेलीफोन  प्रदान  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 सिंचाई  क्ष  भता  जुटाने  और  इसका  उपयोग  करने  में  अन्तर

 5137.  श्री  जायमल  अवेदिस  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  सिंचाई  की  क्षमता  जुटाने  ओर  इसका  उपयोग  करने  में  अन्तर

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल  संसाधन  भन्‍्त्री  बिद्याघरण  :  हां  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  सिंचाई  क्षमता  के  सूजन  और  उपयोग  के  थीच  का  संचयी

 अन्तर  8.32  मिलियन  हेक्टेयर

 सरकार  सूचित  की  गई  और  उपयोग  की  क्षमता  के  बीच  के  अस्तर  को  कम  करने  के  लिए

 कमान  क्षेत्र  विकास  काये  क्रम  क्रियान्वित  कर  रही  है  तथा  इस  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  जल  प्रबन्ध

 पद्ध्तियों  में  सुधार  करने  हेतु  अनेक  उपाय  भी  किए  गए  इसके  राज्य  सरकारों  को  सृजित
 क्षमता  के  आंकड़ों  का  पुनमूं  यांकन  करने  के  वास्ते  भी  कहा  गया  है  ताकि  यदि  अधिक  आंकड़े  सूचित  किए
 गए  हैं  तो  उन्हें  ठीक  किया  जा  सके  ।

 न  निज  न>-नननतल

 बिहार  की  पंचायतों  में  शाला  डाकधर

 5138.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  हजारी  जाग  जिले  की  कितनी  पंचायतों  में  शाखा  डाकधर  स्थापित  किए  गए  हैं
 और  कितनी  पंचायतों  में  ऐसे  डाकधर  स्थापित  किए  जाने  अभी  बाकी  ओर

 सरकार  का  विचार  शेष  पंचायतों  में  शाक्षा  डाकधर  कब  तक  खोलने  का  है  ?

 संचार  भसत्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  पी०  थी०  रंगस्या  :  बिहार  में  हजारीबाग  की
 उन  पंचायतों  की  संख्या  28  है  जिनमें  शाखा  डाकधर  खोले  गए  हैं  और  उन  पंचायतों  की  संढया  113  है
 जिनमें  डाकघर  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  समय-सीमा  बताना  संभव  नहीं  है  क्‍योंकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाकथर
 आय  ओर  दूरी  सम्बन्धी  मानदंडों  को  ध्यान  में  रखकर  मंजूर  किए  जाते  तथापि  डाकधर

 खोलने  के  लिए  ग्राम  पंचायत  मुख्यालयों  को  यथोचित  प्राथमिकता  दी  जाती  है  बशतें  कि  ये  निर्धारित
 मानदंड  पूरे  करते  हों  ।

 कुम्भਂ  के  अवसर  पर  पयंडन  को  श्रुविधाएं

 5139.  थी  सत्यनारायण  जहिया  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंडन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  केस्द्रीय  सरकार  द्वारा  उज्जैन  में  1992  में  आयोजित  किये  जाने  वाले  कुम्भਂ  उत्सव
 के  अवसर  पर  दी  जा  रही  सहायता  और  पयंटक  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या

 ह॒
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 1914  लिखित  उत्तर

 सागर  विमानन  और  पर्यटक  सन्‍्जी  साधवराव  :  पर्यटन  का  विकास  तथा  संवर्धन

 करने  की  मुख्य  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  पर्यटन  विभाग  विशिष्ट  प्रस्तावों  क ेलिए  धन

 की  उनके  गुण  दोष  और  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करते  हुए  राज्य  सरकारों  से

 परामर्श  करके  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 1992  में  उज्जैन  में  होने  वाले  सिंहस्थ  कुम्भ  पर्व  के  सम्बन्ध  कर्द्रीय  पर्यटन  विभाग

 में  उज्जैन  में  60  बिस्तरों  वाले  एफ  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  को  स्वीकृति  प्रदान  को  है  जिसके  लिए

 1990-91  के  दौरान  45.00  लाख  रुपए  मंजूर  किए  गए  इसके  मेले  के  लिए  प्रधार  सामग्री

 मुद्रित  कराने  क ेलिए  10.00  लाख  रुपए  और  1991-92  के  दौरान  टैन्टों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 9.50  लाख  रुपए  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 सेंसर  बोर्ड  हारा  दृश्यों  को  हटाना

 5140.  भी  राम  कापलसे  :  कया  सूखना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  की  जानकारी  में  अनेः  ऐसे  मामले  आये  हैं  जिनमें  फिल्म  प्रदर्शक  निर्माता

 अनेक  ऐसे  दृश्यों  को  दिखाते  हैं  जिन्हें  निर्माता  आरम्भ  में  ही  इन  फिल्मों  को  सेंसर  प्रमाण  पत्र  देते  समय

 हटा  दिया  गया

 यदि  तो  इत  फिल्मों  के  नाम  क्या  और  ये  किन  भाषाओं  की

 इस  प्रकार  का  अपराध  करने  के  बारे  में  चलचित्र  अधिनियम  1952  में  किस  प्रकार  की  सजा

 निर्धारित  की  गई

 क्या  सरकार  को  इस  प्रकार  का  अपराध  करने  पर  इससे  अधिक  कठोर  सजा  देने  की  मागि

 करने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मस्त्रायय  में  उप  मस्त्री  गिरिजा  :  सरकार  की

 कारी  में  ऐसे  मामले  आए  हैं  जिनमें  सावंजनिक  रूप  से  प्रदर्शित  की
 जा  रही  कुछ  फिल्मों  को  उस  रूप  में

 नहीं  दिखाया  जिस  में  केरद्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोई  द्वारा  उसे  प्रमाणित  किया  गया

 पिछले  दो  वर्षो  के  शिकायत  मिलने  पुलिस  ने  कई  फीचर  फिल्मों/ट्रं लरों
 के

 प्रिव्जब्स  किए  थे  जिनमें  इन  फिल्मों  को  सार्वजनिक  रूप  से  उस  रूप  में  नहीं  दिखाया  जा  रहा  जिस

 रूप  में  बोर्ड  ह्वारा  उन्हें  प्रमाणित  किया  गया  इन  फिल्मों/ट्र लरों  क ेनाम  और  उनकी  भाषा  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 इस  प्रकार  के  अपराध  के  लिए  चलचित्र  1952  में  अब  दण्ड  रखा  गया

 कारावास  जिसे  तीन  वर्ष  तक  गढ़ाया  जा  सकता  अथवा  जो  एक  लाख  रुपये  तक  हो  सकता  है
 अथवा  दोनों  इसके  निरंतर  अपराध  करने  पर  तक  प्रतिदिन  के  हिसाव  से  और

 जुर्माना  ।

 अप्रमाणित  वीडियो  फिल्मों  के  प्रदर्शन  से  सम्बन्धित  अपराधों  के  मामले  में  कम  से  कम  तीन  महीने  के

 कारावास  की  सजा  है  जिसे  तीन  वर्ष  तक  बढ़ाया  जाता  है  तथा  कम  से  कम  20,000  तक  के  जमनि
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 की  व्यवस्था  जिसे  एक  लाख  रुपये  तक  बढ़ाया  जा  सकता  इसके  अलावा  निरन्तर  अपराध  के  मामले

 में  20,00  वक  प्रति  दिन  के  हिसाब  से  और  जुर्माना  लगाया  जा  सकता  है  ।

 इसके  सरकार  जारी  किया  गया  प्रमाण-पत्र  निलंबित/रहू  कर  सकती  है  ।

 और  (8)  चलचित्र  1952  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  पर  और  अधिक

 कठोर  सजा  देने  तथा  कारंवाई  करने  के  लिए  समय-समय  पर  विभिन्न  क्षेत्रों  से  सुझाव  प्राप्त  होते  रहते

 हैं  ।

 अधिनियम के  प्रावधानों  को  लागू  करने  का  दायित्व  राज्य  सरकारों  तथा  संध  शासित  प्रशासनों
 का  इन्हें  भधिनियम  का  और  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  अनुपालन  करने  के  लिए  समय-समय  पर  कहा  गया

 है  ।

 विवरण

 उन  फिल्मों/ट्र लरों  के नाम  तथा  जिनके  प्रिटों  को  जब्त  किया  तथा
 पता  लगाया  गया  क्‍योंकि  इनको  उसी  रूप  में  प्रदशित  नहीं  किया  जा

 रहा  जिस  रूप  में  इन्हें  प्रमाणित  किया  गया  था  ।

 क्रमसंडया  ताम  भाषा

 थ्री  वे  लव
 रा

 ्ञ्

 रा

 2  सिरोको  तथैव
 3  डायरी  आफ  भारबिडन  ड्रीम्स  हा

 4.  गार्डन  आफ  ईडन  तथैब
 5  एण्ड  गाड़  क्रियेटिड  वूमेल  तथव
 6  पोटलाच  का  ट्रेलर  तथैव
 7  हालोआ  का  ट्रेलर  तथैव
 8.  गाईन  आफ  ईडन  का  ट्रेलर  तथैव
 9  टमिमेटर  का  ट्रेलर  तथैब

 10.  इस्तजार  की  रातें
 हिन्दी

 11.  जवानी  की  कुर्बानी  तथ्थय
 12.  जबानी  सोलह॒यां  साल  की

 तथेव
 13.  काविल  जवानी

 तथैव
 14.  मालायती  पेन्नू  मलयालम
 15.  राजिकाल  नीनाड़कूवेंडी  तथेग
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 अवसंता  रात्रि

 आयीराम  जचिराकुल

 माई  डियर  रोजी

 कैकेयी

 केनेमा  सुन्दरी

 अम्बादितान्नतीलोरू  नी

 प्रायपूर्तियायावा रक्क्‌  मातरम
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 खून
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 रेशमा  की  जवानी

 आग  और  शबाब

 101  रातें

 गुलाबी  रातें

 जंगल  में  ओये  ओये

 उर्वशी

 अपूर्य  संगमम
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 लिखित  उत्तर  30  1992

 क्या  सरह्ार  का  पंतेश्वर  और  क  रनाली  परियोजनाओं  का  अविलम्ब  निर्माण  करने  का  विचार

 और

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  नदी  पर  बांधों  के  विस्तार  को  पंयुक्त  रूप  से  अन्तिम  रूप  दिये  जाने

 के  बाद  नेयाल  में  बाढ़  नियन्त्रण  केन्द्र  की  स्थापना  कब  तक  की  जायेगी  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विद्याचरण  :  नेपाल  और  भारत  द्वारा  संयुक्त  रूप  से

 करनाली  बहुप्रायोजनी  परियोजना  के  लिए  परियोजता  पैरामीटरों  को  शीक्ष  अन्तिम  रूप  देने  तथा

 पंचेश्वर  बहुत्रयोजनी  परियोजना  के  वास्ते  विस्तुत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  की  सहमति  हुई
 उनका  निर्माण  दोनों  देशों  द्वारा  किए  जाने  बाले  सरकार  पर  निर्भर  करेगा  ।

 नेपाल  में  वर्ष  1992  के  मानसून  तक  पूरी  तरह  से  प्रचलन  योग्य  बाढ़  पूर्वानुमान  और

 चेतावनी  प्रणालियां  स्थापित  करने  के  लिए  स्कीम  बनाने  के  वास्ते  नेपाल  प्रयास  भारत-नेपालਂ

 सीमा  पर  संयुक्त  रूप  से  तत्काल  क्रियान्वित  करने  के  लिए  नदी  तटबन्धों  का  विस्तार  करने  हेतु  स्कीमों

 को  अन्तिम  रूप  देने  की  भी  सहमति  हुई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  कलेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूथो

 5142.  थ्री  राजबीर  सिंह  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  बरेली  और  बदायू  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  प्राप्त

 करने  हेतु  कितने  ब्यक्षित  प्रतीक्षा  सुची  में  दर्ज

 अब  तक  पत्येक  वर्ष  कितने  आवेदकों  को  टेलीफोत  कनेक्शन  विये  जा  चुके  और

 प्रतीक्षा  सूची  कब  तक  निपटा  दी  जाएगी  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  पी०  बो०  रंगय्या  :  प्रतीक्षा  सूची  के  ब्यौरे  नीचे

 विए  गए  हैं  :--
 वर्ष  के  अन्त  में

 वर्ष  बरेली  जिला
 का

 बदाय्‌ਂ  जिला

 1988-89  1086
 96  1889-90 840

 26
 1990-91  840  26

 790  26

 (a) cara  92  तक

 प्रदात  किए  गए  टेलीफोन  कनेक्शनों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  :

 _
 प्र  दत्त  टेलीफोन  कनेक्शन

 वर्ष  बरेली  जिला  बवायू  जिला

 पक  दर

 1986-90  1037  202

 1990-91  1571  140
 1991-29,  92  तक  978  85
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 उपस्करों  की  समय  से  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  बरेली  ओर  बदायू  दोनों  जिलों  में

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  सूची  की  31  94  तक  निपटा  दिए  जाने  की  योजना

 ऐतिहासिक  महत्व  के  स्थानों  का  परयंटन  केखों  के  कप  में  विकास

 $143.  डा०  विश्वनाथस  केनिथी  :  क्या  मागर  ओर  बिसासनन  पर्यटन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 क्‍या  ऐतिहासिक  महत्व  के  कतिपय  स्थानों  को  पर्यटक  केन्द्रों  के  रूप  में  विकसित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  है।;और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागर  बिलानन  और  पर्यठन  सन्‍्त्रो  साधव  राव  :  ओर  ऐतिहासिक
 रूचि  के  स्थानों  सहित  पर्यटक  स्थलों  का  विकास  की  मुख्य  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की

 केन्द्रीय  पर्यंटत  विभाग  विशिष्ट  परियोजना  के  लिए  उनके  धन  की  उपलब्धता  और  पारस्परिक
 प्राथमिकताओं  पर  निभभर  करते  हुए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 बिहार  को  बाढ़  नियरजण  हेतु  सहायता

 5144.  भरी  बहामभ्य  सच्छल  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केस्तीय  सरकार  ने  बर्ष  1984-89  की  अबधि  के  दौरान  बिहार  में  बाढ़  नियन्त्रण  हेतु
 4700  करोड़  रुपए  खर्च  करने  का  वादा  किया

 यदि  तो  यह  वादा  किस  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया  गया  और

 सरकार  का  इसे  कय  तक  पूरी  तरह  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  सन्त्री  विद्याधरण  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  में  बाढ़  नियन्त्रण

 के  लिए  7  वीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  दौरान  144  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  अनुमोतित  किया

 इसके  क्ियास्वयन  में  कुंल  217-44  करोड़  रुपए  व्यय  8  वीं  पंचवर्थीय  योजना

 (1992-97)  +े  प्रारूप  में  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया

 ]
 Bremtowto-283  प्रौद्योगिको

 5145,  क्षी  श्यास  लाल  कमल  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  उत्तर  प्रदेश  में  उपयोग  में  लायी  गयी

 बी  प्रोद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाकर  ओ०  सी०  प्रौद्योगिकी  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  बंगलौर  को  ओ०  सी०  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध

 करायी  जा  रही  ओर
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 यदि  तो  यह  किस  प्रकार  से  लाभदायक  होगी  ?

 संचार  मन्भालय  में  उपसस्तरी  पी०  थी०  रंगय्या  :  हां  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 हस  नई  प्रोद्योगिकी  से  आधुनिक  विशेषताओं  से  युक्त  उच्च  क्षमता  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 को  संस्थापित  किया  जा  सकता

 कृष्णा  वेसिन  में  सिचाई  परियोजनाएं

 5146.  भी  सो०  पी०  मुदाल
 ओशो  एच०  डी०  देवगोंडा  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृष्णा  बेसित  की  उन  बड़ी  और  मंझली  सिचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  केन्द्रीय

 सरकार  की  स्वीकृत  हेतु  अभी  लम्बित

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  तथा  प्रत्येक  परियोजना  की

 अनुमानित  लागत  कितनी

 कृष्णा  वेसिन  आज  तक  की  जिन  बड़ी  और  मंझलो  परियोजनाओं  पर

 कार्यास्वयन  शुरू  हो  गया  है  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  परियोजना  पर  अभी  तक  लगभग  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 (5)  अब  तक  कितनी  भूमि  पर  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  और

 पड़ेगी  ?
 (a)  इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  हेतु  कितना  अतिरिक्त  व्यय  करने  की  आवश्यकता

 पड़ेगी  !

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विधाचरण  :  और  (a)  तकनीकी  और  आशिक  मूल्यांकन
 के  लिए  केन्द्र  में  प्राप्त  हुई  कृष्णा  बेसिन  की  बुहृद  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न

 में  दिया  गया  है  ।

 से  कृष्ण  बेसिन  की  निर्माणाधीन  बुहृद्‌  और  मध्यम  सिंवाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 संजर्न  विवरण  ll  में  दिया  गया  है  ।
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 लिखिंत  उत्तर
 '  30  1992":

 बिहार  में  ग्रामीण  विद्य  तोकरण  कार्यक्रम  लिए  धन  राशि

 भरी  कांशीरास  राणा  :

 झी  रामललम  सिंह  यादव  :  क्या  और  /  गेर-परम्वरागत  ऊर्जा  स्त्ोते  भस्त्री

 यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरणान्‍न्‍+बा किक  चुलुलुमााअअआआाआााइसल

 क्‍या  बिहार  और  गुजरात  को  ग्रामीण  विद्यूब्षीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दी  गई  धनराशि

 मंजूर  की  गई  राशि  से  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1992-93  2-93  के  दौरान  कितनी  धमराशि।आवंठित  की  जायेगी  ?

 विद्य  त  एवं  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्त्रोत  राज्य  मम्भी  कल्पनाथ

 यद्पि  बिहार  और  गुजरात  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ई०  के  माध्यम  से  ग्राम

 विद्य  तीकरण  सम्बन्धी  कार्य  किए  जाने  हेतु  चालू  वर्ष  1991592)  के  लिए  योजना-भायोज  द्वारा

 27.45  करोड़  और  ३4.96  करोड्ड  रुपये  के  परिव्वय”का  भूल  रूब  से  अनुममेदककियथा  गया  था  तथापि

 संसाधनों  की  चरमराई  स्थिति  के  कारण  इस  परिव्यय  की  राशि  की  कम  करना  पड़ा  बिहार  और

 गुजरात  में  ग्राम  विद्य  तीकरण  काये  क्रम  क ेलिए  1992  के  अन्त  तक  संशोधित  आबंठनाऔर

 संवितरण  की  गई  निधियों  की  स्थिति  का  ब्यौरा  मिम्नवत्‌  है  :--

 रुपये

 क्रम  स ं०  राज्य  का  नाम  आबंटन  7  संक्तिरणਂ  राशि  |

 1.  बिहार  14.85  4.23

 2.  गुजरात  22.56  17.00

 बिहार  राज्य  बिजली  बोड  ग्राम  विद्युतीकरांग  निगरब  को  वेय  राशि  का  भुगतान  किए  जॉने  में
 अत्यधिक  चूक  कर  रहा  इसलिए  राज्यों  को  मुहैयाकराई  जाने  निश्षियां/सीमिस  करनी  पड़ी

 अकन
 awe

 :

 गुजरात के मामले में शेष आवंटन की राशि को:मा्चो, के अम्त तक मुहैया ऋराईजानै की : भाशा है । योजना आयोग द्वाया आगामी वित्त वर्ष के लिए बिहार और गुजरात को क्रमशः करोड़ दपए और 26.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है । उत्तर प्रदेश के रामपुर/जिले में विश्च|तीकृत गांव ओ राजेगा कुमार शर्मा : क्‍या बिखत झोए गेर-पश्म्परागत रओत मंश्त्रीਂ यह बताने की कृपा करेंगे कि : ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गतःउत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में गांव विद्य तीकृत किए गए और 76



 10  1914  लिखिंसਂ  उत्तरप

 1991  के  दौरान  विद्यु  तीकृत  किए  गए  गांवों  की  संख्या  ओर  उनके  नाम  क्या

 1992  के  दौरान  कितने  गांवों!काਂ  खिलः  तीकरंण  कैरने  कत  विधार

 विद्य  ते  ओर  फर्जा  स््रीतें  श्रन्त्रलिय  के  शाज्य  कत्रों  थी  कंछपसाये  :

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोडे  पी०  एस०  ई०  ने  सूचित  किया  है  कि  मार्च  1991  के  7

 अन्त-शक्त  मेंਂ  807.  गांवों  का  बिद्यूतीकरणਂ  किया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  सूचना  के  अनुसार  मई  1990:91  के  दौरामे  रामपुर
 "

 जिले  के  !5  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  विवरण  संलग्न  उत्तर  राज्य  बोर्ड  के

 अनुसार  वर्ष  1991-92  के  दोरान  रामपुर  जिले  में  5  गांवों  का  विद्यृतीकरण  किए  जाने  का  लक्ष्य
 किया  गया  है  ।

 विवश

 1998-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  रामपुर  जिले  में  विद्य  तीकरेत  गाँवों  की  सूंची
 '

 का  क्रमसं  ०  जनगणना  गांव  का  नाम  ब्लाक का  नाम
 कोड  संख्या

 1.  94  मोथरपुर  शाहाबाद

 2  150  गंगा  पुर  जादीद  मिलाक

 3  281  अलीनगर  जानुबी  चामारवा

 4  68  आंगा  शईदनगर

 5.  80  कुम्हारियाँ
 '

 6  80  धांकारा  बिलासपुर

 7  90  अलीनगर  सुमाली  शईदनगर

 8.  81  उदयपुर  बिलासपुरु

 9.  188  मेहतोष  +वही-+

 10.  110  लुम्बा  खेड़ा  स्वर

 11.  220  शिवपुरी

 12.  227  त्रीतीनगरं

 13  228  साल्वाईनंगर

 14.  .  231.  हरनागला

 15.  132  मिलाक  हुडी

 vO



 लिखित  1993:
 नंििनिनासल  जञना  et  +--  ०  ल्नडजनन  अलीना  अं  जनता  5“  नजनओ  >>-++००००_-

 बाराणसो  का  भ्रमण  करने  जाले  पर्यटकों  की  संक्या

 5150.  हरी  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  कया  मागर  विमानन  और  परयंडन  मस्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वाराणसी  का  भ्रमण  करने  वाले  स्वदेशी  और  विदेशी  पर्यटकों

 की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  बिमालन  और  पयटत  सस्त्रो  माधवराव  :  हां  ।  यद्यपि  1990
 और  1991  के  दौरान  वाराणसी  की  यात्रा  करने  आए  कूल  पर्यटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  तथापि

 1991  के  दौरान  विदेशी  पर्यटकों  क ेआगमन  में  कमी  आई  है  ।

 ब्यौरे  इस  प्रकार

 वर्ष  *  स्वदेशी  प्रतिशत  विदेशी  प्रतिशत  कुल  प्रतिशत

 पर्यटक  अन्तर  पयेटक  अन्तर  पर्यटक  अन्तर

 1989  75,339  न  23,422  —  98,761
 बन

 1:90  79,512  5.5  46,041  96.6  125,553  27.1

 1991  95,772  35.4%  25,741  --37.8*  121,513  8.4*

 है
 अननी  मनी  ॑मीनकमकऊीनीनानन-नानननाना-+०-4+००*-नननननननन-क++ बनी  नननानिनन-।++।।णलल  न्‍ल  नम  भ।++  अिन्‍नीवत  दक्‍नषनन  न्‍न्‍ल्‍$ल्‍ल्‍  न्‍ननननवन  न  तन
 *  गत  वर्ष  की  तत्सम्बर्धी  अवधि  की  तुलना  में  ।

 महानगरों  के  आस-पास  छोटे  शहरों  में  प्रुप  डायलिग

 5151.  श्री  ताशचत्द  खण्ड  सवाल  :  क्‍या  संधार  मन्त्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सारे  देण  में  महानगरों  के  आस-पास  छोटे  शहरों  के  लिए  ग्रूप  डायलिग

 सुविधा  का  विस्तार  का  मतिर्णय  लिया

 यदि  तो  उन  छोटे  शहरों  का  ब्यौरा  कया  जिन्हें  भुप  डायलिंग  सुविधा  से  जोड़ा  गया

 क्‍या  यह  सुविधा  एस०  टी०  डी०  सुविधा  से  सस्ती  और

 यदि  तो  कितनी  और  यह  सुविधा  कब  से  शुरू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍भी  पो०  बी०  रंगय्या  नामंड  ):  डायलिंग  सुविधाਂ
 शब्द  का  प्रयोग  सामान्यतः  ग्रामीण  एक्सचेंजों  के एक  समूह  के  बीच  इण्टर-डायलिंग  के  संदर्भ  में  किया

 जाता  महानगरीय  शहरों  और  उनके  सीमावर्ती  एक्सचेंजों  के  ब्रीच  सीधी  डायलिंग  सुविधा  पहले  से

 ही  उपलब्ध

 78.



 10  1914
 '
 लिखित  उत्तर

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  सभी  चार  महानगरों  कलकत्ता  और  मव्रास  में

 सीमावर्ती  एक्सजेजों  के  साथ  सोधी  डायलिंग  सुविधा  पहले  से  ही  उपलब्ध  है  ।

 शहरों  की  एक्सचेंज  प्रणाली  और  उनके  सोमावर्ती  एक्सचेंजों  के  बीच  शुल्क  को  युक्तिसंगत
 बताने  की  एक  स्कीम  १रकार  के  विचाराधीत

 «  महातगरीय  शहरों  और  उनके  सीमावर्ती  एक्सचेंजों  के  बीच  डायलिग  सुविधा  पहले  से

 उपलब्ध  संशोधित  शुल्क  लागू  करने  पर  निर्णय  अभी  लिया  जाना  है  ।

 विवरण

 अहासगरीय  शहरों  के  सम  सीमाबर्ती  .  एक्सचेंजों  की  सूची  जिनमें  सीधी  डायलिंग

 सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 नौएडा
 '

 सोनीपत

 लोनी

 दिल्ली  से

 o>

 शाहदरा  पूर्व

 गुड़गांव

 गाजियाबाद

 :  फरीवाबाद

 बहादुरगढ़

 बल्लभगढ़

 नौएडा

 मुम्बई

 बेसीन

 छ

 9739७

 ७

 ३

 ७

 कैन्म्की  छ

 पोन्नेरी

 सिख्वल्ल्र

 एम०  एम०  नगर  पी०

 गुड्बंचेरी

 मद्रास  से

 ७

 #

 छ

 ४

 पएा

 ७

 ओऊी

 ७

 छएए

 |

 ११



 .  30  1992

 i

 -जख्ख-ख-+-ऊरऊर<्‌

 :  बिजली  लोर्ों  क ेआधनिकोकशण  का

 /  5152-  श्री  सुरेन्द्र  क्य  जिल:त  और  मेश्न्वरस्फशागतः  लोल  मन्जी  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  राज्यों  के चिजली  थोर्डो  के आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत  क्चित्  क्लसि  निगम  के
 माध्यम  से  चालू  वर्ष  के  दौरान  विश्व  बैंक  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  को  धकराशि  प्रलभ  की  गई)ःऔर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 free  विज्चत  ओर  मेर-परम्पशागत  ऊर्जा  स्रोत  मंजालय  के  शात्य  मन्त्र  :

 ओर  विद्युत  त्रित्त  निगम  के  लिए  विश्व  बैंक  का-ऋण  18-992  से  प्रभावी  हो  गया  इस  ऋण

 के  अन्तर्गत  चालू  वर्ष  के  दौरान  किसी  राज्य  को  राशि  उप्रन्नब्ध  नहीं  कराई  गई  है  ।

 वामोदर  घाटी  निगम  का
 थरो  स्रज  मण्डल  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गेर-दस्स्मरागत  क्र्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दामोदर  घाटी  निगम  का  मुख्यालय  कलकत्ता  से  हटाकर  मंथान

 में  घनबाद  में  करने  का  ओर
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञत  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री  कल्पताथ  :

 इस  प्रकार  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शल्य
 केरल  के  लिए  पर्यटन  विकास  को-बोजताएं

 5154.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :

 श्रो  थाइल  जान  अ  जलोज  :

 क्री  कोडो  कुस्नोल  सुरेश  :  क्या  नागर  जिससनत  और  पयंटन  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 केरल  की  उन  पर्यटन  परियोजनाओं  के  नाम  और  संख्या  क्‍या  जो  केन्द्रीय  सरकार  की

 स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  और

 केरल  में  वर्ष  1992-93  और  माठवीं  योजना  के  दौरान  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  कुल
 कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयेटन  मन्‍्त्री  माधवराव  :  1991-92  के  दौरान

 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अभिनिर्धारित  परियोजनाओं/स्कीमों  में  से  केरल  राज्य  सरकार  के

 अनुरोध  पर  माइक्रोलाइट  फ्लाइ श  की  एक  परियोजबा  बारे  में  राज्य  सरकार  से  पत्र  व्यवहार  हो  रहा

 है  ।  वेली  और  ओचिरा  की  परियोजनाओं  क्र  प्लीब्यौरे  अध्ी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होने

 हैं  ।

 5५80



 नली  लत>-न

 पर्यटन  का  बिकास  करते  की  मुख्य  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  राज्य

 सरकारों  को  विशिष्ट  परियोजनाओं  कैलिए  उनके  धन  की  उपलब्धता  तथा  पारस्परिक

 मिकताओं  पर  निर्भर  करते  हुए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  वर्ष  1992-93  और

 आठवीं  योजना  के  उपर्युक्त  मानदण्ड  पर  निर्भर  रहते  हुए  केन्द्रीय  विफ्तीय  सहायता  प्रदान  की

 जाएगी  ।

 आकाशवाणी  और  दूरबशन  को  स्थायता

 5155.  श्री  ली०  धनंजय  कुमार  :

 ओऔ  प्रह्मानम्द  सण्डल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 सरकार  मे  प्रसार  भारती  1990  के  अन्तगंत  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  को

 स्वायत्ता  देते  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  को  और

 इसे  संसद  के  समक्ष  कब  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ?

 सूचता  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मस्जी  गिरिजा  :  ओर  प्रसार
 भारती  स्थापित  किए  जाने  से  पहले  बहुत  सी  आवश्यक  औपचारिकताए  पूरी  की  जानी  हैं  और  कई  कदम
 उठाए  जाने  मंत्रालय  इस  मामले  के  प्रति  सजग  है  और  सरकार  हसके  लिए  बचनबठ्ध  है  ।

 सेलूलर  टेलीफोन  के  लिए  कॉफ़स

 5'56.  शीसती  सूर्यक्रान्ता  पाठिल  :

 शी  अरविन्द  तलशीराम  काम्बले  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  इस  थात  की  जानकारी  है  कि  दूरसंचार  विभाग  ने  गत  षाह  सेलुलर
 फौन  के  लिए  एक  खुला  निविदा  सम्मेलन  बिड  आयोजित  किया

 यदि  तो  तस्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सम्मेलन  का  स्थास  अस्तिम  क्षणों  में  बदल  दिया  गया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इसमें  दूरसंचार  विभाग  के  आयोजन  का  प्रयोजन  सिद्ध  हो  गया  था  और  यदि  तो
 इसके  कया  कारण

 मूल्य  वधित  सेवाओं  को  लोकप्रिय  बनाने  में  सरकार  की  नौति  कया  और

 उन  भारतीय  और  विदेशी  बोलीदाताओं  के  नाम  कया  है  जिन्होंने  इस  सम्मेशन  में  भाग
 लिया  था  ?

 संचार  मस्जालय  में  उप  सम्त्री  पी०  जी०  रंगस्या  :  हां  ।

 निविदा  दस्तावेज  के  उपवन्धों  के  अनुसार  निधिदा  पूर्व  सम्मेलन  1992

 को  बुलाया  गया
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 (apm,  हां ।
 प्रत्याशित  बोलीदाताओंਂ  की  संझ्ाक्ति  भीड़  लिए  भवन  के  सम्मेलन  कक्ष

 पर्धाष्त  जगह  महीं

 हां  ।

 सरकार  ते  मूल्य  बधित  सेवाओं  को  निजी  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों
 को

 फ्रंचाइज
 करने  का  निर्णय  लिया

 उन  कम्पनियों  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  किनकेः  वे

 सम़प्रेढ़न  में;भांत

 विवरण

 पूर्व  में:घाग,.  केके  बाली  ,  कोलीकाहा,कम्पनिकों

 और  के  नाम
 न  काल  A  के A न -+-+नभन ३ ७  -++++भ७४५भ5थ७आआ५७8%७५७७७७५० *  2  एक  मकर  सम्ामायायका  उुसाएू०क  ०  १२  सात  काका  ०

 कम  सं  कल्पनी  का

 एटीएण्डटी,नई

 ए  टी  एण्ड  टी  इण्डिया  लिमिटेड

 आर्या  कम्युनिकेशन

 ए  टी  एच्ड  टी  इण्टरनेशनलਂ

 अशोक  लीलैंड

 अशोक  जयपुरिया

 अल्काट्रेल
 मोड़

 अर्चता  टेलीकाम  सब्विस

 अरुण  आन्‌स्दु

 यूल  एण्ड  कम्पनी

 भारती  टेदूीकामू
 बेल  साउथ  इन्टरनेशनल

 दो९,दी॥
 ५0; नीफज़काफपो सर

 दिषडकपिपराफ  ।

 बी०  पी०  एल०  सिस्टम  एण्ड  प्रोजेक्टस  लि०

 चिलाई  ईजीतिव लि  कायपोरेशत  लि०

 भारत  इलेक्ट्रालिक्षस  ..

 ऋम्पटन  ग्रीव्स  लि०
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 मामा बारात  न  न  अजब  अबकी  कक  ल  शक  नकली  कल  किसे
 कक
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 जााआााणणणणणणण मा  आ

 सी०  आई०  टी०  भो०  एच०  एण्ड  कं»  से

 कम्प्यूटरोनिक्स  इण्डिया

 डी०  एस०  एस०  इष्टरप्राइजेस  लि०

 डंकन  ऐग्रो  इृष्डस्ट्रीज

 डी०  सी०  डब्ल्यू०  लि०

 डिजिटल  इक्यूपमैंट  लि०

 डाटा  कंसलटेंसी  सबिसेस

 इरिक्सन  इण्डिया  लि०

 आइडर  इलेक्ट्रानिक्स  इण्डस्ट्रीज

 ए०  के०  टेलीकम्यूनिकेशनस

 ई०  टी०  एण्ड  टी

 एनाराय  इस्बेस्टमैंटस  एण्ड  कन्सलटेस्सी  सबिसेस  सिं०

 एस०  कार्ट्स  लि०

 जेनेसिस  टेलीकाम  लि०

 जिगसिन  इण्डिया  लि०

 शुजरात  ट्रांस  रीसिवर्स  लि०

 हाई  टेक  टेली  एक्सेस

 हैमिलटन  रिसर्च  एच्ड  टबनौलाज  लि०

 एच०  सी०  एल०

 एच०  एफ०  सी०  एल०

 एच०  टी०  एल०

 हिंदुस्तान  केबल  लि०

 हा,जेस  एस०काटस

 इम्पेक्स  लि०

 इश्डिया  टेलोकाम्प  लि०

 आई०  ई०  पी०  सी०  लिं४

 गमाई०  टी  आई०  लि०

 इन्फ्रास्ट्कूचर  लीजिंग  एण्ड  फाइनास  सबिसेस  लि०

 प्
 |

 हें

 रा
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 गा  47...  इंफार्मेटिका  इन्टर  नेशनल

 48,  इंडकम  कम्यूनिकेशनस

 49.  जिदल  स्ट्रिष्स  लि०

 50.  छेमका  एविएं शन

 63.  केनिया  डीजिटश  सिस्टम  लि०

 52...  ज़िसोस  इलेक्ट्रानिक्स  सिस्टमस

 53.  कर्नाटका  टेलीकेवल  लि०

 54.  कृष्ण  नारायण

 55.  कुवत  मोबाइल  टेलीकाम

 56.  करोड़िया  इण्डस्ट्रीज

 57.  लुनायच  सेलुलर  कम्यूनिकेशन  लि०

 58.  एल०  एण्ड  टी  लि०

 59...  मैक्स  इण्डिया  लि०

 60.  मोबाइल  कम्यूमिकेशन  सबिसेस

 भिल्सुविशी  कार्पोरेशन

 62.  मोटरोला  इण्डिया  इलेक्ट्रानिक्स

 63.  मेलट्रान

 64...  मोबाइल  कम्युनिकेशन  प्रा०  लि०

 65,  मेकास्टर  टेलीकाम

 66.  महिस्था  टेलीकाम

 67.  मोदी  इन्टरप्राइसेज

 68.  मोदी  आरे  लि०

 69.  नेलको

 १0.  एन०  ई०  सी०  कार्पोरेशन

 है|  नैपकों  आई०  एन०  सी ७

 72...  नाईनेक्स  आई०  एन०  सी०  यू०  एस०  ए०
 73.  नरिस्द्राकुमार  जैन

 74,  नेटैलको

 84.

 50  1982



 10  1914  लिखित  उत्तर

 है

 75.  ओ०  टी०  सी०  मैरीडटाइम

 १6,  ओमनीटेल  इष्डस्ट्रीज  लि०

 71.  उड़ीसा  सीमेंट  लि०

 78...  आगडेन  कास्युनिकेशन

 79.  पी०  सी०  एल०»

 80.  प[पुलर  एक्सपोर्ट  एण्ड  इस्पोर्ट

 81.  पापुसर  वेचरस  एण्ड  कैपीटल  लि०

 82...  पुलसार  इसेक्ट्रानिक्स  लि०

 83.  दी  पुरटाबपोर  कम्पनी  लि०

 84.  हसेज  इण्डट्रीज  लि०

 85.  रौसकान  प्रा०  लि०

 86.  राजस्थान  कम्युनिकेशनस

 87.  सुजुकी  लि०

 88.  श्याम  एण्टीना  इलेक्ट्रानिक

 89.  सीमेंट  लि०

 90...  स्टोन  इण्डिया  लि०

 91...  हटरलिंग  कम्पयूटर  लि०

 92.  सैमीटेल  कोलर  लि०

 93...  स्पिक  हसेक्ट्रानिक्स  एण्ड  सिस्टम  लि०

 94.  सेन  इलेक्ट्रानिक्स  लि०

 95.  एस०  ई०  डब्ल्यू०  कस्सट्रकशनस  लि०

 96...  श्याम  एस०  भारतीया

 97.  स्ट्रा  प्रोडक्टस  लि०

 98...  सैट  टेलीकम्युनिकेशन

 99...  टी०  सी०  आई०  एल०

 100.  टाटा  इण्डस्ट्रीज

 101.  टैस्को  इलेक्ट्रालिक

 102.  ट्रीवैस्ट  कम्युनिकेशनस  लि०
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 टैक्सटोन  टेलीकाम  लि०

 उषा  मार्टिन  इण्डस्ट्रीज

 ऊषांक  क्रडिट्स  लि०

 उषा  स्विसेस  एण्ड  कन्सलट  टस

 वी०  एस०  एन०  एल

 विन्टोन  रोविक  प्रा०  लि०

 योगेन्द्र  के  ०  मोदी

 फ्रांस  टेशीलाम

 आर०  टी०  भाई०  एल०

 जेरथ  इलेक्ट्रानिक्स

 बेल  कनाडा  इन्टरनेशनल

 ऊषा  बेलट्रान  लि०

 बंगलौर  भर  हुअली  के  बोच  उड़ाने  हंथोर्ति  करना

 श्रीसती  लनन  प्रभा  अर्स  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्षर्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलौर  तथा  अन्य  स्थानों  से  हुबली  के  लिए  वॉयुद्दत'सेचएं  स्थगित  कर  दी  हई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 हुबली  हवाई  अड्डे  पर  प्रतिदिन  आने  चाली  एवं  हां  स ेजाते'चाली  उडानों  की  संडयो  कितनी

 तथा  प्रत्येक  महीने  कर्मचारियों
 पर

 तथा  रख-रखाव  पर  कितनी  घन  राशि  खचं  की  जाती

 कया  हुबली  के  लिए  उड़ानें  पुनः  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो
 कब  तक  ?

 तागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्र  साधवराव  :  से  वाणिज्यिक  और

 परिचालनात्मक  कारणों  हुबली  के  लिए  सप्ताह  में  तीन  बार  की  सेवा  को  1990  में  बन्द  कर

 दिया  गया  इस  सेवा  को  बहाल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  स्टाफ  और  रखरखाव  पर  कोई  ब्यय

 नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  इससे  सम्बन्धित  स्टाफ  को  वहां  से  हटा  लिया  गया  है  ।

 लिसा  मुख्यालयों  के  लिए  एस०  टो०  डो०  को  सुविधा

 5158.  भरी  अटल  घिहारी  वाजपेयो  :

 झो  शंकर  सिंह  बाघेला  :  क्‍या  संचार  मर्स्त्ी  यह  बतोनि  की  कुपों  करेंगे  कि  ;

 8९



 1914  फिडबिकउ्खर

 कया  उन्होंने  पिछले  वर्ष  अगस्त  में  घोषणा  की  थी  कि  ग्राम  पंचायतों-को  जोड़ने  के  लिए
 प्रतिदिन  100  टेलीफोन  लगाये  जाने  की  सम्भावना  ताकि  वर्ष  1991-92  में  सार्वजनिक  टेलीफोन

 नेटवर्क  में  20,000  अतिरिक्त  पंचायतों  को  लाया  जा

 क्या  उन्होंने  यह  घोषणा  भी  की  थी  कि  इसी  अवधि  के  दौरान  सारे  जिला  मुख्यालयों  को

 एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सम्भावना

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  राज्य-वार  क्या  प्रगति  हुई

 इन  टेलीफोनों  कितने  प्रतिशत  टेलीफोन  पिछले  एक  पखवाड़  अथव्रा  इससे  अधिक

 समय  से  खराब  पड़े  हैं  और  इस  प्रयोजनार्थ  निगरानी  के  क्या  प्रबन्ध  किये

 क्‍या  सरकार  का  पवंतीय  क्षेत्रों  के  दूरदराज  के  इलाकों  सुविधा  से  जोड़ने
 का  और

 यदि  तो  तत्मब्रंध्ली  ब्योरा  क्या  है और  यदि  तो  इसक्े;क्या/घ्िस्फ  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बो०  <  ।

 हां  ।  दिनांक  1-4-1991  |  की  स्थिति  के  अच्ुल्लार  सभी  जिला  मुख्यालय  ।

 पंचायत  गांवों  के  सम्नन्ध  में  प्रगति.विद्वुद्ुणओं  के  रूप  में  संलग्न  और  एस०  टी०  डी०  के
 सम्बन्ध  में  के  रूप  में  ।

 ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे-हैं  ओरुसक्षत-पदल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 (8)  हां  ।

 (a)  ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सदन-पटल  पर  रख  दिए  जाए गे  ।

 पंचायत  गांवों  की  वर्ष  1991-92  के  दोशन  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान
 किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  जो  प्रगति  हुई  है  उसके

 सकिल  29-2-92  तक  पंचायत

 टेलीफोन

 1.  आंध्र  प्रदेश  1200

 2  असम  214

 3  बिहार  583

 4...  गुजरात  1417

 5.  हरियाणाਂ  647

 6  हिमाचल  प्रदेश  93

 7  जम्मू  और  कश्मीर  100
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 9.  केरल  20

 9.  मध्य  प्रदेश  2479

 10.  महाराष्ट्र  2479

 11.  उत्तसर-पूर्व  252

 12.  उड़ीसा  829

 13.  पंजाब  558

 14.  राजस्थान  558

 15.  तमिलनाडु  1106

 16.  उत्तर  प्रदेश  841

 17.  पश्चिमौ  बंगाल  354

 18.  म०  न०  टे०  नि०  दिल्ली  354

 णा  जोड़  121

 राज्य  !-92  के  दौरान  जब  तक  प्रदत्त

 जिन  लिला  मुख्यालयों  एस०  टी  डी०

 को  सुविधा  प्रदान  किए  सुविधा
 जाने  की  सम्भावता  है

 उनकी  संख्या
 हि

 अरुणाचल  प्रदेश  1
 ढ

 असम  5  4

 बिहार  1

 हरियाणा
 ।  णः

 हिमाचल  प्रदेश  3  3

 अम्मू  व  कश्मीर  7  2

 मध्य  प्रदेश  1  5

 महाराष्ट्र
 2

 मणिपुर  2  2

 नागालैंड  2  जा

 तमिलनादु
 जा

 उत्तर  प्रदेश  3  4

 पश्चिम  बंगाल  3  26
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 1914  लिगब्ित  उत्तर

 विद्युत  बचत  सम्बन्धी  अध्ययन

 ओोलतो

 झीमतो  कृष्णेन्द्र  कौर  दोपा  :

 थीਂ  उर्जा  सतोत  मस्‍्त्री  यह
 बताने  कीं  कृपा  करी

 कया  सरकार  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  देश  ऊर्जा  के  क्ष  क्र  750,  लाख  रुके
 तक  की  बचत  कर  सकता

 (@)  यदि  तो  इस  अध्ययन  का  ब्योग्:क्या,दहै;  और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्चा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 5160.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  विश्ष-त/ओएगंर-फम्पसमस-  मस्ती  -

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  विशेष  रूप  से  गुजरात  में  1991  से  1991  के
 दौरान  सरकार  ने  आठ  प्रतिणत  ऊर्जा  घाटा  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 विद्युत  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  ल्ोत  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  देश
 में  बिजली  की  उपसब्धताਂ  सुश्रार  करने'के  हिए  कितए'जा  रहे  उपाम़ों  शामिल  हैं---नई

 विज्लूत  क्षमक्ष  को  शीक्ष  लघ्‌  निर्माणावधि  वाली  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित
 विद्यमान  विद्य॒ त  केन्द्रों  के  कार्यंनिष्पादन  में  सुधार  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  की  मात्रा

 कम  मांग  प्रबन्धन  तथा  ऊर्जा  संवर्धन  सम्बन्धी  उपायों  को  कार्यान्वित  करना  तथा  बिजली  का

 आधिक्य  वाले  से  कमी  के  क्षेषरोंਂ  की  व्यवरछृबा  करना  इस  उम्रायों  को

 गुजरात  में  भी  अपनाया  जा  रहा  है  ।

 प्रक्रेश्च  डा कर

 श्री"वेकके  कमल  सिंह

 श्री  रतिलाल  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा-करेंगे  कि  :

 1991  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  उन्‍नाव  ओर  गाजियाबाद  जिलों  में  कितने  डाकघर  खोले

 सरकार  के  पास  1992-93  के  दौरान  इन  जिलों  में  डाकघरों  के  विस्तार  का  कोई
 प्रस्ताव  और
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 अधकाअक  नमक  3...  नन-+  न  ..2  अन्‍नननिआन  लजल  तल  अजलओओ  अजित  लनन  33-33  t

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तगंत  उक्त  जिलों  के  कितने  गांवों  को  समाहित  किया

 जाएगा  ?

 शंचार  संजालल  में  उप  सस्ती  पी०  थो०  रंगय्या  :  वर्ष  1991  के  दौरान

 उत्तर  प्रदेश  के  उस्ताव  और  गाजियाबाद  जिलों  में  खोले  गए  डाकधरों  की  कूल  संढुया  क्रशशः  11  और

 और  वर्ष  1992-93  के  दौरान  डाक  नेटवर्क  का  विस्तार  करने  का  विचार

 इस  सम्बन्ध  में  विवरण  देना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  1992-93  के  वाधिक  मोजना  लक्ष्यों

 अध्तिस  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 नई  पर्यटन  मोति

 5162.  भी  अरबिद  नेताम  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नई  पर्यटन  नीति  बनाई  और

 यदि  तो  यह  नीति  की  घोषणा  कब  तक  की  जाएगी  ?

 सागर  बिमानस  और  पर्यंटस  मसत्री  साधवराव  और  (@)  पयंटन  से

 सम्बन्धित  कार्य-योजना  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा

 बिहार  में  सिचाई  परियोजनाएं

 5163.  श्रीमती  रीता  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  में  सातवीं  पंचतर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  मंजूर  की  गयी

 बड़ी  और  मंझोली  सिचाई  परियोजनाओं  की  संखया  क्या

 केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पष्ठी  परियोजनाओों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके

 क्या  कारण  और

 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  मिलने  की  संभावना  है  ?

 जज  संसाधन  मंत्री  विशाखरण  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किसी

 बृहद  अथवा  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  को  निवेश  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  गयी  थी  लेकिन  परामशंदात्री
 समिति  ने  दो  वृहद  और  चार  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  भा  तथा  उन्हें  स्वीकार्य

 पाया  था  बशर्ते  कि  मूल्यांकन  अभिकरणों  की  टिप्पणियों  की  राज्य  सरकार  द्वारा  अमुपालना  की

 केन्द्र  में  मूल्यांकन  के  लिए  सुखसेनाघाट  पम्प  कोसी  परियोजना  गंडक
 परियोजना  जमानिया  पम्प  नहर  और  बरहई  जलाशय  परियोजना  नामक  पांच  वृहंद
 परियोजनाओं  पर  राज्य  सरकार  को  मूल्यांकन  अभिकरणों  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करना  अपेक्षित

 है  ।



 10  1914  लिखित  उत्तरे

 इस  परियोजना  की  स्वीकृति  इस  बात  पर  लिर्भर  करती  है  कि  कितनी  जल्दी  राज्य  सरकाइ

 केसद्रीय  मूल्यांकन  अभिक  रणों  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करती  पर्यावरण  एवं  बन  मंज्ालय  से

 कर्याबणिक  स्वीकृति  प्राप्त  करती  है  तथा  यदि  इसमें  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  आबादी  शामिल

 तो  पुनर्वास  और  पुर्नस्थापना  योजना  के  संबंध  में  कल्याण  मंत्रालय  से  स्वीक्षुति  प्राप्त  करती  है  ।

 ]

 आपरन  स्पन  पाहपों  के  सूल्य

 5164.  भी  रूपचता  पाल  :

 क्री  सुव्शनशाय  चोधरी  :  क्‍या  इस्पात  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 बया  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  द्वारा  आयरन  स्पनਂ  पाएपों  को  प्रचलित

 मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  बेचे  जाने  संबंधी  कोई  मामला  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक

 कदम  उठाने  का  वियार  है  ?

 इस्पात  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सम्चरी  संतोष  मोहन  :  के  कास्ट  आयन  स्पन

 वाहपों  के  मूल्य  पर  नियंत्रण  नहीं  अपने  तर्कंसंगत  वाणिज्यिक  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 अपने  मूल्य  स्वयं  निर्धारित  करता  है  ।  '  द्वारा  कास्ट  आयरन  स्पन  पाइपों  के  प्रचलित  सूल्य  से

 कम  मूल्य  पर  बेले  जाने  का  कोई  विशिष्ट  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अन्तर्राण्यीय  बहुउद्देश्वीप  परियोजनाएं

 5165.  श्रीगोपीमाथ  गजपति  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राज्यीय  उद्दे  श्यीय
 परियोजनाओं  की  अनुमानित  मूल  लागत  की  तुलना  में  लागत  में

 वृद्धि  होते  के  क्या  कारण  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मूल  अनुमानित  लागत  ओर  वड़ी  हुई  लागत  में  अन्तर  कम  करने  के  लिए  केस्द्र  सरकार  ने

 क्या  कदम  उठाए  और

 मूल  योजनाबद्ध  रूप  में  इन  परियोजनाओं  को  तस्‍्काल  क्रियान्वित  करते  के  लिए  सरकार

 द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 .  ॥

 मल  संसाधन  मंत्री  विद्यायरण  :  नदी  धाटी  परियोजनाओं  की  लागत  में  बढ़ोਂ

 तरी  के  कारण  तथा  ब्योरा  ये  लाभग्राही  राज्यों  द्वारा  निधियों  का  अपर्याप्त  परियोजना  के

 प्रतिपादन  के  समय  अपर्याप्त  अंवेषण  जिससे  निर्माण  के  दौरान  डिजाइनों  में  बहुत  बदलाव  भूमि

 अधिग्रहण  के  लिए  मूल  अनुमान  में  अपर्याप्त  पुरर्वास  और
 पुन

 पर्यावलिक  सुरक्षा

 नहर  कार्य  तथा  स्टील  और  विस्फोटक  जैसी  आवश्यक  निर्माण  सामग्री  की  कमी  ।

 और  आठवीं  योजना  में  अपनायी  गयी  नीति  में  निधियों
 के

 आबंटन  के  लिए  निर्माणाधीन

 परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  देना  योजना  आयोग  ने  परियोजनाओं  के  लिए  निष्ियों  के  निर्धारण

 का  कठोरता  से  पालन  करने  का  निर्णय  भी  किया
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 ्नीकिन  नल  नना  अं  ee  ...

 सौर  ऊर्जा  उपयोग

 51.66.  श्री  गंमाधरा  सानोपल्‍लो  :  क्या  विद्युत  तथा  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  करेंगे.कि  :

 देश  द्वारा  कितनी  मात्रा  से  सौर  ऊर्जा  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 क्‍या  सौर  ऊर्जा  का  पूरी  संभावित  सीमा  तक  उपयोग  करने  के  लिए  वर्तमान  प्रौद्योगिकी
 पर्याप्त

 यदि  तो  सौर  ऊर्जा  प्रणाली  के  विकास  को  प्रोत्साहन  के  लिए  सश्कार  का  अन्य

 क्‍या  कदम  उठाने  का  विंचार

 आंध्र  प्रदेश  में  इसका  किस  सीमा  तक  उपयोंगी  किया  जाता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिला-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  ओर  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  कहपनाथ  :  सोर

 ऊर्जा  का  देश  में  दो  अलग-अलग  रास्तों  स  अर्थात  (1)  प्रकाशबोस्टीय  मार्ग  से  (2)  सौर  ताप  के

 इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  पहले  मामले  भें  सौर  प्रकोशधोौत्टीय सेलों  अस्तेण  न्करके-सौर  ऊर्जा  का

 में  सीधे  रूपांतरण  किया  जाता  है  ।  दुर्सरे  मॉमलेਂ  में  ऊर्जा'को  ताप  ऊर्जा  में  रूपांतरित

 किया  जाता  है  जिले  आगे  विभिन्‍न  अनुप्रयोगों  में  प्रथोंग  किया  जाता  हैं  जैस  खाना  जल  और

 को  गरम  विभिन्‍न  सामग्रियींको  सु  घिजली  का  ईस्पादन  क्यक्रमों  के

 अंतगेत  स्थापित  प्रणालियों  की  सूची  संलग्न  तथा  11  में  दी  गई-है  ।

 और  सोरम्ऊर्जा  के  लेहन  के  लिए  अनेक  प्रौद्योगिकियां  अभी  विकसित  की  जा  रही

 हैं  ।  अन्नुसंधान  कार्यक्रमों  के  लिए  विभिन्‍नों  अनुसंधान  संगठनों  जेसे  राष्ट्रीय
 भारतीय  प्रौद्योगिक  सौवेजैनिक  केत्र  केसक्टनों  रकोशमर्वदिया  है  ताकि

 झआैर'ऊर्जाਂ  केःप्रयींग  के  लिए मई  पप्रौद्योगिकिया  विंकशित*की जा  प्सके  ।

 और  आंध  प्रदेश  में  स्थाषित्त  पींर  प्रंणोलियोका  संलग्न  विवरण  111  सथा

 किया  क्‍या  हैਂ  ।
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 चिशिकत  उत्तर
 सा  नम

 विवरण

 सौर  प्रकाशबोल्टीय  प्रणालियों  कौ  शज्यवार  उप्न्ब्यियां

 (31-12-91  तक

 कण्सं०  राज्य/संघ राज्य  क्षेत्र
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 ९०-४०

 सामुदायिक  रोशनी

 प्रणालियां

 30  1992  2:

 yee

 गांव  जहां  हिसौर  प्रकाश

 त
 संयंत्र

 न  जजनन>««>बकलल मम

 जज ० 2 2 जल पहन सड़क रोशनी दी!गई है 30 69 20 शव 2 4 98 374 है 2 5. हैँ 95 6 93 श्खे 400 92 2 30 206' 25 7 38 छह 478 5 2 है₹ 707 38



 16  1914  खिखितਂ  उसर

 2  3  4  5  6

 23.  जिंपुरश  52  25

 24,  उत्तर  प्रदेश  205  74  305  2

 25.  पश्चिम  बंगाल  ॥|  39  2060  4

 26.  अंडमान  एवं  निकोबार  [2  24  ना

 हवीप  समूह

 27  संडीगड़
 न  --  --

 28.  दादर  एवं  नगर  हवेली  --  4

 29.  दमन  एवं  दीप  9  25  4

 30.  दिल्‍ली  2  --  --

 पॉडियेरी
 न  -+-  --  --

 .  ये  938  8050  59

 विधरण  ॥ता

 आंध्र  प्रदेश  में  स्थापित  की  गई  सोर  तापन  प्रणालियां

 अशालियों  का  स्थान  प्रणालियों  की  संक्या  प्

 एल  डे  ०

 प्राकृतिक  विकित्सा  हैदराबाव  2८  झ्ले०

 2.  न्यू  हैदराबाद  5000/”

 3.  रक्षा  इलैकट्रोनिक्स  अनुसंधान  हैदराबाद

 4...  इंडियन  हैवराबाद

 5.  आइतीय  प्रशासनिक  हैदराबाद

 6...  भ्रावल  ॥  »

 १,  कलश  आफ  नसिग  हैदराबसद

 8,  इस्ट्रीट्यूट  हैस्‍पाइपद

 9.  आईसी.बार  आई  एਂ  हैवाा:़द

 उदम्ाभिया  विश्वविद्यालय  गैस्ट  हाउस  हैवसलाद  2000/”

 महिला  हैदराबाद
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 2 हैदराबाद पब्लिक हैद राबाद क्षेत्रीय अनुसंधान हैदराबाद श्री सत्या साई प्राइमरी जिला अनन्तपुर श्री सत्या साई बाल अनम्तपुर तिरूमाला आर एड बी गैस्ट कुडापा हैवराबाद पेलडेकान्ती पब्लिक जिला क्षुरनुल चौलतरी $, तिरूमाला लेक बियू गैस्ट हैदराबाद हैदराबाद विश्वविद्यालय वेकटेश्वर बालिका तिरुपति नार्गाजुन गुन्टर डी एम आर एल हैदराबाद राज हैदराबाद शिवा शिवानी पब्लिक हैदराबाद श्री सेलम ए पी एस आर टी सी बकेशाप विजयवाड़ा -- उप्पाल तारानका कुड्डपा होटल जिला एस सी इ एम सिकन्दराबाद इ एम इ केन्द्र तीसरा प्रशिक्षण सिकन्दराबाद टी इ एम पी निजामाबाद तथा तनबर सी बी आई आइ सी एम हैदराबाद इसी आइ हैदराबाद 3 0. -... -... 3000/” 3000//” 22८ 400/” 400/” 5000/70% 2८ 7500/60? 3000/” 5000/” 5000/” 3>८ 2000/60? 22८ 2000/" 3000/” 2000/” 500/” 500/”
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 2

 sects
 द  हि

 पर

 डी  आर  डी  ओ  हैदराबाद

 लिखित  उत्तरे

 $

 ।  X  5000/80

 4  5000/60°

 2x
 n  1!

 सिग  रेसी  कोयला  ,  कोधा  कम्माम  2 x  1000/”

 कुमारा  हैदराबाद

 इंडियन  हैदराबाद

 एस्माबरम  देवास्थन  पूर्वी  गोदावरी

 डी  आइए  ए  थी  जी  एम  तिरूमाला

 एमटाटोछम  निजासाबाद

 एन  आई  एम्र  एस  हैदराबाद

 सप्तामिरी  रियल  एस्टेट  हैदराबाद

 लोयजा  सिकन्दाबाद

 सिगरेनी  कोयला  अदिलाबाद  तथा

 करौसनगर

 सिगरेनी  कोयला  क्षत्र

 खम्मान  जिला

 गोबरघधंन  टीटीडी  तिरूमाला

 तिरूमाल

 सम्पगिरी  टीटीडी

 एम  सौ  इ  एम  इ  11  सिकन्दराबाद

 बी  हइ  कृष्णा  जिसा

 निलौर

 कल्याना  कोटा  चावशतरी  I,  टीटीडी

 दीटीडी

 हिन्दुस्तान  केबलस  हैदराबाद

 हिन्दुस्तान  हैदशाबाद

 जे  एन  टी  यू  सी  इ  हैवराबाद

 1X  *  500/”

 1 X  5000/80

 4  ><  1000/60°

 2x

 x  500/”

 1X  2000/"

 1 x  3000/”

 1 x  3000/”

 2८  2000/”

 500/”

 1 x  3000/”

 3 x  1000

 5000/80°

 ।  9८  5000/”

 5000//

 ।  1x  5000/60

 2८  2000/"



 2

 सप्तगिरी  शतरालू  ब्लाक  [11  टीटीडी

 ओरबिनेंस  फैक्टरी  मेडक  जिला

 एप  सी  रेजिडेन्सिल  स्कूल

 सिल्क  रिलिग  ह.जी

 जी  एफ  सी  इ  जी  जिला

 एशियन  पेन्ट्स  पतनचेर,-मेडक  जिला

 झेटल  भी  तिरूपति

 संगठना  त्मक  विकास  केंन्द्र

 डक्कन  लेदर  हेदराबाद

 सिकन्दसबवाद

 स्व॑प्त  नसिंग  हैदराबाद

 हीटेल  जया  इ  हैदशबाद

 क्षेत्रीय  इजीतियरिंग  वांरगल

 श्रारहिनेंस  फैक्टरी  मेड्डूमोलास्भ

 शीमती  सौर  जल  तापक

 सौर  बाय  तापक

 सौर  काष्ठ  भटिटियां

 wes

 विवरण  1५

 30  1992

 3

 1 x  5000/”

 5:  500/”

 7X  /”

 1 X.$00/80°

 ।  X  1000/60°

 1  »  3000/80°

 ।  X  1509/60°

 3X

 ।  x

 1 x  $00/'

 1x  1500/'

 2  ><  3000 /”

 59८  500/”

 118  x

 2

 आश्र  प्रदेण  में  स्थापित  की  गई  सौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालिलों  का  राज्यवार  ब्यौरा  ।

 ऋण्सं०

 1.

 जिला  एम  एल  एस
 a  खफ्  र  र

 श्रीकाकुलम  3

 विजयनगरम

 विशाखापटनम

 पूर्थी  गोदावरी

 पश्चिमी  गोदावरी ए

 के

 ७

 २

 400

 सी  टी  वी/सी  एल  एस  लघु  विद्य ुत



 )  लिशलिकाइशर
 न्‍अनननननन+--म+-+  ले  ५  अन्‍प्न+  लनिजन  ae  4  ग  डी  नन्‍न  जज  बन  a  ++  ।  अनन+जओओ  नल  eames

 दे  हैਂ  है  नव  छु

 6  प्रकाशम  34  नज+  दिशा

 7...  ैल्लूर  45  _  —

 8...  कुड्डपा  2  +-  —

 9  कुरनूल  7  न  ज+

 10.  महबूब  सगर  2  —  —

 a. |  शैडेक  +-  1--
 1

 (”

 12.  अदिलाबान  158  न+
 न

 3.  करीम  नगर  9  ज+  जन

 14.  वांरगल  29  न

 15.  खम्माम  92  न  +-

 16.  नालगोंडा  5  न  +-

 17.  रंगारेड्डी  38  ~_  _  ++

 ++-  2:  छ/्ल्यू

 एस  एल  US:  :  सड़क  सेशमी  प्रभालियां

 टी  :  *शंसीकःटेली  विजन

 सी  एल  सामुदायिक  रोशनी  प्रणालियां

 राज्य  में  60  प्रकाशवो्टीय  सौर  जल  पंपन  प्रणालियां  तथा  65  प्रकाशवौल्टीय

 रोंशंती  प्रणोलियां  भी  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 ते  छपने  बाल  अक्षवार  के  लिए  सरकारों  विशापन

 5 1.67.  अति  क्‍या  सुलना  ओर प्रसाश्ण मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  से  धालें  कीतःकौस  से  मेखबार  पॉक्षिक  और  मासिक  पंजिकाएं

 विज्ञपन  एजं-दुश्य  प्रधार  निदेशालय  दाश|  के  उपयुक्त  धाए  गए  और

 बिहार  के  किन-किन  साप्ताहिकों  पाक्षिकों  और  मासिक  पत्रिकाओं  में  निदेशालय
 ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रिक्वती  ध्तरशि के  हैं  !

 धघूचना  ओर  प्रमारण  मंत्रकलतय  में-उप्र-मंत्रो  :  और  (x)  बिहार  से

 काफी  संख्या  में  पाक्षिक  तथा  मासिक  प्रकाशित  होते  जिन्हें  कई  वर्षों  से  विशापन

 मोक््वृश्य  प्रंचार  निदेशालय  के  विज्ञापन  देने  के  लिए  उपयुक्त  पाया  गया  हाल  में  विशापन  और  दुश्य

 181.
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 प्रचार  निदेशालय  के  विज्ञापनों  के  लिए  उपयुक्त  पाए  गए  बिहार  से  प्रकाशित  प्रकाशनों  की  सूची  तथा  उन

 प्रकाशनों  की  जिम्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विज्ञापन  दिए  की  सूची  संसद  भवन  के

 पुस्तकालय  में  रश्ली  हुई

 बिहार  से  प्रकाशित  प्रकाशनों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कुल  115,  13,  747,  76  रुपये
 की  राशि  के  विज्ञापन  जारी  किए  गए  ।

 पेप्सी  फूड्स  हारा  आशयपन्न  का  उल्लघंग

 5168.  श्री  ध्मपाल  सिंह  मलिक  :  क्‍या  क्षाक्ष  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पेप्सी  फूड्स  आशय  पत्र  की  निर्यात  जिम्मेदारियों  को  पूरा  कर  रहा  है  और  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  इस  वजह  से  आशय  पत्र  को  औद्योगिक  लाइसेंस  में  नहीं  बदला  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्तर-मंत्रालय  की  समिति  के  निर्णय  के  जिसकी  बैठकें
 हाल  ही  में  हुई  आशय  पत्र  की  शर्तों  को  लागू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 ($)  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  कि  शर्तों  का  उल्लंघन  न

 साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  मुख्य  नियंत्रक
 आयात  एवं  निर्यात  के  कार्यालय  के  साथ  कानूनी  करार

 के  संदक्न॑  में  मैससे  पेप्सी  फूड्स  लिमिटेड  के  निर्यात
 दायित्व  के  मामले  की  मुख्य  नियंत्रक  आयात  एवं  निर्यात  कार्यालय  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  जो  एक
 स्थायिक  कल्प  निकाय  है  ।

 18  1985  की  अधिसूचना  के  अनुसार  फेरा”/“नान  एम०  आर०  टी०  पी०
 कम्पनियों  को  प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थ  तैयार  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  लेने  की  आवश्यकता  से  क्क्ूट
 मिल  गई  है  ।  परन्तु  मंससे  पंजाब  एग्रो  इण्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  लिमिटेड  मे  पर्याप्त  सावधानी  के  रूप  में  अपने

 संयुक्त  उधम  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  लेने  हेतु  आवेदन  किया  था  और  उन्हें  एक  आशय-पत्र  जारी
 किया  गया  था  |  आशय-पत्र  को  औद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  यह  महसूस
 किया  गया  था  कि  कम्पनी  को  आशय-पत्र  की  शर्ते  पूरी  करनी  1991  के  प्रौस  नोट  की  संख्या  9  के

 अनुसार  अनिवाय  लाइसेंस  के  अधीन  न  आने  वाली  वस्तुओं  के  संबंध  में  आशय-पत्रों  को  औद्योगिक  लाइसेंसों
 में  परिवर्तित  करने  के  लम्बित  आवेदन-पत्रों

 पर
 आगे  कोई  कारंबाई  नहीं  की  जानी  है  ।

 से  (5)  शर्तों  को  लागू  करने  के  संबंधित  मुद्दे  की  विधि  मंत्रालय  के  परामर्श  से  जांच  की  जा
 रह्दी

 हिमाचल  प्रदेश  सें  रेडियो  और  टी  ०  थो०  कणरेज

 5169.  भी  कोरिया  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  हिमाचल  प्रवेश  में  कितने  क्षेत्र  में  दुरदर्शन  और  आकाशवाणी  के  कार्यक्रम
 प्रश्चारित्त  किये  जाते

 ॥भी
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 नल  जनमजननन  ८  बिन+किनान  अननजगनन  ०."  ७

 कर

 कया  राज्य  के  बढ़े  हिस्से  में  दूरदशंन  ओर  आकाशवाणी  के  ढुर्यक्रम  प्रसारित  नहीं
 र

 राज्य  के  शेष  भागों  को  प्रसारण  क्षेत्र  में  शामिल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं
 अथवा  उठाये  जाने  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिणा  :  दृरदर्शनः  हस  समय

 हिमाचल  प्रदेश  की  करोब  58.7%  जनसंख्या  और  37.2  प्रतिशत  क्षंत्र  को  दूरदशेन  सेवा  उपलब्ध

 इसमें  किनारे  की  वह  जनसंस्या  भी  शामिल  जहां  सन्‍्तोषजनक  सेवा  प्राप्त  करने  के  लिए  ऊ  ले  ए  टीना
 और  बूस्टर  लगाने  की  आवश्यकता  होती

 आकाशवाणी  :  राज्य  की  75  प्रतिशत  जनसंक्या  और  45  प्रतिशत  क्षेत्र  को  मीडियम  बेव

 रेडियो  कवरेज  प्राप्त  होती  है  ।

 और  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  के  कबर  न  हुए  क्षंत्रों  में  कवरेज  के  विस्तार  की

 स्‍्कीमों  में  शिमला  में  मौजूदा  अल्प  शक्तित  ट्रांसमीटर  के  स्थान  उच्च  शक्ति  1  दूरदर्शन

 ट्रांसमीटर  स्थापित  सुन्दर  नगर  में  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  और  अजुफोर्ट  और  पालनपुर  में  एक-एक
 अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  लगाना  शामिल  साधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  धर्मशाला

 में  मौजूदा  अल्प  णक्ति  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर  उच्च  शक्ति  10  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 लगाने  का  कार्यक्रम  हिमाचल  प्रदेश  में  रेडियो  कवरेज  के  विस्तार  के  लिए  6  और  रेडियो  केन्द्रों  की

 स्थापना  का  प्रस्ताव  है  ।  ये  केन्द्र  लाहोल  कुल्लु  और  हमीरपुर  में

 स्थापित  किए  जाने  इसके  अलावा  शिमला  में  मौजूदा  2.5  करि०  वा०  शा०  वे०  ट्रासमीटर  की  शक्ति

 बढ़ाकर  50  कि०  वा०  करने  का  कार्यक्रम

 इन  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  परियोजनाओं  के  चालू  हो  जाने  पर  राज्य  में  दूरदर्शन  और

 आकाशवाशी  की  कवरेज  में  काफी  सुधार  होगा  ।

 बिहार  के  गायों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन

 5170.  भी  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्या  सचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  के  गादों  में  सावंजनिक  टेलीफोन

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है  और

 1992-93  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  यदि

 कोई  धनराशि  आवंटित  की  गई  तो  वह  कितनी  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्री  रंगम्या  :  हां  ।

 कुल  11,678  पंचायत  गांवों  में  3891  पंचायत  गावों  में  29-2-1992  तक  टेलीफोन

 सुविधा  प्रदान  की  जा  चुकी  शेष  7787  पंचायत  गांवों  में  यह  सुविधा  उत्तरोत्तर  रूप  से  31-3595

 तक  और  गैर-पंचायत  गांवों  में  सन्‌  2000  प्रदान  किए  जाने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  बशरतेंकि

 संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 इस  प्रयोजनार्थ  अपेक्षित  आठवीं  योजना  के  प्रस्ताव  के  अंग  रूप  में  उपलब्ध  कराई

 जाएगी  ।
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 a  ES:  था»  ०काश  थ  ३७  gS  4०-७७  का  सपना  ATES  पेन  थक  5171. भी संदीपान सगवान : क्‍या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की भव  काकवाक काम क

 भुस्थई  द्रदशेत  में  काम  को  स्थितियों  में  गिराथट

 भी  संदीपान  सगवात  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टुडियो  का आधुनिकीकरण  करने  तथा  भवन  की  मरम्मत|नवीरण  करने  के  लिए  वित्तीय

 ध्यवस्था  के  अभावषशमें  मुम्बई  दूरदर्शन  में  काम  की  स्थितियीं में  गिरावट  आती  जा  रही

 हे

 यदि  तो  क्या  मुख्बई  दूरदपत.के  अश्विकारियों  ढाटा  इस  प्रश्वाक  भेजा
 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नई  कलकत्ता  और  मद्यक  में-.दरदर्कतव  .  केड्ों,में

 नये  तथा  भवनों  में  नदीकरण  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  तथा  वाहतव  में  कितनी

 छत्न  की  और

 भक्कवी  योजनऊ/अचाय्ति  पेश  लिए  अवकाब  का-व्योक्त मस्त
 '
 सुखक्षा  और  प्रसारण  मंजालय  में  उप  मंजी

 और  बम्बई  दूरदर्शन  केन्द्र  भबत्न  की  मरम्सत/नवीकरण  के  बारे  में  प्रस्तावों  पर
 समय  पर  स्वीकृति  के  लिए  उपयुक्त  स्व॒रों  पर  कार्यवाई  की  जाती  राशि की  के  दौरान  दूरवशैन

 बम्बई  के  भवन  की  मरस्मत/रखरख्यव  के  लाख  रुप्ये.की  रापि  की  व्यवस्था  की  गई

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कलकस्ता  और  भव्तार  के सृरदआंब  पकय  के

 इलमें  स्थान  की  वृद्धि  करने  के  लिए  स्वीकृत  लागात  और  किया  गग़्रा  खर्च  इस  प्रकार  :--

 अर  अककभभभभ3५  3७५  मद  भ  गया खर्च

 स्थान  स्वीकत  लागत  रु०  गर्त  तीन  वर्षों

 गया  खर्च  लाख
 को  विन्‍मकमल  दिंधा  मणमन

 दिल्ली  9.  है
 के  लिए  जब

 कलकत्ता 226.30 : मपस - 226.30 # आठवीं योजना के प्रस्तावों को दिंधा है दुर्कर्टत के वाधिक बजट में कलकत्ता और मद्गास में नए भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान का ब्यौरा इस प्रकार है :-- स्सइम बी बम्गई ३7.00 मव्रास
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 देश  को  विश त  परियोजनाएं

 $172.  भरी  सुखबेज  पासवान  :

 शीमतोी  कृष्णेल्र  कोर

 शो  राम  नारायण  बेरजा  :

 श्री  शाम  ठहल  चौधरो  :

 शी  हरिसिह  जाबड़ा  :

 डा०  गणवस्त  रामभाऊ  सरोदे  :

 भो  काशोरास  राणा  :

 थी  गिरधारी  लाल

 कमारो  प॒ष्पा  देवो  सिह  :

 थी  शंकर  सिह  वबाघेला  :

 कली  कोडोक्स्नोल  सुरेश  :

 कौ  श्रीकांत  लेता  :

 थी  अज ुन  सिंह  यादव  :

 क्री  सूर्य  नारायण  यादव  :

 झीमती  भाजमा  जिलललिया  :

 थी  रामपाल  सिह  :

 श्री  हन्तान  सोह्लाह  :

 क्री  सी०पी०  गदाल  गिरियष्पा  :

 थी  बी०  माहे  मौहा  :

 श्ा०  डी०  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  एम  ०  रमस्मा  राय  :

 श्री  सनोरंजन  भक्त  :

 थी  छेदो  पासवान  :

 की  राजेगा  कुमार  शर्मा  :

 थी  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 भरी  कातिकिश्वर  पात्र  :

 शी  रामकृष्ण  कसमरिया  :

 भरी  राम  पूजन  पटेल  :

 थी  बलराज(पासी  :

 भी  सुरेत्र  पाले  पाठक  :

 ओर  दसाज़े  बंडार  :

 भी  पी०  सी०  चाक्को  :

 ओऔी  याइमा  सिह  यसनास  :

 श्री  राजवोर  सह  :  क्या  बिश्यृत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने

 की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 ब्जनललजत+  -  २  मनन  जलन  की  बल  +  »  आन  अनिनययणीणन न  वनन-ा-तनीननन>लननन-ऊ  ननमननमम-+  न  TT

 देश  के  विभिस्न  भागों  में  विज्यत  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  हेलु  सरकार  के  पास  कितने

 प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं

 यदि  तो  राज्य-बार  तत्सम्बन्श्ती  ब्यौरा  कया

 ये  परियोजनाएं  स्वीकृति  हेतु  कब  से  लम्बित

 प्रत्येक  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  और  अनुमानित  लागत  कितनी

 (8)  प्रत्येक  संयंत्र  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  और

 इन  परियोजनाओं  को  सरकार  द्वारा  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ?

 विस त  ओर  गेर  पररंपरागत  ऊर्जा  त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संज्ी  कल्पनाथ  से

 (a)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 इस्पात  का  आधात

 5173.  कुमारी  उसा  भारती  :

 थी  बाऊ  दपाल  जोशी  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किस  गुणबत्ता  के  कितने  इस्पात  का  आयात  किया  जा  रहा  है  और  इसका  मूल्य  क्‍या

 जब  देश  में  बढ़िया  किस्म  का  इस्पात  उपलब्ध  है  तो  इसका  आयात  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  भारत  की  अपनी  श्वपत  पूरी  करने  के  लिए  इस्पात  का  उत्पादन  करने  की  क्षमता

 यदि  तो  देश  इस्पात  के  उत्पादन  में  कब  तक  आतमनिर्भर  हो

 कया  इलैक्ट्रिक  उद्योग  की  आवश्यकता  के  अनुसार  सी०  आर०  जी०  ओ०  सिलकन  दस्पात
 का  उत्पादत  किया  जा  रहा

 (३)  कया  इसके  उत्पादन  में  इसकी  खपत  के  अनुसार  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस्पात  मंजालय  के  राज्य  संत्री  सम्तोध  सोहन  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 आयात  किए  गए  विक्रय  इस्पात  की  मात्रा  और  मूल्य  निम्नानुसार

 मात्रा  :  दस  लाख  टन

 मूल्य  :  करोड़  रुपये

 घर्द  भाजा  भ्ल्य

 1988-89  1'72  72
 1820

 1989-90  1'47  1572

 1990-91  1°28  1397

 टिप्पणी  :  केवल  प्रमुख  पत्तनों  से  आयात  ।  वाणिज्यिक  आसूचना  तथा  सांडियकीय  निदेशालय
 से  अधिकृत  आंकड़े  अभी  भाप्त  नहीं  हुए
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 आयातित  इस्पात  की  गुणता  आयात  की  विशिष्ट  आवश्कताओं  पर  निर्भर  करती  मात्रा

 भौर  दोनों  दुष्टि  से  स्वदेशी  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  आयात  का  सहारा  लिया  जाता  है  ।

 और  इस्पात  का  घरेलू  उत्पादन  इस  समय  अनुमानित  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 अपर्याप्त  सरकार  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाती  इस्पात  उद्योग  को  लाइसेंस  मुक्त
 कर  दिया  गया  है  और  इसके  मूल्यन  और  वितरण  परे  से  नियंत्रण  भी  समाप्त  कर  दिया  गया  है  इससे

 दस्पात  उत्पादन  में  निवेश  करने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  प्रोत्साहित  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र

 अपने  संयंत्रों  क ेआधुनिकीकरण/विस्तार  की  प्रक्रिया  में  इस  बढ़े  हुए  उत्पादन  के  परिणामस्वरूप

 पचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस्पात  की  अधिकांश  श्रेणियों  में  भारत  के  आत्मनिभंर  होने  की

 संभावना  है  ।  हालांकि  विशेष  गुणता  के  कुछ  इस्पात  का  आयात  किया  जाता  रहेगा  ।

 नहीं  ।

 और  सी०  आर०  जी०  ओ०  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सेल  प्रयास  कर

 रहा  1990-91  में  सेल  का  उत्पादन  105  टन  था  जो  1991-92  1992  बढ़कर

 3040  टन  हो  गया  है  ।

 राजस्थान  में  डाकधर

 5174.  श्रोमतो  कृष्णेतद्न  कौर  :  बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  इस  समय  उप-डाकधरों  ओर  मुख्य-डाकधरों  की  संख्या  कितनी

 गौर

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्य  में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  नए  डाकधरों  की

 जिलेबार  संख्या  कितनी  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसन्त्री  पी०  वी०  रंगय्या  :  राजस्थान  में  उप
 डाकघरों  और  प्रधान  ढाकघरों  की  संख्या  फिलहाल  निम्नानुसार  है  :

 बम  3७  मनमानी  कक»

 प्रधान  ढाकघर  विभागीय  उप  अतिरिक्त  विभागीय  अतिरिक्‍त  विभागीय

 डाकधर  उप  डाकधर  शाखा  ढाकधर

 55  1384  105  8417

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राजस्थान  में  डाक  नेटवर्क  का  आगे  ओर  विस्तार

 करने  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  विवरण  देना  सम्भव  नहीं  हैं  क्योंकि  आठबीं  पंचवर्षीय  योजना

 को  अंतिम  रुप  नहीं  दिया  गया

 ]
 टे  लोफोन  कनेक्शनों  को  दोषपूर्ण  प्रणाली

 5175.  श्रो  तेजनारायण  सिंह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  1 +-!  प्रणाली  जिसके  अंतर्गत  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जा  रहे  दोषपूण

 यदि  तो  अन्य  प्रणालियों  के  गुण  ओर  बोषों  का  ब्यौरा  क्या  और

 107



 लिखित  उत्तर  30  1992
 eee  een  2-3०  ane.  nae nn  --«  ८  «५+-++्ननन++नतस तन

 1+  1  प्रणाली  को  बदलने  हेतु  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 संचार  संघालय  में  उपसंतज्रो  पी०  थो०  रंगय्या  :  जी  सभी  एक+  एक
 प्रणालियो  को  नेटवर्क  में  लाने  से  पहले  विभाग  द्वारा  इनका  टाइप  परीक्षण  एवं  अनुमोदन  किया  जाता

 सभी  उपभोक्ता  कैश्यिर  प्रणालियों  के  केक्शन  प्रदान  करने  की  सामान्य  पद्धति  के  गुण

 इस  प्रकार  हैं  :--|

 (1)  बेहतर  रपीच

 (7)  एक  केवल  पेयर  पर  दो  या  दो  से  अधिक  कनेक्शन  दिए  जा  सकते

 इससे  उन  क्षेत्रों  में  शीघत्रता  से कनेबशन  दिए  जा  सकते  हैं  जहां  ऐसा  व्यवट्ायें  न  हो  ।

 सामान्य  केवल  पेयर  व्यवस्था  का  एकमात्र  अवगुण  यह  है  कि  उपभोक्ता  परिसर  में  लगी  बैटरी

 का  और  अधिक  रख-रखाव  किया  जाना  आवश्यक

 विभाग  का  इन  प्रणालियों  को  बदलने  का  कोई  नहीं  उन  स्थानों  पर  जहां  अधिक
 समय  तक  बिजली  चली  जाती  है  वहां  उपभोक्ता  परिसर में  बेटरी  की  क्षमता  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  टे लीफोस  विभाग  हारा  वाहनों  को  खरोद

 5176.  सोहस्मद  अली  अशरफ  फातसी  :  क्या  संजार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  इन  अनुदेशों  कि  पेट्रोल  की  खपत  में  कमी  लायी  जाए
 और  नए  वाहनों  की  खरीद  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  के  बावजूद  पेट्रोल  की  खपत  में  वृद्धि  हुई  है  और

 दिल्‍ली  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  नए  वाहन  खरीदे  गए  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  उपसंत्रो  पो०  थो०  रंगय्या  :  और  एमटी

 एनएल  की  पिछले  बर्ष  अर्थात्‌  वर्ष  1990-91  की  पैट्रोल  की  खपत  की  तुलना  वर्ष  1991-92

 दौरान  इसकी  खपत  में  कोई  कृद्धि  नहीं  हुई

 इस  सम्बन्ध  में  प्रशिवन्‍्ध  लगाए  जाने  के  बाद  एमटीएनएल  में  कोई  अतिरिक्त  वाहन  नहीं
 खरीदा  गया

 केवल  कुछ  पुराने  और  वेकार  वाहनों  के  स्थान  पर  नए  वाहन  लिए  गए  हैं  क्‍योंकि  उनकी

 निर्धारित  मियाद  पूरी  हो  चुकी  थी  और  उन्हें  इस्तेमाल  में  लाना  अधिक  खर्चीला  पाया  गया  ।

 ]

 हरियाणा  में  नलक्प  लगाने  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता

 5177.  भी  जगथीर  सिह  :  कया  जल  संसाधम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  कितने  नलकूप  लगाए  गए

 उनमें  से  कितने  नलकूप  काम  नहीं  कर  रहे

 इन्हें  कब  तक  चालू  वना  दिए  जाने  की  संभावना  और
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 बर्ष  1992-93  के  दौरान  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  राज्य  में  कितने  नलकूप  लगाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 जल  संसाधन  सन्‍्त्री  विद्याधरण  :  हरियाणा  सिंचाई  परियोजना
 तथा  के  अंतर्गत  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  हरियाणा  में  लगाए  गए  नलकूपों  की  कल  सं०
 336

 हु

 उपयुक्त  में  275  नलकूप  काये  नहीं  कर  रहे

 भावड़ा  नहर  प्रणाली  के  साथ-साथ  लगे  हुए  251  नलकूपों  का  प्रचालन
 सतलुज-यमुना

 सम्पर्क  नहर  के  पूरा  होने  के  साथ  जुड़ा  हुआ  है  तथा  शेष  24  नलकूपों  को  शीघ्र  ही  वि  ब्युत  आपूर्ति
 प्रदान  किए  जाने  का  कारयंक्रम  है  ।

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  विश्व  बेक  सहायता  से  हरियाणा  में  नलकूप  लगाने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राजकोट  और  गस्थई  के  बोल  विमान  सेथा

 5178.  भी  अबतार  सिह  भड़ाना  :  क्‍या  तागर  बिमसतत  ओर  पय्येटल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राजकोट  को  मुम्वई  से  जोड़ने  के  लिए  देनिक  वायुदृत्त  सेवा  शुरू
 करने  का  और

 यदि  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 तागर  विमानन  और  पयंटन  संत्रो  साधवराब  :  ओर  वायुद्रृत  पहले
 से  ही  बम्बई-काडला-राजकोट-बम्बई  मार्ग  पर  सप्साह  में  छः  सेवाओं  का  परिचालन  कर  रहा
 ज्यिक  ओर  पर्चिलनात्मक  कारणों  से  राजकोट  के  लिए  आवृत्ति  में  वृद्धि  करना  वायुदूत  के  लिए  संभव

 नहीं  है  ।

 गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  के लिए  अनुसंक्षान  केस

 5179.  भरी  के०  धो
 ०

 आर०  चौधरी  :  क्‍या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैर-परम्परागत  ऊर्जा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  कुछ  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश्युत  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कल्पनाथ  :
 सरकार  विभिन्‍न  प्रकार  के  केन्द्रीकृत  तथा  विकेन्द्रीकृत  अनुप्रयोगों  के  लिए  नये  तथा  अक्षय  ऊर्जा  स्रोतों
 के  उत्पादन  तथा  व्यापक  उपयोग  को  बढ़ावा  दे  रही  प्रदर्शन  तथा

 109.
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 प्रसार  कार्य  किए  जाते  विभिन्‍न  प्रणालियों  तथा  युक्तियों  के  और  अनुरक्षण  के

 लिए  देशव्यापी  अवसं  रचना  बिकसित  की  गई  अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियों  तथा  युक्तितयों  के  दोहन  तथा
 उपयोग  के  लिए  आर्थिक  आसान  शर्तों  पर  ओर  पूल्यह्ास  छूट  तथा  उत्पाद

 शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  में  राहुत  के  रूप  में  राजकोषीय  प्रोत्साहन  जैसे  प्रोत्साहनों  को  प्रयोकताओं  गौर

 विनिर्माताओं  को  दिया  जाता  इसके  प्रचार  तथा  जागरुकता  पैदा  करने  सम्बन्धी  अभियान  भी
 चलाया  जा  रहा  है  ।

 और  बायोगैस  और  उन्नत  चुल्हा  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण

 तथा  क्षेत्रीय  मूल्यांकन  करने  के  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  अप  प्रदेश  राज्य  में  आंध्र  प्रदेश

 कृषि  हैदराबाद  में  एक  क्षेत्रीय  बायोगंस  विकास  तथा  प्रशिक्षण  केरद्र  को  ओर
 केत्रीय  हस्जीनियरिंग  वारंगल  में  एक  उन्नत  चुल्हा  तकनीकी  बेंक-अप  एकक  को  सहायता  दे

 रहा  है  ।

 मर्मध्षा  सागर  परियोजना  पर  व्यय

 5180.  भ्रो  राभेश्यर  पाटीबार  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  की  नमंदा  सागर  परियोजना

 पर  हुए  व्यय  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेक  हारा  अब  तक  प्रदस  सहायता  का  भ्योरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मन्जी  विज्ञाचरण  :  सातवीं  पंच्रर्षीय  योजना  के  दोरान  मध्य

 प्रदेश  में  नमंदा  सागर  परियोजना  पर  96.42  करोड़  रुपए  तथा  गुजरात  में  सरदार  सरोवर  परियोजना

 पर  593.58  करोड़  रुपये  व्यय  किये  गये  ।

 मध्य  प्रदेश  से
 नमंठा  सागर  परियोजना  के  लिए  बिश्व  बैंक  से  कोई  सहायता  प्राप्त  नहीं

 हुई  गुजरात  में  सरदार  सरोवर  परियोजना  के  लिए  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  की  ग्रयी  सहायता  का  ब्योरा

 मिम्तवत  है  :--

 परियोजना  का  दाता  सहायता  की  31-12-91  तक

 नाम  अभिकरण  राशि

 उपयोग

 सरदार  सरोवर  बांध  भाई०ढीए०  99.7  मिलियन  77.8  मिलियन

 एवं  विश्वत  परियोजना  एस०डी०आर०  एस०डी  ०आर०

 आई०्बी०  200  मिलियन  —

 आरन्डी०  अमेरीकी  डालर

 सरदार  सरोवर  जल  आई०डी०ए०  149.5  मिलियन  104.8  मिलियन

 एस्०डी०आर०  एस  ०डी  ०आर०

 वितरण  और

 जल निकास परियोजना डोसा ७ ० कनन
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 मध्य  प्रदेश  में  खनिल  भंडार

 5181.  भी  आनस्य  अह्रियार  :

 |  मोहनलाल  झिकराम  :  क्या  खाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  मांडला  सागर  डिवीजन  में  खनिज  पघंडारों  के  बारे  में

 सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  खनिज  भंडारों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वे  किन-किन  स्थानों  पर

 क्‍या  सागर  जिले  के  हीरापुर  शाहगढ़  क्षेत्र  में  लोह  अयस्क  पाया  गया

 यदि  तो  उसकी  मात्रा  और  वर्गीकरण  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 कया  उक्स  क्षेत्र  में  फासफेट  का  प्रचुर  भंडार  मिला  यदि  तो  क्या  इस  खतिज  का

 दोहन  और  खनन  रोज  किया  जा  रहा  है  ?

 खान  भस्जालय  के  राज्य  मन्‍त्री  बलराम  सिह  :  हां  |

 विभिन्‍न  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  और  गवेषण  के  मांडला

 जिले  में  20.29  मिलियन  टन  12.41  मिलियन  टन  0.117  मिलियन  टस

 मुणतानी  मिट्टी  तथा  सागर  जिले  में  52.09  मिलियन  टन  चूमा  पत्थर  और  11.87  मिलियन  टन

 फास्फेट  के  खनन  योग्य  भंडारों  की  पुष्टि  की  गई  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (8)  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  सागर  और  छतरपुर  जिलों  के

 मारदेवरा-कछार  सेक्टर  राक-फास्फेट  के  23  प्रतिशत  पी2ओह  वाले  18.56  मिलियन  टन  और

 7-10%  पीहओहड़  वाले  22.00  मिलियन  टन  भंडारों  का  अनुमान  लगाया  हम  भंडारों  का  विदोहन
 मध्य  प्रदेश  खनन  निगम  लि०  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 देशों  मैं  हीरों  की  खाने

 5182.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  क्या  खास  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कित-किन  स्थानों  पर  हीरों  की  खानें  पाई  शर्द

 क्‍या  हीरों  की  अवध  खोज  के  फलस्वरूप  राजस्व  का  भारी  नुकसान  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  हीरों  की  खोज  से  कुल  कितनी  राजस्वराशि  की  प्राप्ति  हुई  ?

 खान  संजालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  हीरा-पत्थरों  के  अन्तर्गत  मूल्यवान
 अद्धं  पत्थर  और  आभूषण  पत्थर  शामिल  मूल्यवात  पत्थरों  में  मुक्यतः
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 नीलम  और  पम्ना  आते  इन  पत्थरों  का  आंध्र  जम्मू  व  मध्य

 राजस्थान  और  तमिललाड़  में  पता  चला  है  ।

 और  देश  के  कुछ  हिस्सों  में  समय-समय  पर  मुल्यवान  और  अरद्ध-मूल्यबान  पत्थरों  के

 चोरी-छिपे  खनन  की  छिट-पुट  घटनाओं  का  पता  चलता  इस  प्रकार  के  अवध  खनन  को  रोकने  के

 लिए  उड़ीसा  सरकार  ने  उड़ीसा  खतिज  तस्करी  और  अन्य  अवैध  कार्य

 1989  बनाया  है  और  उसके  तहत  समुचित  नियमों  को  भी  अधिसूचित  किया  है  ।

 उड़ीसा  में  हीरे  के  विदोहन  के  लिए  यू  ०एन०डी०पी०  के  सहयोग  से  हीराधारी  स्थलों  का  पता

 चला  है  और  विभिन्‍न  प्रकार  के  मूल्यवान  और  अद्ध  पत्थरों  के  परीक्षण  ओर

 मूल्यांकन  के  लिए  हीरा  परीक्षण  प्रयोगशाला  स्थापित  की  जा  रही

 जानकारी  एकज्न  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  द्रद्शंन  का  प्रसारण

 5183.  क्री  कमला  मिथ  सधुकर  :

 ओ  सुकल  बालकृष्ण  बासतिक  :

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  हैं  कि  पूर्वोत्तर  विशेषकर  मिजोरम  और

 तागालैंड  में  दूरदर्शन  पर  कार्यक्रमों  का  अपर्याप्त  सथा  अंग्रेजी  कार्यक्रमों  का  असामयिक  प्रसारण  किया

 जाता

 कया  इन  राज्यों  के  लोग  दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  स ेअधिक  बंगला  देश  के  टेलीविजन

 क्षमों  को  देखते  भौर
 ु

 सरकार  का  दूरदशन  पर  अधिक  तथा  बेहतर  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  कें  लिए  क्या  उपाय

 करने  का  विचार  है  ?

 सूचमा  और  प्रसारण  संत्रालय  में  उप  मंत्रों  गिरिजा  :  इस  समय  पूर्वोत्तर

 क्षेत्र  की लगभग  79%  जनसंख्या  को  दूरदशेन  सेवा  प्राप्त  होती  इसमें  कितारे  के  क्षत्रों  की  वह
 जनसंख्या  भी  शामिल  जहां  संतोषजनक  सेबा  प्राप्त  करने  के  लिए  ऊचे  एंटीना  और  बूस्टर  लगाने
 की  आवश्यकता  होती  है  |  दूरदर्शन  विभिन्‍न  विषयों  पर  प्रातः  से  देर  रात  तक  बहुत  से  अंग्रेजी  कार्यक्रम

 प्रसारित  करता  जो  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  सभी  हिस्सों  में  अच्छी  तरह  से  प्राप्त  होते  हैं  ।

 सिजोरम  और  नागालेंड  के  जनजातीय  राज्यों  सहित  पूर्वोश्वर  राज्यों  में  दूरदशेन  कार्यक्रम

 की  तुलना  में  बंगलादेश  टी०वी०  के  कार्यक्रम  देखे  जाने  की  स्थिति  का  पता  शगाने  के  लिए  कोई  विशेष

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  असम  के  गुवाहाटी  में  किए  गए  हाल  ही  नमूना  सर्वेक्षण  से  श्रता

 चलता  है  कि  75  प्रतिशत  से  अधिक  टी०  वी०  दशेक  सायं  8-40  के  बाद  प्रसारित  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय
 कार्यक्रम  देखते  हैं  ।

 दूरदर्शन  का  यह  सतत  प्रयास  रहता  है  कि  साधनों  की  उपब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  देश

 के  कबर  न  हुए  भागों  में  चरणों  में  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  किया  जाए  और  दर्शकों  को  अच्छे  स्तर  के
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 का्यंक्रस  दिखाए  इसके  हस  समग्र  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  11  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 योजनाएਂ  कार्यास्वयन  के  विभिस्न  स्तरों  पर  जिनका  लक्ष्य  इस  क्षेत्र  के  राज्यों  में  दूरदर्शन  कवरेज  को

 बढ़ाना

 निज  तन  लत  ५०-++------ lh ee  ननननन+  aeons  5184. eft राम नारायण बेरजा : कया सूचखता और प्रसारण मन्त्री यह बताने की  कुपा

 सूथता  केखों  और  थिवेदरों  को  स्थापना  हेतु  सहामता

 श्री  राम  नारायण  बेरजा  :  कया  सूचखता  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 किः

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  में  सूचना  और  थियेटर  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  विशेष

 सहायता  के  रूप  में  कितनी  धमराशि  आवंटित  की

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  राजस्थान  मैं  इन  केस्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  कितती  धक्राशि

 प्रदान  की  गई  और  किन-किन  योजनाओं  के

 क्‍या  टोंक  जिले  को  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  कोई  धनराशि  प्रदान

 की  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिजणा  राज्यों  में  सूचना
 केन्द्र  और  थियेटर  स्थापित  करने  के  लिए  विशेष  सहायता  के  रुप  में  कोई  राशि  आवंटित  नहीं  की  गई

 रष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  जो  सूचना  और  प्रसारण  मस्त्रालय  का  सार्वजनिक  उपक्तम

 ने  समूचे  देश  के  सिनेमा  थियेटरों  के  वित्तपोषण  की  स्कीम  के  अन्तर्गत  थियेटर  निर्माण
 के  लिए  निम्नਂ

 लिखित  राशि  निर्धारित की  थी  द्वारा

 स्तर अथवा राज्य  स्तर  लाख  रुपए

 25  लाख  रुपए

 30  लाख  रुपए

 राजस्थान  सहित  राज्यों  में  सूचना  केन्द  स्थापित  करने  के  लिए  विशेष  सहायता  देने  हैतु

 कोई  स्कीम  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 केन्द  सरकार  द्वारा  जिसा  स्तर  अथवा  राज्य  स्तर  पर  सूचना  केन्द  खोलने  के  लिए  राज्यों

 को  कोई  सुविधा  नहीं  दी  जाती  ।

 समाथारों  बालकों  और  उद्धोषकों  का  अयन

 जी  के०  तुलसिऐमा  बांढाधार  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 दूरदर्शन  में  समाचार  वायक  और  उद्धोषक  के  चयन  के  लिए  क्या  मानइष्ड  ओर

 प्रवढ्ष
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 अब  तक  चयन  हेतु  कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  हैं  और  कितने  अनुमोदित  किए  जा

 चुके  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्थालय  में  उप  सरजो  गिरिजा  दूरदर्शन  में

 समाचारवाचकों  और  उद्धोषकों  के  बयन  के  सिए  मानदण्ड  हैं--भांघा  का  ज्ञान  और  अच्छा

 उच्चारण  और  बोलचाल  का  आवाज  की  कैमरे/दरदर्शन  में  दिखाए  जाने  लायक  चेहरा
 गादि  ।  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता  स्नातक  है  जौर  अधिमान्य  आयु  वर्गे  20-35  वर्ष  के  बींच  है  ।

 दूरदर्शन  के  अनुसार  1380  आवेदन  पत्र  लम्बित  वर्ष  1991-92  दौरान  आठ

 उम्मीदबारों  का  चयन  किया  गया  ।

 इस्पात के  मुल्य

 5186.  डा०  महादीपक  सिह  शाक्य  :

 थी  नोतीश  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1991  के  टाइम्सਂ  में  इस्पात  के  मृल्यों
 के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  इस्पात  के  मूल्य  दूसरे  देशों  के
 इस्पात  के  मूल्यों  से  बहुत  अधिक  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सरकार  ने  भारतीय  बाजार  में  वेचे  गए  इस्पात  के  मूल्य  पर  कितने  प्रतिशत  कर  लगाए  हैं
 और  इसके  चीन  और  अमेशिका  में  तुलनात्मक  आंकड़े  क्‍या  हैं  ?|

 इस्पात  मंत्रालय  के  राध्य  मंत्रो  संतोष  सोहन  :  हां  ।

 भारत  में  इस्पात  की  बिभिन्‍न  श्रेणियों  के  घरेलू  तथा  निर्यात  मूल्यों  की  तुलना  अन्य  इस्पात
 उत्पादक  देशों  के  घरेलू  तथा  निर्यात  मूल्यों  से  नहीं  की  जा  सकती  ।

 भारत  में  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  उत्पादित  इस्पात  पर  लवी  तथा  उत्पाद  शुल्क  इस्पात
 की  विभिन्‍न  मदों  के  कारखाना--बाह्य  मूल्यों  का  14  प्रतिणत  से  31  प्रतिशत

 जीन  तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  जानकारी  उपसब्ध  नहीं  है  ।

 उर्जा  के  बेकल्पित  स्रोत

 5187.  डा०  आर०  मल्‍लू  :  क्‍या  विद्युत  और  गैर-परम्परागत  उर्जा  ज्रोत  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारों  को  उर्जा  के  वैकल्पित  ज्ोतों  को  विकसित  करने  की  सलाह  दी  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आल्प्र  प्रदेश  में  पवन  ऊर्जा  के  विकास  को  सशक्त  रुप  से  आगे

 बढ़ाने  का

 की
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 क्‍या  सरकार  पेट्रोल  20  प्रतिशत  अल्फोहल  का  जैसा  कि  समूचे  विश्व  में  किया
 जा  रहा  प्रारम्भ  करेगी  और  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विसत  ओर  गैर  पराम्परागत  ऊर्जा  ल्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कल्पनाथ

 हां  |  विभिन्‍न  प्रकार  की  अपारम्परिक  प्रणालियों  तथा  युक्तियों  जैसे  उम्नत

 सौर  तापीय  सौर  प्रकाशवोल्टीय  पवन  कर्जा  लचु-सुक्ष्म  जल-बिच्च  त
 बायोमास  आधारित  ऊर्जा  उत्पादन  इत्यादि  का  विकास  करने  तथा  उनके  उपयोग

 के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा
 कार्याल्वयन

 अभिकरणों  को  सलाह  दी  गई  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  पवन  ऊर्जा  के  विकास  के  लिए  प्रयास  किए  आ  रहे  वायु  सम्बस्धी  आंकड़े

 एकत्र  करने  के  लिए  50  पवन  मानचित्रण  केन्द्र  और  9  पवन  प्रबोधन  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  इसके
 और  पवन  प्रबोधन  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहे

 550  की  एक  पवन  फार्म  परियोजना  तिरुमाला  में  स्थापित  की  गई  इस  परियोजना

 की  क्षमता  में  500  वा  की  ओर  वृद्धि  की  जा  रही  हाल  अनन्तपुर  जिले  में  रामगिरि  में  2

 की  एक  पवन  फार्म  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  हाथ  में  ली  गए  इसके  आंध्र

 प्रदेश  राज्य  2  पवन  फार्म  परियोजनाएं  377  उधले  कूप  और  10  गहरे  कूप  जल  पम्मिग  पवन

 चकिकियां  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 और  विभिम्न  प्रभावों  के  अध्ययन  द्ेतु  दिल्ली  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  25  बसों

 के  एक  बेड़े  को  चलाने  के  लिए  एथानोल-डीजल  की  दुहरी  ईधन  प्रणाली  के  जरिए  डीजल  के  प्रतिस्थापन

 सम्वन्धी  एक  प्रदर्शन  परियोजना  शुरू  की  गई  जहां  तक  पेट्रोल  के  स्थान  पर  अल्कोहल  का  इस्तेमाल

 करने  का  संबंध  10  प्रतिशत  निर्जेल  अल्कोहल  से  समिश्चित  90  प्रतिशत  पेट्रोल  के  प्रयोग  का  प्रदर्शन

 करने  के  लिए  एक  परियोजना  शुरू  की  गई  इस  परियोजमा  मे  उपयुक्त  विभिन्‍न  पहलुओं  का  भ्रध्ययम

 किया  जा  रहा  है  ।

 बिजली  की  अमुडपलब्धता  के  कारण  औद्योगिक  पिछड़ापन

 5188.  भी  एस०  रमस्वा  राय  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  उर्जा  ल्ोत  मन्त्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकीरी  है  कि  मालाबा र  क्षत्र  के  ओद्योगिक  पिछड़े पन  का

 एक  कारण  बिजली  की  अनुउपजब्धता

 क्‍या  इस  क्षत्र  की  बिजली  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  हेतु  एक  सुपर  ताप  विश्व त
 संयंत्र  क ेलिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लम्बित

 कया  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  ने  त्रिक्काईपुर  सुपर  ताप  संयंत्र  को  स्वीकृति  दे  दी
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्यूत  ओर  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  किसी
 राज्य  के  विभिन्‍न  अ  चलों/क्ष  त्रों  मे ंबिजली  का  वितरण  करना  सम्बद्ध  राज्य  सरकार/राज्य  बिजली  बोर्ड
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 के  अधिकार  में  आता  9  92  को  अवधि  के  दोरान  मालाबार  क्षत्र

 सहित  केरल  राज्य  में  3  प्रतिशत  बिजली  की  कमी

 (er)  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  केरल  के  अल्लेपी  जिले  2:<  210  मेगाबाट  क्षमता  की

 एक  ताप  विद्युत  परियोजना  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 और  त्रिक्‍्कारीपुर  में  सुपर  ताप  विद्यू,त  संयंत्र  स्थापित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जनजांतियों  के  लिए  सार्वजनिक  टेलोफोन  देना

 5189.  भी  अअु  न  सिंह  घादथ  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  5  हजार  से  अधिक  जनेसंड्या  वाले  क्षेत्र  में  अनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  एक

 जमभिक  टेलीफोन  लगाये  जाने  का  कोई  उपबन्ध

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  टेलीफोन  लगाए  गये  और

 प्रत्येक  जिले  के  लिये  आगामी  बर्ष  हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  है  ?

 भधजालप  में  उप  सस्त्री  पी०  थी०  रंगब्या  :  नहीं  ।

 केवल  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  प्रयोग  के  लिए  अलग  से  सार्वजनिक  टेलीफोन  अदान  करने

 की  थोजना  नहीं  है  ।  परन्तु  पंचर्वीय  धोजना  के  दौरान  आम  जनता  के  प्रयोग  के  साथ-साथ  अनुसूचित
 जनजाति  के  व्यक्तियों के  प्रयोग  के  लिए  सभी  पग्रपम  पंचायतों  एवं  शहरी  क्ष॑त्रों  में  प्रत्येक  75  परिवारों की
 टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  कश्मे  की  योजना  है  ।

 भर  उपयुक्त  को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 बिल्ली  में  अब्ाता  बिक  त  संयंभ

 5190.  भी  थी०  पो०  कृष्ण  राव  :

 श्री  गुरूदास  कामत  :

 शी  ताराचन्द  खब्डेलयाल  :  क्‍या  ते  और  मेर-परम्वरानत ऊर्जा
 बतौंने की  छुपा  करेंगे  कि  :

 दिच.त  और  मेर  ऊर्जा
 सोत  मन्त्री

 यह

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राजधानी  में  विद्यव  त  की  कमी  को  ख्क्ली

 में  एकं॑'विद्य  त  परियोजना  स्थापित  करने  का
 ७  प्रा  करने  हेतु  दिल्‍ली  में  बयाना

 यदि  तो  उससे  आगामी  गर्मी  ऋतु  में  कितनी  विद्य त  प्रदान  किए  जाने  की  सम्भावना

 राजधानी  में  विद्यूत  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  कया कि  हु  ।  क्‍या  अन्य
 चार  और

 र्‌  कदम  उठाते  का

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 चिलू  त  ओर
 गेर-परभ्परागत

 ऊर्जा  स्रोत  मंभ्ालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पताथ
 से

 दिल्ली
 के  जारों

 के

 ओर  400  के०  वी०  पारेषण  रिंग  के  एक  अंग  के  रूप  में  दिल्ली

 विद्यूत  प्रदाय  संस्थान  बबाता  में  एक  400/200  उप  केन्द्र  स्थापित  कर  रहा  परियोजना
 को  1993-94  तक  चालू  किए  जाने

 का
 कार्यक्रम  है  योजना  के  दोरान  बवाना  में  800/900

 मेगावाट  गैस  टर्बाइन  विद्यूत
 केन्द्र  अधिष्ठापित  किए  जाने  की  भी  परिकल्पना  को  गई  है  बशरतें  संसाधन

 एवं  अस्य  निवेश  उपलब्ध  आगामी  भ्रीष्म  ऋतु  के  दो  रान  दिल्ली  की  विशद्यत  सम्बन्धी  आवश्यकताओं
 दिल्ली

 विद्युत  प्रदाय
 संस्थान  के  राजघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  क ेअपने  विद्युत  उत्पादन

 तथा  गैस  टर्बाइनों  एवं  बदरपुर  ताप  विद्यूत  केन्द्र  से सप्लाई  के  द्वारा  सल्तोषजनक  पूरा  किए  जासे  की  आशा
 शेष  आवश्यताओं  की  पूर्ति  उत्तरी  प्रिड  से  सप्लाई  के  द्वारा  की  जायेगी  ।  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान

 विभिन्न  वोल्टता  स्तेंरों  क ेलिए  अपनी  पारेषण  ओर  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  कर  रहा  है  तथा  इसे

 सशक्‍वत भी  बना  रहा  है  ।

 वर्ण  1992  के  दोरान  विदेशों  पर्धटकों  का  आगमन

 5191.  भी  मुझल  शालकुण्ण  धासतिक  :  क्या  मागर  विभागत  ओर  पशथ्चंटन  मंत्री  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वर्ष  1992  के  दोरान  लगभग  चार  लाख

 यूरोपीय  पर्यटकों  के  भारत  आने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  से  पयंटकों  के  आने  की  सम्भावना  है  तथा  सरकार

 का  उन्हें  क्या  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 सागर  विभानम  और  पयंटन  मंत्री  साप्वराब  :  हां  ।

 यूरोप  के  जिन  देशों  से  अधिकांश  पयेटकों
 के

 आमे  की  सम्भाषता  बे  हैं  :---  यू  ०,
 स्विटजरलेंड  सरकार

 प्रयास  कर  रही  है  कि  वह  तिजी  क्षेत्रों के साथ  समम्कय  करके  परिवहन  जैसी  पयंटन  सुविधाओं

 में  सुधार  लाए  ।

 केबल  प्राशिकरण  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 5192.  थी  थी०  बो०  एस

 हरी  चोक्का  राव  :

 शो  गुरादास  कामत  :  क्‍या  सूचता  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  संचार  विशेषज्ञों  ने सरकार  को  केबल  के  प्रभाव  से  सावधान  किया

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 (०)  क्या  सरकार  का  केबल  चलाने  और  देखने  तथा  केवल  प्रचालन  के

 लिए  आवश्यक  घित्िन्‍्त  मनों  के  उत्पादन/निर्माण  और  वितरण  को  विनियमित  करने  हेतु  एक  केबल

 प्राखिकरण  की  स्थापना  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मम्त्रालय  में  उप  सस्जो  गिरिजा  :  से  सरकार  को

 हाल  देश  में  केबल  नेटवर्क  को  वृद्धि  के  बारे  में  जानकारी  चू  कि  इन  लेटबर्को  की
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 लिखित  उत्तरे  30  1992

 विश्वियों  क ेविनियमन  के  लिए  मौजूदा  कानून  पर्याप्त  नहीं  है  और  ये  नेटवर्क  आम  जनता  को  बहुत  अधिक

 प्रभावित  कर  रहे  हैं  सरकार  ने  देश  में  केवल  नेटवर्कों  और  डिश  एन्‍्टीना  प्रणालियों  की

 स्थापना  के  विभिन्न  पहलुओं  के  अध्ययन  के  लिए  एक  अंतर  विभागीय  समिति  गठित  की  समिति  ने

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  केबल  के  विनियमन  के  मामलों  के  समन्वय  के  लिए  राष्ट्रीय  केवल

 करण  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  समिति  की  सिफारशें  सरकार  के  विचाराधीम

 आकाशबाणी  के  द्रॉसमोटर

 5193.  शी  अतस्तराव  देशमुख  :  क्या  सूखता  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  आकाशवाणी  के  निर्माणाधीन  ट्रांसमीटरों  की  संख्या  कितनी  और

 इन  ट्रांसमीटरों  का  निर्माण  किस  तिथि  तक  पूरा  करते  का  लक्ष्य  है  और  इस  कार्य  में  अब

 तक  किसनी  प्रगति  हुई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंज्ालय  में  उप  संत्री  गिरिजा  :  और  वर्तमान

 देश  में  91  स्थानों  पर  आकाशवाणी  ट्रांसपीटर  स्थापित  किये  जा  रहे  65  स्थानों  पर  सिविल  कार्य

 पूरे  कर  लिये गए  हैं
 ।  वर्ष  1992-93  में  67,  1993-94  में  ।6  और  1994-95  में  8  स्थानों  पर

 परियोजनाओं  को  तवनीकी  रूप  से  पूरा  कर  लिये  जाने  का  लक्ष्य  है  ।

 ४४  2४४0  बजल्‍न्‍  का  >+  ++>

 बिहार  में  बिजलो  का  उत्पादन

 5194.  थी  राम  ठहल  चौधरी  :  क्या  बिश्चुत  और  गेर-पराम्परागत  ऊर्जा  मस्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिह्दार  में  उत्पादित  बिजली  से  अन्य  राज्यों  को  कितने  यूनिट  बिजली  सप्लाई  की  जा  रही '

 अन्य  राज्यों  से  बिहार  को  कितने  यूनिट  बिजली  सप्लाई  की  जा  रही

 पूर्वी  क्षत्रों  में  निर्माणाधीन  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  विद्युत  परियोजना  से  बिहार  को  कितने  यूनिट

 बिजली  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सम्भावना  है  ओर  यह  परियोजना  कहां  स्थापित  की  जा  रही  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  में  स्थित  बिजली  परियोजनाओं  से  राज्य  को  बिजली

 सप्लाई  की  जा  रही  ओर
 ।

 (३)  यदि  तो
 इसके

 क्‍या  कारण  ?

 विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्भा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  से

 (8)  बिहार  द्वारा  अपनी  वेजली  की  आवश्यकता  की  उसके  द्वारा  उत्पादित  केस्द्रीय  क्षेत्र

 के  फरकका  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  बंगाल  में  तथा  चुखा  जल  विद्युत  परियोजना
 में  की  विद्य  त  में  हिस्से  ओर  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  विद्युत  केन्द्रों  के  अनाबंटित  हिस्से  एवं

 पड़ौसी  प्रणालियों  से  सहायता  के  माश््य  से  की  जाती  है  ।
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 बिहार  द्वारा  केन्द्रीय  विश्व त  केन्द्रों  तथा  पड़ौसी  प्रणालियों  से  1991  से  1992

 तक  की  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  की  गई  विद्युत  सहायता  का  विवरण  निम्न  प्रकार  है  :--

 प्रभालीधिद्य त  केसा  प्राप्स  को  गईं  सहायता

 यूनिट

 1.  फरक्का  सुपर  ताप  विद्युत  1835

 चुला  जल  विद्य त  परियोजना

 2.  दामोदर  थाटी  निगम  26

 5.  उत्तरी  क्षेत्र  828

 जोड़
 2889

 en  नन  नमन  नननन-नानननननननन  जनम  अनिननननननननााणाना  तय  नएनझीणियएए।-।/दननि  मनन  ननननीननी--ननिनननीननननननननननननन  तन  ल  लिन  तल  wo  जननी न  तन  की

 उपयुक्त  अवधि  के  बिहार  से  अन्य  राज्यों  को  किसी  प्रकार  की  विद्युत  की  सप्लाई  नहीं
 की  गई  किसी  क्षत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  क्षेत्र  विद्य त  केन्द्रों  की  विद्य त  में  से  संबंधित  लाभभोगी  राज्यों  के

 हिस्से  का  विद्यूत  में  हिस्सेदारी  संबंधी  केन्द्रीय  फाम ूले  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 ]

 विजयबाड़ा  ताप  विज्ञत  केश  को  कोयले  को  आपूर्त

 5195.  डा०  डी०  बेकटेश्वर  राय  :  क्‍या  बिश्वुत  भर  गैर-परस्परा  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  केरद्र  को  कोयले  की  आपूर्ति  हेतु  कोई  योजना  शुरू  की

 गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  परियोजना  लगभग  12  वर्षों  से  बेकार  पड़ी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ($)  इसका  उपयोग  करने  हेतु  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विश त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ज़ोत  संभरालय  के  राज्य  संत्रो  कल्पताथ  से

 विजयवाड़ा  में  विद्यमान  ताप  विद्युत  केरद्र  में  210-210  मे०  बा०  की  4  यूनिटें  इस  ताप

 विद्य त  केन्द्र  को  कोयले  कीं  सप्लाई  हेतु  दीघंकालीक  आधार  पर  सिंगरैनी  कोलरीज  सी०

 से  लिक  किया  गया  है  तथापि  सिंग  रेनी  कोलरीज  से  कोयले  का  कम  उत्पादन  होने  के  कारण  इस  ताप

 विद्यूत  केन्द्र  को  आंशिक  रूप  से  तलवेर  कोयला  क्षेत्रों  तथा  डब्ल्यू०  सी०  एल०  के  वर्धा  कोयला  क्षेत्रों  से
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 लिंक  किया  गया  है|  इस  विद्य,त  केन्द्र  के  लिए  कोयला  सिकेज  का  ब्यौरा  निम्भबत्‌  है  :

 800  टस

 कऋ०  सं०  स्रोत  का  नाम  लिकेल

 सिगरेगी  सी०  सी०  3065

 2.  तलचेर  ई०  सी०

 3,  वर्धा  सी०

 कुल  4480

 ा०कम++क

 आन  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  के  विजयवाड़ा  ताप  विश्व त  केन्द्र  क ेलिए  कोयले  की  कोई  कमी

 नहीं  है  और  न  ही  बिजली  तक  कोयले  की  कमी  के  कारण  विद्युत  उत्पादन  में  हानि  की  कोई

 सुचना  दी  गई

 एयरलजस  320  जिम्मानों  को  शासिल  किया  जाना

 थी  अवण  कुमार  पटेल  :  कया  नागर  विसानव  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कुफ़
 करेगे  कि  :

 कया  दृण्डियन  एयरलाइंस  के  पास  पड़े  सभी  एयरबस  320  विमाननों  को  सेवा  में  शामिल

 कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  विभान  किस-किस  तारीख  को  शामित्र  किया  गया

 क्या  इस  वर्ष  हजीनियरों  ओर  पायलटों  द्वारा  धीरे  काम  करने  नियम  से  काम  करने  तम्ा
 अन्य  आन्दोलनकारी  तरीके  अपनाने  के  कारण  पहले  से  ही  शामिल  किए  जा  चुके  ऐसे  अनेक  विमानों  को
 विमानशालाओं  में  खड़ा  कर  तिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इसके  परिणामस्वरूप  कूल  कितनी  हामि  हुई  है  ?

 सागर  विसानत  ओर  पटल  मंत्री  माधथराव  :  अनेक
 निज  डा

 विमान  पंजीयन

 वी  टी--ई  पी  भो

 वी  ई--ई  पी  एच

 वी  टी--ई  पी  एम

 वी  टी--ई  पी  क्यू

 वी  टी--ई  पी  के

 बीटी--ई  पी  पी

 को काका  कथा  मम  भ
 सेवा  में  लगाने  की  तारीख

 विवक्‍बीवं॑ ै  25-6-90  उस

 सो कम म७ भर भ०3म / [7-6-90. 25-6-90 26-6-90 5-7-90 5-7-90
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 बी  टी--ई  पी  जी  13-7-90

 थी  टी--ई  पी  जे  13-7-90

 वी  टी--ई  पी  ई  10-9-90

 वी  टी--ई  पी  एल  5-10-90

 थी  टी--ई  पी  आर  15-10-90

 वी  टी--ई  पौ  एस  20-10-90

 थी  टी--ई पी  आई  23-10-90

 बी  टी--ई  पी  टी  24-10-90

 वी  टी--ई  पी  एफ  25-12-90

 वी  टी--ई  पीसी  22-4-9

 वी  टी--ई  पी  वी  22-11-91

 वी  टी--ई  पी  डी  5-2-92

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  स्थानों  में  डाकधर

 5197.  भी  भुजनचमा  खंडूरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  16  1991  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 351  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  प्रत्येक  ग्राम  सभा  में  डाकधर  खोलने  की  नीति  के  अस्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के

 पौडी  और  चमौसी  जिलों  में  तए  डाकधर  खोलने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जामकारी  है  कि  इन  नियमों  के  अन्तर्गत  इन

 पिछड़े  परवव॑तीय  क्षेत्रों  की  कुछ  ग्राम  सभाओं  समूहों  में  डाकभर  लथोले  जाने

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  स्थानों  पर  डाकघर  खोलते  का  भौर

 यदि  तो  कब  और  यदि  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पौ०  थी०  रंगय्या  :  जी

 जी  नहीं  ।

 और  :  उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  और  चमोली  जिलों  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर

 रिक्त  विभागीय  शाखा  डाकधर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  बशतें  कि  उन्हें  खोलने  का  औचित्य  हो  और

 राशि  उपलब्ध रहे  :
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 सोनू

 ह

 बफोर  मत्ज्ृड्ियारी

 3  फ्ण्फ़रा  एस

 4,  ढरंद्गत

 4०  |

 7  चः  अछ्यूर

 8.  ना  जड़लोबी

 का

 कर्माटक  में  बि्ूत  को  चोरी

 5198.  श्रीसती  बासवाराजेश्वरी  :  क्या  विद  त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्णा  स्रोत  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  बिजली  बोड़ें  को  1989  से  अब  विद्युत  की  ज्ोरी  के  कारण  7.21

 करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ

 क्या  केन्द्रीय  बिजली  बोड्ड  ने  राफ़ूय,में  विद्य,त  की  छरी,को  कम  करने  हेतु  कई  उपाय  सुझाए
 जौर

 यदि  तो  तत्सम्बरध्ी  अ्यौरा  क्‍या

 विद्ञ  त  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मरजालय  के  राज्य  मस्त्री  कल्पनाथ

 पारेषण,एवं  वितरण  हाभियों  में  सेः  विद्युत  की  चोरी  के  कारण  होने  वाली  एवं  बाणिज्यिक

 हानियों  की  अलग-अलग  गणना  कर  पाना  सम्भव  नहीं  1989-90  से  199.1-92.  फरबादही

 4292.08)  की  कवि  होगा
 खिज्ञदी,बोड

 दया  207.9%  युंशे-्य  अपूराश्षिक,मुल़लों  ओर
 5045  गैर-संज.य्‌झपडाधिक  ज़सनों,का,प्रत्फ  छाया  गप,दैलत्ड़ा  7,44 Lege  कप  की  राशि की
 बसुली  सम्बन्धी  क्लेम  किया  गया  है  ।

 और  विद्यत्त  की  चोरी  को  रोकने  के  उदंश्य  से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वाश
 कर्नाटक  बिजली  बोर्ड  सहित  सभी  विद्युत  प्रुटिलिटिग्रों.को  मामंदशी  ज़ारी:ड्रिए  गए  जिनमें
 अन्य  बातों  के  साथ/साथ  ये  शामिल  अकितू  सील

 पूहित  हमर
 प्रूफ  मीटर  बाकस  में

 प्रशिष्ठापित  किया  सतकंता  दलों  का  गठन  किए  ऊर्जा  को  रोकने  वाले  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  अभियोजन  की  व्यवस्था  करना  ।

 में  डाक  शोड़  दा  एज़र

 आड़  :,  क्या  संचार  यद्  करें
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 नि  जला  +  जज  वन जलत+  te.  लत  >>  ल  ४४  ०.  न

 इस  समय  गुजरात  में  जिलेवार  चल  रहे  तारबरों  तथा  टेलीफोन  एक्सचैंजों  का

 ब्योरा  क्‍या  है

 कया  यह  सच  है  कि  जनसंख्या  की  आवश्यकता  को  पृक्त  करने  के  लिए  उनकी  संख्या

 पर्याप्त  नहीं  भौर

 यदि  तो  इन  सुविधाओं  में  बुद्धि  करमे  के लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 संचार  मस्चालय  में  उपसस्ती  पो०  बो०  रंगम्या

 शः
 गुजरात  इस  समय  कार्य

 कर  रहे  तारघरों  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  जिलावार  संलग्न  बिंवरण  1

 पर  और  IT  में  दिया  गया  है  ।

 और  जी  नहीं  ।  राज्य  में  टेलोफोन  और  द्वार  सेवाओं  में  आगे  और

 सुधार  करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  वर्ष  1991-92  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  अभी  तक  37

 अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकभर  और  विभागीये  उप  डाकधथर  मम्जूर  किए  गए  जहां  तक

 फोन  एक्सचेंजों  का  सम्बन्ध  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  स्विचन  क्षमता  में  0.9  लाख  का  इजाफा

 करने  का  प्रस्ताव  अधिक  से  अधिक  स्थानों  विशेषकर  ग्रामीण  इलाकों  में  तार  सुविधा  भी  प्रदास  की

 जाएगी  बशते  कि  सुविधा  प्रदान  करना  व्यवहाय॑  हो  ।

 गुजरात  में  ढांकधरों  का  जिलोबार  विवरण
 eee  tee enn eee _ननमक->०नमननकनना  मनकनननीनननीभनन+

 क्रम  '  जिले  का  ताम  डाकधरों  की  संक्षैया

 सं०

 1.  जामनगर  386

 2.  राजकोट  501

 3.  सुरेश्तनगर  335

 4.  भावनगर  470

 5.  अमरेली  324

 6.  जुनागढ़
 538

 7.  कच्छ  504

 8,  बनासकांठा  434

 9,  साबरकाठा  559

 10.  पेहसाणा  $67

 11.  गांधी  तगर  95

 12.  अहमदाबाद  857

 inf
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 13.  सेदा  622

 14.  प  चमहल  524

 15.  वडोदरा  687

 16.  भड़ोच  493

 17.  सूरत  630

 18.  वससाड  840

 19.  हांग  56

 कुल  8792

 29-2-92  की  स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  में  तारधरों  का जिलावार  विवरण

 ऋम  सं  ०

 8

 ९०

 3

 9७

 ९७

 ६

 ७७

 है

 ५

 छ्ज्के

 किनमके

 कम्मक

 हक

 >>

 फ्छपर्ड़

 जिले  का  ताम
 ड्ड,ल्‍ल्‍अअअअअबअअस  लइइख  ख्ो,सस  सन  क&ककओबसओओओसई  ओ  ओ  ओओओ  अर३सडसस  न  न_ननन  ननोअज  कक 3

 तारधरों  की  संध्या
 2७॥॥/एश""नशशणणाणणणनननााााा  बल
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 84

 ड्रि

 86

 77

 36



 10  1914  लिखित  उत्तर

 1  2  $

 16.  साबरकांठा  92

 17.  गांधी  सगर  61

 18.  सुरेखा  नगर  87

 1D.  जअवहाडांग

 20,  नागर  बादर  9

 दमण  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र
 ः

 विधरण

 गुजरात  में  टेलीफोन  एक्सचैंजों  का
 जिलाबार  बिवरण  |

 क्रम  सं०  जिले  का  माम  एक्‍्सचेंजों  सज्जित  जालू  कनेक्शन
 ह

 एस  एस  ए  की  संख्या  क्षमता

 1.  अहमदाबाद  69  171914  161597

 2.  अमरेशती  36  55354  4900

 3.  बसासकांग  58  9692  8607

 4.  सड़ौच  34  12908  11804

 5.  झभावनगर  55  18951  17056

 6.  जामनगर  53  18135  116163

 न  जूनागढ़  70  22411  !  20190

 दौव

 .  सेड़ा  १०  29551  26624

 9.  क्श्छ  81  15721  13767

 10.  मेहसाना  95  25485  22934

 11.  पांचकहल  47  8336  7530

 12.  राजकोट  12  40597  37471]
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 लिकिति  उसरें
 30  1993

 2  3  4  5

 13.  साबरकांठा  80  12828  '  11062

 )

 सुरत  54  57531
 '

 82247

 15.  सुरेख्ननगर  42  92767  8482

 16.  वलसाड़  56  1738$°

 दामन  ओर  सिलवसा

 17.  वगडोदरा  56  43611  35741

 गा  1048  523642  473566

 5200.  डा०  सो०  सिलबेरा  :  क्‍या  इस्पात॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सपंज  लोहे  का  सुत्पादित  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यंदि  तो  इसके  क्याँ  कांरण  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  से  इस्पात  गलित  स्क्रैप  के

 आयात  करमे  के  लिए  सरकार  देश  में  स्पंज  लोहे  के  उत्पीदन  में  वृद्धि  करते कैਂ  प्रयास  कर  रही
 1988-89  में  स्पंज  लोह  के

 उत्पादन
 की  स्थापित  क्षमता  3  लाख  टन  थी  जिसे  बढ़ाकर  पहले  ही  14

 लाख  टन  वार्षिक  किया  जा  चुका  है  गेस  पर  ओर  कोयले  पर  आधारित  कई  नए  संयंत्र  भी

 घीन  है  ।

 बिजली में  विदेशी  पर्यटकों  के  प्रति  अपराध  *

 5201.  ओौ  रथि  राय  :  क्यो  नागर  विसातन  और  पेमंटल  मन्त्री  नह  क्षतति  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्‍ली  भ्रमण  पर  आने  बाले  विदेशी  पययटकों  के  प्रति  अपराध
 बेईमानौ  उन्हें  तंग  उनके  सामान  की  चोरी  और  असुरक्षा  एवं  आटो  रिक्‍्शाओं  आदि  द्वारा
 अधिक  किराया  वसूल  किये  जाने  आदि  घटनाओं  की  जानकारी

 गत  एंके  बर्ष  के  दोरान  ऐसी  कितनी  घटनायें  हुई  और

 स्थिंशि  में  सुधार  करने  हैतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 नागर  विभागंन  और  पयंटंग  मैंश्रों  माधवराब  :  से  जब  कभी  भी  दिल्ला
 में  विदेशी  पर्यटकों  के  प्रति  हुए  अप्शाध  की  किसी  घटना  कीਂ  सूक्ना  मिलती  है  तो  कानून  लागू
 बाले  अभिकरण  मामले  में  उपयुवत  कारंवाई  करते  वे  इस  प्रकार  के  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  भी
 समुचित  उपाय  करते  पर्यटक  पुलिस  बूथों  की  स्थापना  की  गई  है  ओर  दिल्ली  पुलिस  ने  राजधानी
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 के  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  पर्यटक  पुलिस  वाहुन  भी  तैनात  किए  गए  जब  कभी  भी  पर्यटकों  की  शिकायतें

 मिलती  तो  परयेटन  विभाग  उन्हें  संबंधित  अभिकरणों  के  साथ  उठाता

 डाक  बस्तुओं  को  कमो

 5202.  भी  प्रफूल  पठेल  :  क्या  संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेषकर  में.द्ाक  जस्तुओं  फ्री  इम़रि

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 कया  इस  संबंध  में  देश  में  सर्वेक्षण  किया  ग्रया  और

 :  पच्चछ्ा  निष्कर क्या
 ?

 ,  संक्रार  संकाय  के  मंत्री  फी०.बी०  रंफ्मा  ।  कहीं  ।  कमी

 हैं  ।

 उपयुक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  मह  नजर  रखते  हुए  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 इस  संबंध  में  कोई  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  लेकिन  औसत

 मांग  के  आधार  पर  पोस्टल  काउ  टरों  में  पर्याप्त  स्टाक  रखा  जाता  है  ।

 उपयुक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  महू  तजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अपर  कृष्णा  परिग्रोजना

 5203.  श्री  एच०  डी०  देवगोडा  :  कमा  जल,संताप्नन  पह  बताने,की करेंगे  कि  :

 अपर  कृष्णा  परियोजना  के  चरण  एक  को-+  के  कुल.कितती  | धनराशि
 की  आवश्यकता

 अब  तक  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 कल  दूक  सरका रू  केम्त्रीय  सब्रकत्नर से  इसे  दाष्ट्रीय  :  फरियोेजना  बबोजिक  करके  का
 रोध  किया  और

 यदि  सरकार  ने  इस  अनुशोश्र  को  स्तीलज़  रहीं  किद्ला  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ,  फल  अंसासन।ग्ंज्री  :  पिल्ाएफुम  |  :  अपर  सस्कोज़ सा  एवं  ता

 हश्यैनज़म  अतसा  हित  ज्ञाग़त  ,  1553.58  8  कग्मेड़

 3/91  तक  629.28  करोड़  रुपए  की  राशि  व्यय  हुई  है  तथा  वर्ष  1991-92  के  दौरान
 107  करोड़  रुपए  ठयय  की  संभावनए  है  ।

 2  ओर  केम्द्रीय  डल.,अक्ोग  रा  किदब्नित मात्र  के  अ्स्या  ९  सहत्व,क़ो

 योजूना  रूप  ज्प्‌र  कृष्णा  परियोहुना  को.गामिल  किया,गया  के  दौरान

 योजनाओं  गी  घढ़ा  से.पुरा  के  लिए  विशेष  क्े्दीय  स्रद्धाब्बरता  प्रदत,करने  के  शुरू
 करने  का  प्रस्ताव  आठवीं  योजना  नीति  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 ा

 कक
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 गणेश  पर्ण  पर  डाक-दिकठ

 वमयाा9७५०  पाक  दाना

 5204.  भरी  अस्ता  जोशी  :

 भी  राम  नाईक  :  क्‍या  संचारमन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विज्ञार  लोकमान्य  तिलक  द्वारा  शुरू  किये  गये  गणेश  प्ब  शताब्दी  की  स्मृति
 में  एक  विशेष  डाक-टिकट  जारी  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  संजालय  में  उप  मंत्री  रंगम्या  :  से  स्मारक/विशेष
 टिकट  आदि  जारी  करने  के  संबंध  में  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  एक  फिलेटालिक  सलाहकार
 शताब्दी  के  अवसर  पर  एक  विशेष  डाक-टिक्ट  जारी  करने  का  प्रस्ताव  इस  समिति  की  अगली  बैठक  में
 विचारा्  रखा  जाएगा  |

 भुस्तई  और  जलगांव  के  बीच  विमान  सेवा  आरम्भ  करना

 5205.  डा  गुणवस्त  रामभाऊ  सरोदे  :  क्या  सागर  बिभानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मुम्बई  और  जलगांव  के  बीच  विमान  सेवा  आरम्भ  करने  का

 यदि  तो  इसके  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 लागर  विमानन  और  परयटन  संत्री  माथव  राव
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  वर्तमान  स्थिति  वायुदूत  के  लिए  नए  स्टेशन

 को  हवाई  सेवा  से  जोड़ना  संभव  नहीं  है  ।

 पढना  में  द्रबशंत  रिले  केन्द्र

 5206.  भी  छेदी  पासवान  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  विचार  पटना  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्र  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का

 और

 यदि  तो  कद  तक  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचता  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपसस्त्री  गिरिला  :  और  वर्तमान

 पटना  में  एक  उच्च  शक्तित  (10  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  कार्य  कर  रहा  है  और  इसकी  क्षमता

 को  बढ़ाते  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  वर्तमान  में  पटता  में  कार्य रत  अस्तरित्र  दुरदर्शन  स्टुडियो  सेट-अप

 स्थापित  करने  की  उम्मीद
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 अपर  थंगा  परियोजना

 5207.  श्री  ओस्कार  फर्मास्डीज  :
 ओ  कोडाकनी  गौड़ाना  शिवप्पा  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  तकनीकि-अार्थिक  मूल्याँक्स  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  से  संशोधित
 अपर  थंगा  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  सिलने  की  संभावना  और

 इस  परियोजना  पर  कितनी  धनराशि  ख  होने  का  अनुमान  है  और  उसमें  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कितनी  धतराशि  दी

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  से  (4)  379.87  करोड़  रुपए  की  अनमानित
 लागत  की  संगोवित  अपर  थंगा  परियोजना  रिपोर्ट  जिसमें  94,698  हेक्टेयर  क्षेत्र  की  वाषिक  सिंचाई
 की  परिकल्पना  की  गई  हाल  ही  में  1992  में  प्राप्त  हुई  है  विद्यमान  नीति  के  अनुसार  सिंचाई
 परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  स्वयं  राज्य-स रका  रो  द्वारा  अपने  योजना  गत  संसाधनों  मेंसे  किया  जाता

 एशर  परम्परागत  ऊर्जा  की  प्राप्ति

 5208.  औ  अमल  दस  :  क्या  विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गैर-परम्परागत  ऊर्जा  की  प्राप्ति  के  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई

 ऊर्जा  की  प्रति  यूनिट  पर  पू  जीगत  लागत  तथा  संचालन  लागत  का  ब्यौरा  क्या  और

 गैर-परम्परागत  ऊर्जा  के  विस्तार  के  लिए  बनाये  गये  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश्चत  और  गैर  परम्परागत  उर्जा  त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  भत्त्री  कल्पनमाथ

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  उपयोग  के  देश  में  नए  तथा  अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियों  और

 युक्तितयों  के  सम्बन्ध  में  प्रदर्शन  तथा  प्रसार  के  बारे  में  एक  ब्यापक  कार्यक्रम  शुरू  किया

 गया  ये  कार्मक्रम  स्वयंसेवी  संस्थाओं  और  अनुसंधान  संगठनों  के  विभिन्नि  राज्य  सरकारों

 और  कार्यान्वयन  अभिकरणों  के  जरिए  कार्यास्वत  किए  जा  रहे  विभिन्‍न  प्रकार  की  अपारंपरिक  ऊर्जा

 झ्लोत  प्रणालियों  तथा  युक्तितियों  के  कार्यास्वयन  की  स्थिति  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरका रो  अभिकरणों  तथा  अनुसंधान  संगठनों  की

 सहायता  तथा  प्रयासों  स ेअधिकांश  नए  तथा  अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियां  तथा  युक्तितयां  अधिकाधिक
 लोक  प्रिय

 तथा  लागत  प्रभावी  होती  जा  रही  हैं  पारम्परिक  ऊर्जा  प्रणालियों  की  तुलना  में  इनमें  कुछ  प्रणालियों  में

 पू'जीगत  लागत  अधिक  प्रतीत  होती  समाज  को  लागत  तथा  पर्थावरण  सम्बन्धी  कुल

 लागत  के  साथ  ए  समीक्षात्मक  सामाजिक-आथिक  लागत  विश्लेषण  से  मालूम  होगा  जिसमें  प्रत्यक्ष  तथा

 अप्रत्यक्ष  लागतें  मिलाकर  भी  शामिल  अधिकांश  अपारंपरिक  ऊर्जा  प्रणालियां  तथा  युक्तियां  दीघेकाल

 में  लागत  प्रभावी  साबित  हो  सकती  इसके  अलावा  कुछ  मामलों  जहां  प्रौद्योगिकी  का  विकास
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 किया  जा  रहा  यह  लागत  प्रभावी  हो  सकती  है  यदि  भविष्य  में  दीर्धाविधि  में  कुछ  पारम्परिक  ऊर्जा  तोंਂ
 की  उपलब्धता  उनकी  समाप्ति  की  सीमा  के  निकट  जाती  है  |

 नए  तथा  अक्षय  ऊर्जा  स्रोत  जैसे  वायु  तथा  जल  निःशुल्क  होते  के  ईप्वन  के.प्रति  इनकी
 लागत  साधारणतया  नगण्य  होती  क्योंकि  इनमें  से  अधिक्रांश्न  प्रणालियां  खुले  वातावरण  में
 लगाई  जाती  हैं  इसलिए  इनके  लिए  उचित  तथा  पर्याप्त  अनुरक्षण  व्यवस्था  करनी  आवश्यक  है  |

 विभिन्‍न  प्रकार  के  तथा  विक्रेक्की  के  लए  सब्कार  तथा  अक्षय

 ऊर्जा  स्रोतों  के  उत्पादन  तथा  व्यापक  उपयोग  को  प्रोत्साहइन-दे
 प्रदर्शन  तथा  प्रसार  सम्बन्धी  कार्य  शुरू  किए  जा  रहे  हैं  ।  विभिन्‍न  प्रणालियों  तथा  युक्तिय़ों  के  विनिर्माण

 स्थापना  और  अनुरक्षण  के  लिए  देशव्यापी  अवसंरचना  विकसित  हो  गई  है  ।  अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियों  तथा

 युक्तियों  के  दोहन  तथा  उपयोग  के  लिए  आ्धिक  आसान  शर्तों  ऋण  ओर  -  मूल्याहास  छूट
 उत्पादन  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  में  राहत  के  संबं  में  ःराजकोश्रीय  -  प्रोह्साहुन  जैसे  प्रग्रोक्‍्ताओं

 और  विनिर्माताओं  को  दिए  जाते  इसके  प्रचाश  और  जागरूकक्षाप्दा-क़ रे  सम्बन्धी

 भी  शुरू  किया  जा  रहा  है  |

 ४

 विभिन्‍्त  प्रकार  की  अपारंपरिक  ऊर्जा  ब्रणाशियों  तथा  मे  सम्बन्ध  में  टुई  प्रगति

 च्०  कार्यक्रम  यूनिट  संचयी  उपलब्धि
 स०  31-12-91  तक

 1.  राष्ट्रीय  बायोग॑स  विकास  परियोजना  लाख  में  ॥|  (परिवार आकार के.बायोगेस. ara) ,

 |

 आकार , 2... साम्रुद्रायिक्र/संस्थागत आओगेस-संमंत्र - संख्मा 759 राष्ट्रीय उन्‍नत चुढ्हा करम्े लाख 4. सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियां संरक्षय-क्षेत्र - . 0009 5. सौर कुकर 000 6. प्रकाशवोल्टीय सड़क बल्षियां उपलब्ध संख्या 8050 कराए गए गांव 7. प्रकाशवोल्टीय मल पम्प संख्या 8. प्रकाशबोल्ठीय विज्ञ्‌ त 9. प्रकाशब्रोल्टीय सामुब्राधिक्र ? * 938. टेलीविन्न और सामदायिक संविधाशਂ प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी एकक संध्या 5050
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 11.  पवन  पम्प
 ्

 2756

 हु

 12.  पवन  फार्म  »  39

 13.  मिनी-माइक्रों  गेल  विद्युत  79.35

 14.  फर्जग्राम  रबेकण  ‘  संक्या  1385

 15.  ऊर्जाप्राम  परियोजमाए  संख्या  153

 16.  बायोमास  ऊर्जा  पौधारोपण  हैक्टेयर  17165

 17  बायोगैस  गैसोफायर  संदूया  760

 18.  बायीमास  स्टलिंगਂ  इंजिन  तथपा  100

 कर्माटक  में  एस०  टो०  डो०  सविधा  बाले  पर्यटक  स्थल

 5209.  थी  जरे  ०  भादे  गरेशा  !  यह  बताने  कृमा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  के  उन  पर्यटन  स्क्‍लों-का  व्यौस  क्या  है  जिम्हें  एस०  टी०  डो०सुविशा  से  जोड़
 दिया  गया  और

 वर्ष  199  2-9  दौरान  जिन  बयेहन  स्थलों  को  इस  से  जोड़ा  जाएगा  उनका

 ब्यौरा  क्या

 संधधार  सरजालय  में  उए  मम्जो  पो०  बो०  रंगस्या  :  कनाटक  के  उन  पयंटक

 स्थलों  के  नाम  जहां  एस०टी  ०डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  :--

 (2)  बेंगलूर  .  (3)  मूडाबीदरी  (4)  नंदीहिल  (5)  श्रीरंगपट्टन  (6)  गोरुर  (7)

 मडीकेरी  (8)  बनावगी  (१)  मंडागुड  (10)  गदग  (11)  मोसलेहोसहल्ली  (12)  टी०  बी०  बांध

 (13)  उनकल  ०एल०
 ।

 जिन  पर्यटक  स्थलों  में  1992-93  के  दौरान  एस०  टी०  सुविधा  प्रदान  करने  की

 पोजना  बनाई  गई  उतके  नाम  इस  श्रैकौश  हैं  :--

 1.  बिलगी  2.  अशमट्री  3.  भोकातुर  5.  बादामोਂ  7.  बेलूर

 8  9.  अक्लकेशगोला  10.  सालकाड़  ! 1.  गु  डलूपेट  12.  होन्‍्नावर  13.  हुनगु  ड  14  के  ०आर*«»

 सागर  ।  5.  जोग  फाल्स  16.  हंगल  ।  7.  गब्बूर  18.  अनेग ुडी
 19.  गणेशनगु डो

 20.  अंबिकानगर  21.

 मदददूर  ।

 बिल्‍लो  से  गुड़गांव  के  लिए  स्थानोध  टेलोफोन

 $2  Oe  भी  रब  रास  सिंह  :  क्‍्यांसंथारਂ  तंधी  यह  क्ताकेकीਂ  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गाजियाबाद  और  बहादुरगढ़  से  दिल्‍ली  के  लिए  श्याभीय

 फॉन  सुविधा  श्यवस्थाਂ की

 क्‍या  सरकार  का  इस  सुविधा  को  गुड़गांव  के  लिए  भी  बढ़ाने  का  विचार
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 यदि  तो  कंब  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  उप  सरत्री  पो०  बी०  रंगय्या  ऐतिहासिक  कारणों  से

 बहादुरगढ़  और  दिल्ली  के  बीच  को  जाने  वाली  कालें  यूनिट  फीस  आधार  पर  हैं
 जिनका  समय  मोटर  में  दर्ज  नहीं  किया  जाता  ॥

 |

 (@)  से  आस-पास के  क्षेत्रों  में  नगरों  और  परिधीय  एक्सचेंज  के  बीच  की  जाने  वाली

 कालों  के  प्रभार  की  युवित  संगत  बनाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  यह  गुड़गांव  तथा  साथ  ही  फरीदाबाद

 गाजियाबाद  ओर  बहादुरगढ़  पर  भी  लागू  होगा  ।
 ह॒

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिसिटेड  हारा  इस्पात  का  उत्पादन

 5211.  भी  अजय  मुलोपाध्याय  :  कया  इस्पात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरथ  लिमिटेड  ते  1991-92  में  इस्पात  का  कितना  उत्पादन

 इसमें  से  स्वदेशी  बाजार  में  कितना  इस्पात  उपलब्ध  कराया  गया  और

 वर्ब  1991-92  2  में  कितना  इस्पात  निर्यात  किया  गया  ?

 इस्पात  संज्ालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  1991  से

 1992  तक  की  अवधि  के  दौरान  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लि०  ने  72.5  लाख  टन  विक्रय

 इस्पयात  का  उत्पादन  किया  ।

 1991  से  1992  तक  की  अवधि  के  दौरान  ने  57.7  लाख  टन

 उत्तम  इस्रात  की  बिक्री  की  ।
 ह

 1991  से  1992  तक  की  अवधि  के  दौराम  ते  1.57  लाख  टन

 मुदु  इस्पात  का  निर्यात  *

 बिहार  में  ठेलीफोन  बिल

 5212.  भी  रामदेख  रास  :  क्या  संचार  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ,

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  धनबाद  जिले  के  कितने  टेलीफोन  प्रयोक्‍्ताओं  ने  टेलीफोन  के  बढ़े

 हुए  बिल  प्राप्त  करने  के  बारे  में  शिकायतें  की

 इनमें  से  कितने  प्रयोकताओं  को  विभाग  ने  रियायत  दी  है  और  इसका  मानदण्ड  क्या

 विभाग  ने  कितने  प्रयोक्ताओं  को  यह  रियायत  देने  से  मना  कर  दिया  है  और  इसके  लिए

 मानदण्ड  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्री  पी०  वी०  रंगय्या  :  से  अपेक्षित  सूचना  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 धनबाद  में  अधिक  राशि  के  बिलों  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  करने  वाले

 प्रयोक्ताओं  की  रियायत  के  मामलों  की  तथा  रियायत  नहीं

 दिए  जाने  वाले  मामलों  को  संख्या  इस  प्रकार  है

 वर्ष  गतबर्षसे  कुल  दीगई  रियायत  निपठाए  अन्तिम  शेष

 शिकायतें  शिकायतें  रियायत  नहींदी  गए  कुल  अगले  वर्ष

 लाए  गई  मामले  में  अंतरित

 किया  गया

 2  ३  4  5  6  7  है

 1988-89  436  जज  436  50  132  182  2354

 1989-90  426  254  680  137  73  210  470

 1990-9!  1970  470  2440  67  2277  2344  96
 गज  जज  +त+  अंऑऑज++  ल्‍अ४चनननरतफरनत  >> न

 तकनीकी  मीटर  रीडिग  में  वृद्धि  तथा  प्रयोक्ता  के  काल  करने  के  तरीके  के  आधार  पर
 रियायत  देने/न  देने  के  बारे  में  निर्णय  किया  जाता  है  ।

 महाराष्ट्र  में  प्रामीण  विद्च  तीकरण

 5213.  श्री  बिलासराध  तागमाधराब  गू  डेबार  :  क्‍या  वित्त  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  ज़ोत
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  जिलाबार  कितने  गांवों  का  विद्य  तीकरण  किया

 अभी  कितने  गांवों  का  विशद्य,तीकरण  किया  जाना

 बे  199  2-93  के  दौरान  प्रत्येक  जिले  में  कितने  गांवों  का  बिद्य,त्ीकरण  करने  का  विचार

 बविद्य  त  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  लोत  मंधालय  के  राज्य  भस्त्री  कल्पलाथ  :

 से  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  न ेघोषणा  की  है  कि  1981  की  जनगणना  के  अनुसार

 1989  के  अन्त  समग्र  राज्य  में  शत  प्रतिशत  गांवों  का  विद्यू,त्तोकरण  कर  दिया  गया  महाराष्ट्र  में

 कुल  मिलाकर  विद्यतीकृत  गांवों  की  सं०  39,106  बैठती  है  ।

 अलोगढ़  में  आकाशबाणो  केर्द्र

 5214.  भीमती  शीला

 डा०  लाल  बहादुर  राबल  :  क्‍या  सूचता  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 133



 लिखित  उत्तर  '३0  1992

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  अलीगढ़  में  एक  आऑकॉशेवाणी  केस्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सब्यस्थी  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 सूचना  और  प्रतारण  मंत्रालय  में  उपभस्त्रो  गिरिणा  ओर

 हां  ।  वर्तमान  अलीगढ़  में  एक  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  1994  तक  इसके

 तकमीकी  रूप  से  तैयार  हो  जामे  का  कार्यक्रम  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  हो  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  गेटव क॑  कार्यक्रम

 5215.  औ  थी  ०  शोभनाओीश्थर  राज  बाड़े  :  कया  खुलना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  का

 कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  देश  में  सभी  दूरदर्शन  केस्द्रों  स ेसमान  रूप  से  प्रसारित  किया
 जाता

 यदि  तो  दूरदशेन  के  कित-किन  केम्द्रों  से  इन  नेटवर्क  में  हिंदी  समाचार  प्रसारित  नहीं
 किया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  गिरिजा  नहीं  ।

 दूरेदशन  मद्रासਂ
 रात्रि  8:40'  हिंदी  में  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित

 तमिलनाडु  सरकार  के  अनुरोध  पर  ही  अपवाद  स्वरूप  ऐसा  किया  गया  ।

 भारत  पर्वंटन  विकास  मिगमਂ की  एककोंकातनिसरिकरणਂ नं  किया  जागा

 5216.  ओर  जुजताज"भ  सारी
 :  क्या  नसार  घिलानना और  पधेक्षत  मरत्री  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  फ्येटन  विकास  सिग्रस  के  एफकों  का  छ्यौसाਂ  क्‍या  है ਂजिनका  रुके  निण

 नुसार  निजीकरण  नहीं  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  को  इन  एककों  से  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  आय  हींने  की  आशा

 है  ॥

 सागर  बि"ासस  ओर  पर्थटन  सेंत्ो  भाधबेराव  :  और  सरकार  ने

 एक  स्कीम  तैयार  की  है  जिसके  अल्तगंत  भारत  पयेटन  विकास  निगम  के  समूह  बनाये

 जाए गे  ताकि  विदेशी  होटल  श्रृंखलाओं  के  साथ  उनका  संयुक्त  उद्यमों  के  रूप  में  विकास  किया  जा
 सके  ।  प्रथमंतः  चार“चार  होटलों  के  दो  इसਂ  प्रकार  विकसित  करने  प्रस्ताव  इस
 मामले  को  अभी  अन्तिम  रूए  दिया  जाना  है  ।
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 5217:  णरी/गिरषारी लाल  भार्गव  :  कया  नागर  जिजानन  ओर  वर्यध्न  मस्णी  वह-बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 के  व  सरकार  का  सहारा  इल्डिया/कश्य्सी  राजसक्षाम  *  किसाश  सेकाप्मारणका  करने  के

 कारे  में  कोई  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 हाज्य  में  सहाय  इ  डिया  द्वारा  स्थानों  पर  सेवा  उपलब्ध  कसतए  जाने  के

 संभावना

 मागर  विमानत्र  सन्‍्तभी  :  से  इण्डिया

 को  अभी  हवाई  टेक्सी  प्रचालक  परमिट  प्राप्त  करना  इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  भारत  में  अनुसूचित

 बालनों  के  लिए  उपलब्ध  सभी  हवाई  अड्डों  पर  विमान  सेवाओं  की  अनुमति  है  ।

 ]
 नेपाल  फिल्मों  का  प्रतारण

 521  8.  भीमती  दिल  कूमारी  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  राष्ट्रीय  नेटवर्क  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  डाकुमेंट्री  और  फीचर  फिल्मों  का

 प्रसारण  करता

 अया  ससक  र  को  देश  के-नेप'ली  सेਂ  नेपाली  फिल्‍म  के  प्रद्धासण  के  लिए

 हुए

 क्‍या  कुछ  निर्माताओं  ने  इस  प्रसारण  के  लिए  अपनी  फिल्मों  का  प्रस्ताव  रखा  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  नेपाली  फिल्में  प्रसारित  की  गई  और  भविष्य

 में  कितनी  फिल्मों  के  प्रसारण  का  विन्षार  है  ?

 सूचला  और  प्रसारण  मंत्रालय  सें  उप  संत्री  गिरिजा  :  से  हां  ।

 के  दी  राम  दूरदशेन  से  '6  तेपालीਂ  फिल्में  दिखाई  गई  ।  भविष्य  में  और  नेषाली

 फिल्मों  का  दिखाया  प्रस्तावित  की  जाने  बाली  फिल्मों  का  प्रसारण  हेतु  उपयुक्त  पाया

 दर्शन  की  समग्र  कार्यक्रम  अपेक्षाओं  और  औपचारिकताओं  को  पूरा  करने  पर  निर्भर  करेगा  ।

 40  किलोमोटर  को  परिधि में  स्थानीय  देलोफोन

 $219.  भरी  पेल्लैया  गंदी  :  क्‍या  संथार  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  से  40  किलोमीटर  की  परिधि  के  अन्दर  वाले  क्षेत्रों

 तक  श्वामीय  टेलीफोन  सुविधा  का  विस्तार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है

 उन  सजचानियों  के  ताम  क्‍या  हैं  जहांव्यह  सुविधा
 उपलब्ध  करायी  गई
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 किन-किन  शहरों  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और

 (8)  यह  सुविधा  हैदराबाद  सहित  सभी  शहूरों  में  कब  तक  उपलब्ध  कराए  जाने  की  सम्भावना

 संथार  मंत्रालय  में  उप  बंत्री  पी०घो०  रंगरया  :  नहीं  |  स्थानीय  काल

 की  सुविधा  किसी  टेलीफोत  एक्मर्चेंज  के  स्थातीय  क्षेत्र  अबवा  टेलौफोन  एक्सचेंज  प्रणाली  तक  ही  सीमित
 किसी  टेलीफोत  एक्सचेंज  प्रणाली  के  स्थानीय  क्षेत्र  से बाहर  की  गई  कालों  पर  लम्बी  दूरी  के  टैरिफ

 के  आधार  पर  प्रभार  लिया  जाता  विभिन्त  स्थानीय  क्षेत्रों  में  स्थित  ऐसे  दो  एक्सचेंओों  के

 जिनकी  दूरी  20  किलोमीटर  से  अधिक  ने  उपभोक्ता  द्वारा  डायल  की  जाने  वाली  लंबी  दूरी
 की  कालों  के  प्रभार  स्थानीय  कालों  के  समान  ही  हैं  ।

 से  उपयुषत  को  व्यान  में  रखते  हुए  इनका  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तसिलमाड़  में  द्रसंचार  सुधिधाएं

 5220.  भरी  पी०  जी०  नाशाथजन  :  क्‍या  संचार  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  में  कुछ  महत्वपूर्ण  प्यंटन  स्थलों  पर  टेलीफोन  और

 फैक्स  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  और

 (er)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  वहां  इन  सुविधाओं  को  कब  तक  उपलब्ध  कराये

 जाते  की  सम्भावना

 संचार  मस्त्रालय  में  उप  मस्त्री  पी०  बी०  रंगय्या  :  और  अधिकांश

 महत्वपूर्ण  पर्येटत  स्थानों  पर  टेलेक्स  और  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  है  |  जहां  तक  फैक्स  सुविधा  का

 सम्बस्ध  है  कोई  भी  उपभोक्ता  अपनी  फैक्स  मशीन  का  प्रयोग  करके  हस  सूविधा  का  लाभ  उठा  सकता  है  ।

 महत्वपूर्ण  पर्यटन  स्थानों  का  ब्यौरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया  पंचवर्षीय  योजना  (1992-

 97)  के  भभोदे  का  उद्द  इस  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  सभी  पर्यटन  स्थानों  मांग  होने  पर

 टैलीफोनत  और  टेलेक्स  की  सुविधाएं  उपलब्ध  करवाना  है  ।

 विररण

 तमिलनाड़  में  महत्वपूर्ण  पर्यटन  स्थानों  पर  टेलीफोन  और  फैक्स  की  सुविधा
 जज

 क्रम  स्थान  का  नाम  टेलीफोन  सुविधा  टेलेक्स  सुविधा

 1...  रामेश्वरम  उपलब्ध  है  उपलब्ध  नहीं  है

 2,  कांचीपुरम  उपलब्ध  है  उपलब्ध  है

 3.  कोडाईकनाल  उपलब्ध  है  उपलब्ध  है

 4,  चिदाम्बरम  उपलल्ध  है  उपलब्ध  है

 5.  कन्याकुमारी  उपलब्ध  है  उपलब्ध  है

 6.  वेदांधगल  उपलब्ध  है  उपलब्ध  नहीं  है

 7...  मदुरई  उपलब्ध  है  उपलब्ध  है
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 8.  महाबलिपुरम  उपलब्ध  है  उपलब्ध  है
 9.  ऊटी  उपसब्ध  है  उपलब्ध  है

 10.  जिची  उपलब्ध  है  उपजब्ध  है
 11...  दंजावर  उपलब्ध  है  उपलब्ध  है
 12...  पूमफुहार  उपलब्ध  है  उपलब्ध  नहीं  है '

 कोर्थालम  उपलब्ध  है  उपबद्ध  है

 के

 ओगेनक्काल  उपलब्ध  है  उपलब्ध  नहीं  है
 येर  उपलब्ध  है  उपलब्ध  है

 लिखरूवनता  मलाई  उपलब्ध  है  उपलक्क  है

 उसर  प्रदेश  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 भरी  सुरेशानन्ध  स्वामी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  इलेबद्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का

 और

 यदि  तो  तप्सम्बर्धी  जिला-वार  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  अंग्रालय  में  उप  संत्री  थी  रंगब्या  :  हां  ।

 (0)  !992-93  के  दौरान  जिन  वर्तमान  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सबेंजों  में  बदलने
 का  प्रस्ताव  है  उनके  ब्यौरे  संलम्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 (४)  नए  इलेक  ट्राभिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  उन  स्थानों  पर  किए  जायेंगे”अहां  कि

 वस  अथवा  इससे  अधिक  व्यक्षियों  की  रजिस्टडें  मांग  दर्ज  हो  और  संसाधन

 लब्ध  हों  ।

 विधरण

 उत्तर  श्रदेश  में  2-93  के  दौरान  जिलेवार  जिन  बरतेमान  एक्सलेंजों  को  इलेक्ट्रालिक
 एक्सचेंजों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  उसके  ब्यौरे

 की

 क्रम जिले का ताम इलेक्ट्रानिक एक्सभेंजों सं० की सख्या इलाहाबाद 04 2. आगरा 09 3. अलीगढ़ 26 $#... अल्सोड़ा
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 2  5

 5  आजमगढ़  15

 6  बरेली  14

 7  बहराइच  13

 8  बांदा  06

 9  बाराबकी  11

 10  बस्ती  11

 11  सिद्धार्थ  नगर  06

 12  बिलनौर  29

 13  बदायू  17

 14  बलन्वदशहर  07

 15  चसमोली  04

 16  देहरादून  10

 17  देवरिया  17

 10  एटा  18

 19,  इटावा  05

 20  फैजाबाद  20

 21  फतेहपुर  03

 22  फर्म  खाबाद  07

 25  फिरोजाबाद  07

 24...  गाजीपुर  16

 25,  गाजियाबाद  06

 26  गोरखपुर  01

 27  गोंडा  13

 28  हरिद्वार  ०06

 29...  हरदोई  09

 30  हमीरपुर  08
 31  जौनपुर  14
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 32.  जालौन  03  पर

 33.  झांसी
 06

 34.  लखीमपुर
 27

 35.  ललितपुर  02

 36.  महाराजगंज  02

 497.  मऊभाथ  भंजन  07

 38.  मैलपुरी  04

 $9.  लखनऊ
 03

 40.  मथुरा
 13

 41  मिर्जापुर
 12

 42.  मुरादाबाद
 20

 43.  मेरठ
 04

 44.  मुजफ्फरनगर
 12

 45.  नैनीताल
 30

 46.  कानपुर
 02

 47.  प्रौड़ी
 07

 46.  प्रतापणढ़
 06

 49.
 न्‍्रीलीभी  10

 50.  पिचोरागढ़
 09

 51.  रायबरेली
 07

 52.  रामपुर
 07

 53.  सहा  रमपुर
 05

 54.  शाहजहांपुर
 12

 55.  सीतापुर
 06

 $6.  सोनभद्
 06

 57.  टिहरी  गढ़बाल  10

 58.  उम्माव
 07

 59.  उत्तरकाशी
 03

 60  वाशणसी  13
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 5222.  ओर  एन०  डेनिस  :  क्‍या  विद्युत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्री  यहू  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सथ्कार  का  विचार  तमिलनाडु  के  कन्याकुमारी  जिले  में  ताप  विद्युत  केस  स्थापित

 करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्युत  भोर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  ल्ोत  सस्त्रालय  के  राज्य  मस्ती  कल्पताथ  :

 |  और  कन्याकुमारी  में  ताप  विद्युत  केन्द्र  अधिष्ठापित  किएਂ  जॉनेके  लिए  तमिलवादु  बिजली

 बोड  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 इण्डियत  एयरलाइस  ओर  एयर  इ  डिया  में  अनुसू लित  जतियों/अनु-

 सूचित  जनजातियों  के  पायलट

 5223.  क्री  रास  बिलास  पासवान  :  क्या  नागर  बिमाननःओऔर  सथ्यंटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पायलटों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  सरकाइ  सहायता  प्राप्त/माग्यता  प्राप्त

 संस्थाएं

 बदि  तो  इस  समय  चलाए  जा  रहे  इन  संस्थाओं  के  नाम  क्‍या  प्रशिक्षण

 की  अवधि  कितनी  है  तथा  इसमें  से  प्रत्येक  संस्था  द्वारा  अब  तक  कितने  पह््यलट  प्रशिक्षितर्वकवए  गए  हैं
 और  इन  प्रशिक्षित  पायलटों  में  अनुसूचित  जातियों  चित  जनजातियों  के  पायलटों  की  संख्या  कितनी

 ओर

 इंडियन  एयरलाइ  स/एयर  इडिया  इत्यादि  में  पायलटों  कुल  संख्या  कितनी  है  तथा

 इनमें  अनुसूचित  जातियों  चित
 जनजातियों  के  पायलटों  की  संख्या''इस  अलग-जलग  कितनी

 सागर  विमानन  और  पयंटन  भम्न्री  माधव  राज  :  हां  ।

 विमानचालकों  को  इ  दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  फ्रसतनंज
 और  शंलग्त  विवरण  में  उल्लिखित  देश  के  विभिर्न  भागों  में  स्थित  25  उड़ान  क्लबों  प्रशिक्षण

 दिया  जा  रहा  है  ।  विमानतचालक  प्रशिक्षण  के  लिए  कोई  निर्धारित  अवधि  कड़ीं  सहायता  फ्राप्त  उड़ान
 का  उपयोग  करने  वाले  किसी  भी  छात्र  को  अधिक  से  अधिक  3  वर्षों  में  निजी  विमानवालक  साइसेंस
 प्रशिक्षण  पुरा  करना  होता  इग्रुआ  में  वाणिज्यिक  विभानचालक  लाइसेंस  पाठ्यक्रम  की  प्रशिक्षण  की

 अवधि  18  मंहौने  है  ।  इग्रुआ  में  प्रशिक्षित  विमानबालकों  की  कुल  संख्या  188  है  जिनमें  से  सात

 सूचित  जाति|गनुष्‌चित  जनजाति  श्रेणियों  के  उड़ान  क्लबों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  प्रशिक्षण  में

 सुचित  जनजाति  के  लिए  कोई  आरक्षण  नहीं

 भिम्न  प्रकार  हैं  :



 1914  लिखितਂ  रशर
 ५  बन  अनन  सभी  जलਂ

 विमान  चाणकों  कुल  सं ०  अनुसूचित  जाति  श्रेणी  के  असुसूचित  जनजाति  श्रेणी  के
 विमान  चालक  विमान  पालक

 इंडियन  एयरलाइस  608  ३

 ु  रा
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 एथर  इ  डिया  343  पी०

 बायुदृत  02

 विवरण

 शै

 .  आंध्र  प्रदेश  उड़ान  हैदराबाद

 .  बम्बई  उड़ान  जुहु  विमान  पश्चिमी

 .  गुजरात  उड़ान  सिविल  विभान  हार्नी

 ,  मध्यप्रदेश  उड़ान  क्लब  सिविल  विमान  क्षंत्र

 »  मद्ास  उड़ाव  क्लब  पिविल  हवाई  मद्रास  हृदाई  पी०

 .  दिल्‍ली  उड़ान  क्लब  सफद  रगंज  हवाई  नई

 .  कोयम्वसूर  उड़ान  क्लब  सिविल  विमान  पौ3७ओ०

 .  कैरल  विमानन  ट्रेनिंग  सिविल  विमान  पीताह  पी०  ओ०

 .  यनस्थली  विद्यापीठ  ग्लाइडिंग  व  उड़ान  वनस्थली

 .  नागपुर  उड़ान  सोनगांव  विमान

 ,  जमशेदपुर  सहकारी  उड़ान  क्लब  सोनारी  विमान  जमशेदपुर-830|

 » लुधियाता विमानन सिविल विमान पी० ओ० साहेनावाल . अमृतसर विमानन सिविल हवाई पी० ओ० , उत्तर भारत उड़ान जालन्धर , पटियाला विमानन सिविल विमान , हिसार विमानन हिसार ., करनाल विमानन , असम उड़ान की कहुआ . पिजौर विमानन सिखिल वविब्सन शिजौंर . राजस्थान स्टेट उदड्घन जयपुर हवाई जयपुर , गवंनमैंट उड़ान ट्रेनिंग जाकर विमान . बिहार उड़ान सिविश विश्षान क्षेत्र प्रटना ।
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 23.  गर्वमर्मैंट  उड़ान  प्रशिक्षण

 24.  गवेनमेंट  बिमान  प्रशिक्षण  सिविल्त  विमान  भुवनेश्वर  ।

 25.  स्टेट  सिविल  विमानन  उत्तर  गर्वेनमेंट  उड़ान  ट्रेनिंग  लखनऊ  हवाई  अड्डा
 लखनऊ  |

 26.  अण्डमात  व  निकोबार  उड़ान  ट्रेनिंग  लांबालाइन  पोर्टब्लेयर

 सध्य  प्रदेश  में  स्वंज  लौह  कारखाना  स्थापित  करता

 5224.  थी  भवानों  लाल

 कमारो  पृष्पा  देवी  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  १रेंगे  कि  :

 मध्यप्रदेश  में  अब  तक  कितने  स्पंज  लौह  संयंत्र  स्थापित  किए  गए

 क्‍या  सरकार  के  पास  वहां  आठवीं  योजना  के  दौरान  स्पंज  लौह  संयंत्र  स्थापित  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए

 इस्पात  शंजालय  के  राज्यसंत्रो  मोहन  :  से  मध्य  प्रदेश  में  निजी
 क्षेत्र  की  सात  स्पंज  लौह  परियोजनाएं  कार्यान्‍वयनाधीन  हैं  जिनमें  आठवीं  योजना  के  दौरान  उत्पादन

 शुरू  होने  की  सम्भावना  इनमें  से एक  आंशिक  रूप  से  चालू  कर  ली  गई  है  ।

 ]

 सभी  धर्मों  की शिक्षा  को  दूरदर्शन  पर  प्रसारण

 5225.  भो  पो०  एस  सईद  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरदर्शन  पर  सभी  धर्मों  की  शिक्षा  को  प्रसारित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  सन्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  गिरिजा  :  से

 नहीं  ।  दूरदर्शन  का  यह  प्रयास  रहता  है  कि  सभी  धर्मों  की  गूढ़  सांस्कृतिक  दाशेनिक  और  आध्यात्मिक
 से  तैयार  किए  गए  उच्च  कोटि  के  कार्यक्रमों  को  दिखाया  -

 जिसालों  की  संचालन  क्षमता

 5226.  भी  अस्थारासु  इरा  :  क्या  सागर  बिमानत  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ।.  कया  अधिकांश  विमान  देरी  से  पहुंचते  मोर
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 यदि  तो  हनकी  संचालन  क्षमता  में  सुधार  करने  हेतु  उठाए  जाने  बाले  उपचारत्मक

 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मागर  विसासन  ओर  परयंटक  भम्त्रो  साघथराव  :  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गर  सरकारी  क्षेत्र  में  सिचाई  परियोजनाएं

 5227.  भरी  के०  थो०  तंग्काबालू  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  तिचार  बड़ी  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  में  गैर-सरका  री  कम्पनियों
 को  शामिल  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  सरजो  विधायरण  :  ओर  प्रमुख  पृ  जी  प्रधान  बृहद  और

 मध्यम  सिंचाई  परियोजन/ओं  के  निजीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  के  अनुरक्षण  का

 कार्य  और  तोपसरे  स्तर  पर  जल  का  वितरण  तथा  जल  दरों  की  वसूली  का  कार्य  जल  प्रयोगकर्ता  संधों

 और  सहका री  समितियों  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इण्डियन  आयरन  एंड  हटील  कम्पनो  के  लिए  गेर-सरकारी  इस्थिटो  आरिता

 5228.  थ्रो  बिजय  कुमार  क्या  इस्पात  मस्ती  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  लिए  गेर-सरकारी  इक्विटी

 के  सम्बन्ध  में  25  1992  के  स्टैंटड  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यवि  तो  इसके  वध्य  क्‍या

 क्या  गैर-सरकारीकरण  के  काये  को  अम्तिम  रूप  देते  समय  चिशिया  पहाड़ी  में  विद्यमान

 लौह  अयस्क  के  व्यापक  भंडार  को  ध्यान  में  रखा  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  मस्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  समतोध  भोहन  :  हां  ।

 1991  में  बनंपुर  स्टील  वर्कस  के  आधुनिकीक रण  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  देते  समय

 सार्वजनिक  निवेश  बोर्ड  ने  दस्पात  मंत्रालय  को  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में

 सरकारी  भागीदारी  की  संभावनाओं  का  पूरी  तरह  से  पता  लगाने  का  निदेश  दिया  था  ।  स्टील  अथारिटी

 शाफ  इण्डिया  लि०  ने  इस  कार्य  को  पूरा  करते  के  लिए  एस०  बी०  आई०  केपिदल  माकिट्स  लि०  को

 संलरन  किया  उनकी  रिपोर्ट  जल्द  ही  प्राप्त  होने  की  संभा०्ना  रिपोर्ट  की  जांच  करने  के  बाद

 सरकार  को  उचित  सिफारिशें  की  जाएगी

 और  ते  जित्रा  लौह  अयस्क  निक्षेप  को  इसको  में  गैर  सरकारी  भागीदारी  की

 संभावनाओं  को  पता  लगाने  के  चल  रहे  कार्य  के  अधिकार  क्षेत्र
 से बाहर  रखा  है  ।
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 5229.  की  यश्मबंतराथ  पाटिल  :  क्‍या  विज्ञ्‌त  और  गेर-परम्परापत  कर्मा  स्रोत  मंत्री  यह

 बबह्याने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कहलगांव  विद्यू,त्  परियोजना  के  समय  पर  म  होने  के  कारण  करोड़ों  दपए

 का  थाटा  उठाना

 यदि  तो  प्रारम्भ  में  इसके  लिए  क्या  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई

 उकस  परियोजना  के  अब  तक  त  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 बिश्चूत  और  गैर  परंपरागत  ऊर्जा  धोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पना  :

 किल्ली  भीਂ  परियोजना  को  पूरा  करने  में  विलम्ध  के  कारण  मूल्य  वृद्धि  केपरिणामस्वरुष  लागत"में  वृद्धि
 लथा  ठेके”की  शर्तों  एवं  सामग्री  के  सप्लाई  के  स्रोत  पर  निर्भर  करते  हुए  थविलम्ध  की  अवधि के  लिए

 विविभन  दर  में  भिस्तता  हो  सकती  सप्लाई  में  प्रमुख  विदेशीਂ  मुद्राओं  की  अपेक्षा  भारतीय

 शपए  की  विनिमय  दर  में  सप्लाई/कार्य  का  हिस्सा  जो  कि  नहीं  किए  शए  के  बहरे  में  मूल्य

 बद्धि  क ेकारण  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (4  x  210  का  निर्माण  कायें  प्रभावित

 हुमा

 परियोजना  को  पूरा  करने  की  प्रारंभिक  समय-सु
 वी

 की  अवधि  1993  यह
 1987  संयंत्र  ठेके  के  लिए  मे०  यू०एस०एसणग्जार०  केन्साथ  हस्ताक्षर

 फरुते  की  से  पहले  को  48  महीनों  के  अन्दर  चालू  किए  जाने  अमुव्सा  यूमिटों  को

 तत्पश्यात  6-6  महीनों  के  अन्तराल  से  चालू  किए  जाने  की  समय-सूची  पर  आधारित  थी  ।

 परियोजना  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  लिए  उत्तस्वायीभुझय  निम्नक्स  हैं  :--

 (1)  तल्कालीम  यूएस  ०एस०आर०  से  सप्लाई  में  घिलस्थ  ।  '

 (2)  क्रमिक  रूप  से  सप्लाई  का  न  किमरा  जता  ।

 (3)  औद्योगिक  सम्बन्ध  की  समस्याएं  ।

 अब  परियोजना  को  1994  में  किए  जपने-का

 1991-92  के  चौरान  लहाख  का  प्रमण  करते  काले  बर्यंडक

 5230.  श्री  एरूदास  कांमत  :  क्या  सागर  विमातन  और  पर्यंदन  मनन्‍त्री  हू  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  जम्मू-कश्मीर  में  लद्दाख  प्रमुख  पर्यटन  +#न्द्र  के.रूप  में  उभर  रहा  .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 1991-92  में  कितने  पर्यटकों  ने  लदाछ्  का  भ्रसणश
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 ७  ७-७५  A जा  ल्‍ट  मनन

 क्या  सरकार  का  विचार  लहाख  के  भ्रमण  के  लिए  वैकल्पिक  मार्ग  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मागर  बिमानत  और  पर्यठन  संत्री  म्ाधवराव  से  लह्ाख  पर्यटकों  में

 बहुत  अधिक  लोकप्रिय  होता  जा  रहा  सम्बन्धित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  !

 और  कुल्लु-मताली-लेह  मार्ग  के  विकास  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  साथ
 समस्यय  करके  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 सूतपूर्थ  सोवियत  संघ  के  साथ  गहरे  सागर  में

 सहछली  पकड़ने  का  संयक्‍त  उच्चम

 शौमती  सरोज  दुबे  :

 थी  हरि  किशोर  सिह  :  कया  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  गहरे  सागर  में  मछली  पकड़ने  का  संयुक्त  उद्यम  आरंभ

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 कया  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  द्वारा  कुछ  शर्तें  रखे  जाने  के  कारण  प्रस्ताव  को  मूतत  रूप  नहीं
 दिया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नई  सोवियत  व्यवस्था  के  साथ  यह  मामला  उठाने  का  ओर

 यदि  तो  इस  सम्पर्ध  में  सरकार  हारा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सास  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  भूतपूर्व  सोवियत

 संघ  के  देशों  की  कम्पनियों  और  संगठनों  के  साथ  गहन  समुद्री  मात्स्यिकी  में  चार  संयुक्त  उद्यम  चलाने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 नहीं  ।

 से  (8)  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उसतर  बिहार  में  बिद्युत  सप्लाई

 52432.  थी  शिवशरण  सिह  :  क्या  बिच्ूत  और  गैर-परस्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मस्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  बिहार  में  विद्यत  सप्लाई  की  वर्तेमात  स्थिति  क्‍या  है  और  क्या  हस  क्षेत्र  को  देश

 में सबसे कम विद्युत सप्लाई मिलती और यदि तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्‍या कदम उठाने का विचार
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 बिद्यूत  ओर  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ

 ओर  ९1-  92  के  दोरान  बिहार  में  6815  मि०  यू०  ऊर्जा  की  आवश्यकता  की

 तुलना  में  4789  मिलियन  यूनिट  ऊर्जा  उयलब्ध  थी  जो  कि  29.7  कमी  का  है  ।  बिहार  राज्य  के

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  विद्युत  सप्लाई  करना  राज्य  की  वितरण  प्रणाली  के  अधोन  होता  है  और  वह  ॒काय॑

 राज्य  सरकार/राज्य  बिजली  बोर्ड  क  क्ष  त्राधिकार  में  आता  इस  राज्य  को  पूर्बी  क्षेत्र  से  इसके  देय

 हिस्से  की  विद्युत  उपलब्ध  कराई  जाती  है  तथा  विशेष  मामले  के  रूप  में  उत्तरो  क्षेत्र  से  भी  सहायता  प्रदान

 की  जाती  बिहार  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  बढ़ोतरी  किए  जाने  के  लिए  किए  जा  रहे  विभिन्‍न

 अन्य  उपायों  विद्यमान  विद्युत  उत्पादन  से  ईष्टतम  विद्युत  उत्पादन  नवीकरण  एवं
 निकीकरण  कार्यक्रम  दो  क्रियान्वित  पारेषण  एवं  वितरण  सम्बाधा  हानियों  की  मात्रा  को  कम

 प्रभावी  भार  प्रबन्ध  की  व्यवस्था  करना  और  ऊर्जा  मंरक्षण  आदि  शामिल  हैं  ।

 ]

 महाराष्ट्र  मे ंसंतरा-रस  प्रसंस्करण  संयंत्र

 5233.  श्री  रामचन्ध्  घंगारे  :  क्या  जाद्य  प्रसस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 महाराष्ट्र  में  कितने  संतरा  प्रसंस्करण  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं'और  कहां-कहां  पर
 स्थापित  किए  गए

 कया  उक्त  संगंत्रों  में  कोई  रूरण  एफक  भी  है  और  यदि  तो  ऐसे  सम्यत्रों  को  पुनः
 जीबित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  सहायता  की

 क्‍या  किसी  संयंत्र  ने  अपने  किसी  उत्पाद  का  निर्यात  किया  और  यदि  कितनी
 विदेशी  म॒द्रा  अजित  और

 क्‍या  उक्त  संयंत्रों
 की

 बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  ने  इनको  प्रोत्साहन
 या  सहायता  दी  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  गिरिधर  महाराष्ट्र  में
 विभिरन  स्थानों  पर  1?  संतरा  प्रसंस्करण  संयंत्र  स्थापित  हैं  ।  उनके  रूग्ण  होने  की  सूचना  नहीं  दी  गई
 है  ।  इनमें  से  किसी  भी  संयंत्र  द्वारा  संतरा-उत्पादों  के  निर्यात  की  सूचना  नहीं  दी  गई  इन  संयंत्रों  के
 सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  रकार  से  विक्री  बढाने  हेतु  किसी  भी  सहा/ता  के  लिए  इस  मन्‍्त्रालय  में  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विभिन्‍न  नदियों  में,जल-उषलब्धता

 52354.  श्री  पंडियन  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृत  करेंगे  कि  :

 नर्मदा  और  तापती  नदियों  से  जल के  ौसत
 टी०  एस०  सी०  बहाब  के  आधार  पर  कितना  जल  उपलब्ध

 इन  नदियों  का  कितना  प्रतिणत  जल  सिंचाई  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाता  और

 कितना  प्रतिशत  पानी  सागर  में  बहता  है  ?

 जल  संसाधन  सन्‍्त्रो  विधाचरण  :  संलग्त  है  ।
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 ।  इस  समय  नदियों  से  उपलब्ध  जल  के  लगभग  16.75  प्रतिंशत-जल  का  सिंचाई  के  प्रयोजन
 के  बास्‍ते  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  तथापि  उपयोज्य  सतही  जल  संसाधनों  में  से  सतही  जल  के  तपयोध
 का  प्रतिशत  लगभग  44.93  है  ।

 सिचाई  एवं  अन्य  प्रयोजतों  शक्षा-बर्पषक  प्रमभश्थीय  भूजन्ष  पुनर्भ रण  के.लिए  उपक्षब्ध  जल
 के  उपयोग  के  पश्चात  बाष्पीकरण  ओर  वानस्पतिक  हानियों  के  बाद  शेष  जल  समुद्र  में  बह  जाता

 विवरण

 किंभिग्तः  नर्ियों  में'जल  उपलब्धता दशशाते  वप्ला  विकरण

 क्रम  सदी  का  नाम  औसत  बाधिक  अनुमानित  उपराज्य  प्रवाह

 सं०  टी०एम०सी०  में  के

 टी०एम०्सी०  च्ैं

 i.  गंगा  18542  0,829

 2.  महातदी  2362  1,768

 ६  मे  ग्रेक्ष  वरी  4203  2,695

 4  कुष्णा  2394  2,048

 5  कावेरी  754  671

 6  नमंदा  1458!  1,218

 ताप्ती  649  512'

 सभ्य  प्रदेश  में  डाक  तथा  सारधर

 5235.  भी  सूरज  भाग  सोलंकी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  .

 (wm),  ,  इस  समय  मध्य  प्रदेश  में  कायंरत  डाक  तथा  तारधरों  का  जिलावार  ब्योगा

 क्‍या  तारधर  की  सूदिधा  प्राप्त  करने  के  लिए  लोगों  को  दस-दस  मील-दूर  जा  पढ़ता

 क्या  सरकाइ  का  अगले  वित्त  वर्ष  में  मारी  संख्या  में  डाक  तथा
 प्रति स्वाकता  करने

 का  विचार

 यदि  तो  ये  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाए गे  ;  और

 ($)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बौ०  रंगय्या  :  मध्य  प्रदेश  कार्य  कर

 रहेडाकघरों  और  तारघरों  का  जिलाबार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  ओर  में  दिया  गया
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 जी  हां  ।  कुछ  मामलों  में  ।

 जी  हां  ।

 तारधर

 व्यवहाये  होने  पर  अधिकांशतया  ग्राम  पंचायत  बाले  गांव  में  ।

 डाकजर

 मध्य  प्रदेश  के  उन  स्थानों  के  नाम  बता  पाना  व्यवहाये  नहीं  जहां  खोले  जाने  का

 प्रस्ताव  है  बयोंकि  बर्ष  1992-93  के  बाधिक  योजना  लक्ष्यों  को
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 (=)  उपयुक्त  ओर  के  उत्तर  को
 मह मजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण-क

 दिनांक  31-12-91  की  स्थिति  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  डाक  नेटवर्क  के  जिलेवार  सांडियकीय

 आंकड़े  ।
 he ct  en  ne  नकननननननन  बनना  नि  यिय-नन-+3-+-म  नमन  कक  ++पन-+-काज>ननकऊन-+  a  पिनननरगएग2ग2एन

 जिला  प्रधान  विभागीय  उप  अतिरिक्त  विभागीय  अतिरिक्त  विभागीय  योग

 डाकधर  डाकधर  उप-डहाकथर  शाला  डाकधर

 शहरी  ग्रामीण  गहरी  ग्रामीण  शहरी  ग्रामीण

 2  3  4  5  6  7  8.  9.

 भोपाल  3  53  3  2  न  10  57  120  20

 रायपुर  43  19  --
 --  4.  513  580

 बिलासपुर  2  49  26  न+  —  2  564  643

 खजालियर  2  39  4  —  14  229  189

 --  4  4.  --.  =>  +-  90  98

 जबलपुर  2  772  14  3  1  9  287  388

 जगदलपूर  2  12  34.  ->+--.  -+  4  503  545

 मंदसौर  2  29  14  3  4  2  258  312

 होशंगाबाद  1  22  4  3  205  243

 नरसिहपुर  1  10  है  नजि्ू
 “-

 +  11  162  182

 बेंहिल  10  #13  —  -  216

 13  ६  -.  232  261

 भिड  13  9.  न  227  252

 मुरैना  17 1  2  218  253
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 1  2  3  4  $  6  8  9

 छतरपुर  1  17  7  _ 1 1  186  213

 ना  8  5  न  135  149

 टीकमगढ़  1  12  6.  नै  “5  +  158  177

 सागर  28  9  1. 1  2  156  190

 दमोह  ||  9  9  न्‍+  |  2  158  180

 दुर्ग  12  44  8  “-  न+  8  263  325

 राजनंदगांव  1  6  14  न  न+  —  193  214

 खंडवा  25  8  --  2  4  180  220

 खड़गोन  |  16  14  ज+  10  न  251  292

 गुना  1  15  8  |  न  162  188

 शिवपुर  11  8  --  5  197  223

 रतलाम  ||  22  3  5  1  129  165

 झबुआ  7  जा  146  158

 11  4  न  197  224

 मांडला  !  4  10  ++  191  206

 सिश्योनी  1  12  7  न  --  —  170  190

 रायगढ़  11  19  —  = 1  379  411

 अम्बिकापुर  1  7  24  --  ञ»  =  231  2635

 विदिशा  1  12  6  _  2  न  138  169

 1  6  9  2  3.  न  175  196

 सिहोर  1  14  7  4  132  167

 रायगढ़  1  11  6  3  —  141  163

 रीबा
 20  15  ता

 -“
 “5  2  281  319

 सतना  16  9  2  247  2१96

 शहडोल  ..]  26  5  —  12  256  300

 सिद्धि  ]  12  है  _  -  न  172  193

 1  30  7  9  ना  5  147  199

 शाहजहांपुर  ।  12  10 1  ||  हि  153.  118



 सिशिकाहजरे  40  1990
 इक  उ  न  वोहीलििक७००+  पदक  नमन  की  memetend

 2?  4  5  6  7  8  छि

 देवाह्ः  5  12- 1  न  1489"  167

 घार+  $  9.  न  1a  न  168:  187

 इन्दोड  2  56  2  —  2;  3  103+  168
 चीन

 योग  52  876  459  38  60  101  9382  10968
 धारा  कानक

 विवरण-स

 29-28-1992  के-अनुसार  मध्य  प्रदेश  में-कार्य  क्शारह  ताखरों  का  जिसेवारुकिशा्तता

 _+++>कममकइपाइकाबुड०- म  कम  भव  कमान

 क्रम  सं७  जिले  का  नाम  तार  कार्यालय

 1.  भोपाल  92

 बिलासपुर  303

 3  बस्तर  99

 4..  बेसुल  107

 5.  भिड़  97
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 लिखित  उत्तर  $0  1992

 भूजल  को  खोज

 5236.  भी  छीतू भाई  गामीत  :

 ही  अलादि  अरण  दास  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सुदूर  संवेदन  अध्ययनों  के  प्रयोग  से  तेयार  किए  गए  भूजल  वैज्ञानिक  तथा  रेखा

 मानचित्रों  से  देश  में  भूजल  की  खोज  में  कोई  सहायता  मिली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  विशेषकर  उड़ीसा  तथा  गुजरात  में  यह  कहां  तक

 सफल  रहा  ?

 जल  संसाधन  मस्त्री  विज्ञायरण  :  जी  हां  ।

 केन्द्रीय  भूजल  बोर  ते  मुख्य  रूप  से  सिंचाई  उहू  श्यों  के  लिए  दूरस्थ  भूभौतिकीय
 और  जल  भूवैज्ञानिक  अध्ययन  द्वारा  गुजरात  में  ।4  अन्वेषणात्मक  कुए  और  उड़ीसा  मे  142
 ह्मक  कुए  ड्िल  किए  गए  हैं  ।  इनमें  से  गुजरात  में  8  कुए  तथा  उड़ीसा  में  105  कुएਂ  सफल  रहे

 हैं

 यह  सफलता  57  से  74%  रही  है|

 अस्पतालों  में  नि:शुल्क  ठेलीफोन  सुथिधा

 5237.  श्री  दाऊ  बधाल  जोशी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  में  पिछले  वर्ष  यह  घोषणा  की  थी  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  अस्पतालों  में

 निःशुश्क  टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान  की

 यदि  तो  उन  अस्पताओं  के  नाम  कया  है  जहां  पर  यह  सुकिषा  प्रदान  कर  दी  गई
 भौर

 केख्लीय  सरकार  के  सभी  अस्पतालों  में  यह  सुविधा  कब  तक  प्रदातल  कर  दिए  जाने  की

 सम्भावता  है  ?
 ,

 संचार  मंजालय  में  उप  मंत्री  पी०  थी०  रंगम्या  शहरों  के  सभी  बड़े  अस्पतालों

 तथा  जिला  अस्पतालों  में  जहां  आपातकालीन  रोगियों  की  भर्ती  किया  जाता  स्थानीय  कालों  के  लिए

 लिःशुल्क  टेलीफोन  सुविधाएਂ  प्रदान  करने  सम्बन्धी  अनुदेश  1991  में  जारी  किए  बए

 और  उपयुं  क्‍्स  अनुदेशों  के  अनुपालन  के  सम्बन्ध  में  सुचबता  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 इसे  सभा  पटल  पर  रख  विया  जाएगा  ।

 ]

 कालीकड  और  शारजाह  के  जीच  जिभान  सेवा

 5238.  भी  शिव्‌  सोरेग  :  क्या  नागर  जिसभानन  और  पर्यडल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  इण्डियन  एयरलाइस  कालीकट  और  शारजाह  के  वीचव  विमान  सेवा  प्रा  रस्‍्भ  कर  रहा
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 हाँ  तो  यह  विमान  सेवा  कब  तऊ  प्रारम्भ  किए  जाने  की  सम्भावना  हैं  ओर  कया

 कालीकट  विमानपत न  का  रनवे  बड़े  विमानों  के  उत्तरने  तथा  उनके  उड़ान  भरने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  था  रहे  हैं  ?

 नागर  विमान  ओर  पर्यटन  मंत्री  साधवराब  :  से  हंडियन

 लाहइस  ते  15  1992  से  सप्ताह  में  तीन  चार  की  सेवाएं  शुरू  की  कालीकट  धावभपथ  बढ़
 आकार  के  विमानों  के  संचालन  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  निषेधक  लागत  के  कारण  इसका  उन्नयन  करना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 सतारा  जिले  सें  हुवाई  अड्डे  का  जिकास

 5239.  श्री  प्रतापराव  थो०  भोंसले  :  क्या  सागर  जिमाजन  और  प्थंटन  सजी  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केसरद्रीय  सरकार  का  सतारा  जनपद  में  एक  हवाई  अड्डा  विकसित  करने  का  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  उप्का  विवरण  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यंडत  संत्री  साप्वराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फ्रांस  के  सहयोग  से  फिल्में

 5240.  श्री  राजेश

 भौसती  शीला  गौतम  :  क्या  सूखना  और  प्रतारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्रांस  के  मह॒योग  से  फिल्लों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्‍या  ऐसी  फिल्‍मों  को  यूरोपीय  बाजार  में  दिखाया

 क्‍या  इससे  अजित  लाभ  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  भारत  और

 यदि  तो  इससे  कितनी  विदेशी  मद्रा  अजित  होने  की  सम्भावना  है  ?

 सचना  और  प्रसारण  मस्त्रालय  में  उप  मण्त्री  गिरिजा  :  हां  ।  यह  सही

 है  कि  भारत  सरकार  ते  !  3-12-01  को  फ्रांस  सिनेमा  डिफ्यजन  और  भारतीय  प्रवर्तक  श्री  राकेश

 खन्‍्ता  के  संयुक्त  उद्यम  का  अनमोदन  किया  इसके  मद्य  उहे  श्य  इस  प्रकार  हैं  :---

 1.  भारत  और  अन्य  परस्पर  सहमत  देशों  में  फ़रैच  फिल्‍मों  का  आयात  और

 2.  सिनेमा  प्रदर्शनियों  ओर  अस्य  वैध  माध्यमों
 के  जरिए  फ्रेंच  फिल्‍लों  को  बढ़ावा

 4.  फिल्मों  का  निर्माण  और  सह-निर्माण  और  उन्हें  बढ़ावा

 4.  भारतीय  फिल्मों  को  बिदेशों  में  विशेष  तथा  गैर-पारंपरिक  बाजारों  में  बढ़ावा
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 5.  फ्रांस  फिल्म  निर्माण  के  विविध  आयामों  के  अध्ययन  के  लिए  भारतीय  विद्यार्थियों  को  पूर्ण

 छात्रवृत्ति  उपलब्ध  कराने  में  मदद  करना  ।  यह  छात्रवृत्ति  फ्रांस  सरकार  या  इसकी  एजेंसियों

 द्वारा  दी  जा  रही  छात्रवृत्तियों  क ेअलावा

 6.  भारत  में  चुने  हुए  थियेटरों  को  तकतीकी  रूप  से  उन्नत  बनाने  में  मदद  करना  और  इसके

 लिए  धन  लगाना  और  ऐसा  करने  में  फ्रैंच  विशेषज्ञों  की उपलब्धता

 7.  भारतीय  फिल्म  एवं  टेलीविजन  पुणे  में  उपयुक्त  फ्रेंच  विशेषज्ञों  की  प्रतिनियुक्ति  की

 व्यवस्था  में  मदद

 8  सिनेमा  प्रौद्योगिकी  वितरण  और  प्रदशेन  के  क्षेत्र  में  फ्रेंच  और  भारतीय  फिल्म

 उद्योग  के  बीच  सहयोग  और  सहुकार  को  बढ़ावा  देना  और

 9.  अधिक  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करना  ।

 इस  संयुक्त  उद्यम  के  फ्रैंच  सिनेमा  डिफ्यूजन  या  इसके  नामितियों  इसके/उनके
 जैसा  भी  मामला  द्वारा  लिए  गए  शेयरों  पर  मिले  लाभांश  को  भारत  से  बाहर  प्रत्यावर्तित  करने  की

 असुमति  नहीं  होगी  ।

 फ्रैंच  लिनेमा  डिफ्यूजन  द्वारा  निर्धारित  शर्तें  अनुकूल  हैं  और  इनमें  देश  में  फिल्‍म  उद्योय  के

 आधुभिकीक रण  और  विदेशी  गुद्रा  अजित  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 अभी  तक  किसी  फिल्म  का  सह-निर्माण  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 अपशिष्ट  पदार्थों  का  उपयोग  करने  को  योजना

 5242.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  विद्युत  और  गैर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विद्य्‌त  और  गैर-परम्प  रागत  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  ने  अपशिष्ट  पदार्थों  का  उपयोग  करने
 के  लिए  कोई  अनुसंधान  किया  है  और  किसी  संयंत्र  का  विकास  किया  और

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  ओर  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  त्रोत  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :
 और  हां  ।  अपशिष्ट  सामग्रियों  के  प्रयोग  के  लिए  अनुवंधान  तथा  विकास  कार्य  किया  गया
 ब्योरा  संलरत  तथा  11  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 अपशिष्ट  सामग्रियों  के  प्रयोग  के  लिए  अनुसंधान  के  बाद  शुरू  किए  गए
 प्रायोगिक  संयंत्रों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा

 अपना  भ७८मककमाजण०...>कमक,
 2  3

 ऑन  ee  जीन

 1.  फल  तथा  खाद्य  गामग्री  संसाधन  वायोगैस  उत्पादन  की  प्रत्येक  25  चनमीटर  क्षमता
 की  2  यूतिर्टे  मैसूर  में  शुरू  की  गई  कैटीन  में
 इस  गैस  का  इल्तेधान  किया  जा  रहा
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 1  2
 निनिव  कि  थे  ae

 2.

 ।

 धुनकी  की  रुई  घल

 3.  बोड़े  की  ली

 4.  रसोई

 5.  आसवनशाला  अपशिष्ट

 6.  अस्पताल  मल-अल

 |,  चभर्मशाला  अपशिष्ट

 8.  जल  कुम्भी

 :

 घुमकी  की  रुई  धूल  पर  आधारित  25  धतमीटर

 क्षमता  का  बायोगैस  संयंत्र  उदयपुर  कांटन  मिल्स

 में  स्थापित  किया  गया  25  चमसीटर  और

 90  घनमीटर  क्षमता  की  हसी  प्रकार  के  संयंत्रों  का

 पंजाब  तया  मध्य  प्रदेश  में  सिर्माण  किया  जा  रहा
 है  ।

 बायोगेस  उत्पादन  की  प्रति  25  घनमीटर  क्षमता

 को  2  यूनिटें  अभी  हाल  में  पुणे  में  शुरू  की  गई

 19  परिवारों  द्वारा  यह  गैस  इस्तेमाल  की  जा  रही

 बायोगैस  उत्पादन  परियोजना  की  प्रति  10
 मीटर  क्षमता  की  2  यू  निटें  और  43  धन्रमीटर
 की  एक  य्‌ मिट  गुजरात  में  स्थापित  की  गई

 आसवनशाला  अपशिष्ट  शोधन  के  लिए  प्रतिदिन
 1500  चसमीटर  क्षमता  का  एक  पूरा  प्रायोगिक

 संयंत्र  उत्तर  प्रदेश  में  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोगशाला
 तथा  प्रायोगिक  मानस्तरों  पर  सफल  बिकास  के

 बाद  लगाया  जा  रहा  है  ।

 नियत  फिल्म  रियेक्ट्रर
 गिकी  के  साथ  आसवन  घोषन-अपशिष्ट  के  शोधन
 के  लिए  महाराष्ट्र  में  एक  आसवबनशाला  में  10
 चनमीटर  क्षमता  के  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  का
 डिजाइन  बनाया  गया  है  और  उसे  चालू  कर  दिया
 गया

 प्रौद्योगिकी  से  अस्पताल  अपशिष्ट
 जल  से  साधन  प्राप्त  करने  के  लिए  नागपुर  में
 प्रति  25  घनमीटर  क्षमता  की  2  यूमिटें  शुरू  की
 गई  हैं  ।

 प्रौद्योगिकी  से  चर्म  शाला  मश्-जल  के
 शोधन  लिए  65  चनमीटर  क्षमता  के  एक
 गिक  संयंत्र  का  डिजाइन  बनाया  गया  है  और  उसे
 विकसित  किया  गया  है  तथा  उसकी  तमिलनाडु  में

 स्थापना  की  जा  रही

 :  (0)  गुजरात  के  वललभ  विज्ञानगर  में  प्रति  5  घनमीदर
 क्षमता  के  2  संयंत्र  लगाए  गए  हैं  ।
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 9.  गस्‍ने  की  मैली

 10.  केला

 11.  सफेदा  पेड़  की  पत्तियां

 12.  संश्लिष्ट  कृषि  अपशिष्ट

 हनन  जत

 30  1992  2
 जे  nee  (॥) जल कुम्भी के पुन: चक्रण द्वारा  कन्नमनननमन

 3

 (॥)  जल  कुम्भी  के  पुनः  चक्रण  द्वारा  अपशिष्ट  जल
 शोधन  एवं  बाथोगेस  उत्पादन  के  प्रयोगात्मक
 संयंत्र  महाराष्ट्र  में  सांगली  में  चलाया  जा  रहा  है
 यह  बायोगेस  खाना  पकाने  के  काम  में  प्रयोग  की
 जा  रही  है  ।

 2  घनमीटर  से  ।0  घनमीटर  की  भिन्न-भिन्न
 क्षमताओं  वाले  कुछ  ओर  प्रायोगिक  संयंत्र  भी
 विभिन्‍न  संस्थाओं  में  लगाए  गए  हैं  जिनमें  अन्य
 प्रौद्योगिकियां  इस्तेमाल  की  गई  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  00  घनमीटर  क्षमता  का  एक
 दायिक  बायोगस  संयंत्र  शुरू  किया  गया  है  तथा  उसे
 गन्ने  की  मैली  पर  सफलतापू्बंक  चलाया  गया  है  )
 खाना  पकाने  के  लिए  29  परिवार  वायोगैस  का
 इस्तेमाल  कर  रहे  100  चममीटर  से  लेकर
 341  घनमीटर  तक  की  विभिन्‍न  क्षमताओं  की  कुछ
 और  इसी  प्रकार  की  देश  के  विभिन्‍न
 भागों  में  लगाई  गई

 केले  के  तने  पर  आधारित  5  धनमीटर  क्षमता  का
 एक  बायोगैस  संयत्र  गुजरात  में  एक  फार्म  में  लगाया
 गया  है  ।

 सफेदा  के  पेड़  की  पत्तियों  पर  आधारित  5

 मीटर  क्षमता  का  एक  बायोगस  संयंत्र  गुजरात  के

 एक  फरम  में  लगाया  गया

 निश्चित  अनुपात  में  चावल  भूसी  और  सूखे
 केलों  के  संश्लिष्ट  कृषि  अपशिष्ट  से  वायोगैस  के
 उत्पादन  के  लिए  एक  संयंत्र  का  डिजाइन  विकसित
 किया  गया  गुजरात  में  एक  संस्थान  में  10

 घनमीटर  का  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  लगाया  गया

 पिछले  4-5  वर्षों  के  दौरान  बायोमास  गेसी  फिकेशन  प्रौद्योगिकी  में  हुए  जिस्तुत  अनुसंधान  तथा

 बिकास  कार्य  के  बायोमास  अपशिष्टों  के  गंसाफिकेशन  के  लिए  प्रोद्योगिकियों  का

 लिकास  किया  जा  चुका  देश  में  इन  यूनिटों  का  विनिर्माण  6  बिभिन्‍न  उद्यमियों  द्वारा  किया  जा  रहा

 इस  प्रौद्योगिकियों  पर  आधारित  प्रणालिया  गैश्रीफिकेशन  के  बायोमास  अपशिष्टों  जैसे  काष्ठ
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 काष्ठ  कपास  के  पौधों  के  तुर  की  मगकी  की

 इत्यादि  को  ऊर्जा  तथा  विद्यू त  में  रूपांतरित  कर  सकती  सिंचाई  या  पेयजल  के  खिए
 पम्पसेट  चलाने  या  आल्टनेंटरों  के जरिए  बिजली  के  उत्पादन  के  बास्ते  प्रेरक  बिजली  के  उत्पादत  हेतु  इन

 युकितयों  में  दृहरा  ई  धन  इंजन  अथवा  स्टटिंग  इजत  चलाया  जाता  बायोभास  पम्पयंट  तथा  बिद्यूत
 उत्पादन  सेट  तांच्रिक  अनुप्रयोगों  अर्थात  जल  की  पर्पिग  क ेलिए  5  अश्वशक्ति  से  10  अश्वशक्ति  की  और

 बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  3  कि०्वा०  से  100  कि०्या०  की  विभिन्‍न  क्षमतात्रों  में  उपलब्ध  इस

 प्रणालियों  से  सम्बन्धित  अनुप्रयोगों  के  लिए  पारम्परिक  दुहरे  ई  धन  वाले  इ  जनों  में  लगभग  65  प्रतिशत

 तक  डीजल  ई  घन  का  प्रतिस्थापन  किया  जा  सकता  है  ।  इन  प्रौद्योगिद्यों  के  प्रोस्साहुन  के  सरकार

 ने  यांत्रिक  जल  पम्पन  प्रणाली  5  अश्थशक्ति  ओर  10  अश्वगकत  की  के  लिए  80

 शल  तक  और  प्रयोत्माओं  की  श्रेणी  पर  आधारित  विद्युत  उत्पादन  प्रणाली  के  लिए  50-80  प्रतिशत  तक

 लागत  भागीदारी  के  आधार  पर  एक  प्रदर्शन  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।

 अब  तक  लगभग  6.5  के  विभिन्‍न  क्षमताओं  तथा  पद्धतियों  की  850  गैसीफायर

 तथा  स्टलिंग  इ  जन  प्रशालियां  पूरे  देश  में  लगाई  जा  चुकी  इनमें  से  अधिकांश  प्रणालियां  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंलवाई  जाती  हैं  और  इन्हें  या  तो  पम्प  के जरिए  जल  निकालने  के  लिए  या  बिजली  के  उत्पादन  के

 लिए  इस्तेमाल  किया  जा  रहा

 उतर  प्रदेश  के  जिलों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  विस्तार

 5243.  थी  रतिलाल  वर्मा  :

 शीभतो  भावना  चिललिया  :

 भरी  देवी  बक्त  सिह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  विशेष  रूप  से  टिहरी  उत्तर  काशी  तथा  पौड़ी

 यढ़वाल  में  संचार  सुविधाओों  के  विस्तार  की  कोई  योजता  सरकार  के  विचारध्घीन

 (eq)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 उर्बत  मोजना  कब  तक  कार्याम्वित  की  जायेगी  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  भरत्री  पी०  थो०  रंगय्या  :  हां  ।

 (a)  ओर  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  दिहरी  गढ़बाल  :  16  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में
 से  2  पहले  से  ही  हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  हैं  और

 2  अन्य  एक्सचेंजों  को  चालू वर्ष  के  दोरान  उपयुक्त  उच्चतर  क्षमता  के  इलेक्ट्रामिक  एक्सचेंजों  हारा  बदले

 जाने  की  संभावना  शेष  एक्सचेंजों  को
 1992-93  और  1993-94  के  दौरान  उपयुक्त  उच्चतर

 क्षमता  के  इलेबट्रानिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  की  योजना  है  ।

 (2)  उस्तरकाशोी  :  10  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  से  4  पहले  से  ही  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  हैं  भौर

 एक  अम्य  एक्सचेंज  दो  चालू  वर्ष  के  दौरान  उपयुक्त  उच्चतर  क्षमता  के  हलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  द्वारा

 बदलने  की  संभावना  है  ।  शेष  एक्सचेजों  को  !992-93  के  दौरान  उपयुक्त  उच्चतर  क्षमता  के

 निक  एक्सलेंजों  द्वारा  बदलने  की  योजना  है  ।

 (53)  पौड़ी  13  टेलीफोन  एक्शलेंजों  में
 से

 ?  एक्स  चेंज  पहले  से  ही  इलेक्ट्रालिक  एक्स  बैंज
 हैं  और  दो  अन्य  एक्सचेंजों  को  उपयुक्त  उच्चतर  क्षमता  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सबेंजों  द्वारा  चालू  बर्षके
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 दौरान  बदलने  की  संभावना  है  ।  शेष  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  1992-93  के  दौरान  उपयुक्त  उच्चतर

 क्षमता  के  इलेन्ट्रानिक  एक्सचेंजों  द्वारा  बदलने  की  योजना  है  |

 (4)  सरकार  की  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  31-3-95  तक  उत्तरोत्तर  रूप  से  पी०सी  ०ओ०  सुविधा

 प्रदान  करने  की  योजना  बशरतें  कि  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 |
 फिल्म  निर्माण  को  उद्योग  का  दर्जा  बेना

 5244.  श्री  सोरेश्वर  साथे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  फिल्म  निर्माण  को  उद्योग  का  दर्जा  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  मौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सन्वालय  सें  उप  सम्जी  गिरिज़ा  :  नहीं  ।  फिल्म

 निर्माण  को  उद्योग  1951  के  अंतर्गत  उद्योग  का  वर्जा  देने  का  कोई

 प्रस्ताव  तहीं  हैं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 उद्योग  अधिनियम  के  उन  गतिविधियों  प९  लागू  होता  है  जहां  पर  औद्योगिक  निर्माण  प्रक्रिया

 होती  है  ।  फिल्म  उद्योग  एक  सृजनात्मक  गतिविधि  है  और  इसे  उद्योग  और

 प्िय्मम  के  अधीन  विनियंत्रित  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 ः

 प्रलिया  जल  विद्युत  परियोजना

 5245.  शी  चित्त  बसु  :  क्‍या  विद्युत  और  गंर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  के  इलेक्ट्रिक  पावर  डेंवेलपमेंट  कारपोरेशन  ने  पुरुलिया  जल  विश्व  त  परियोजना

 में  गहरी  अभिरुचि  दिखाई  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  कारपोरेशन  के  साथ  सहयोग  कर  लिया  ओर

 यदि  तो  उसकी  क्‍या  शर्तें

 विद्यत  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  स्रोत  भरन्नालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  कश्पंताथ  :
 से  पुरूलिया  पम्पड  स्टोरेज  स्कीम  (4  >  225  मेगावाट  --  900  के  लिए  विश्तत

 योजना  रिपोर्ट  तेयार  करने  तथा  सम्बन्धित  प्रौद्योगिकी  का  हस्तांतरण  किए  जाने  के  बारे  में  भारत

 सश्कार  की  पूर्वानुमति  से  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोड़  व  हलेक्ट्रिक  पावर  डेवलपमेंट  कम्पनी  लि०

 (६०  पी०  डी०  जापान  ने  260.94  मिलियन  य्रेत  की  राशि  के  लिए  एक  समझौते  पर

 31-5-:990  990  को  हस्ताक्षर  किए  समझौते  के  अनुसार  केन्द्रीय  विद्य,त  प्राधिकरण  तथा  केम्द्रीय  जल

 आयोग  के  सहयोजन  से  मेससे  वेपओोस  इण्डिन  लि०  परामशंदाता  होंगे  तथा  पी  जापान

 विदेशी  परामशंदाता  होंगे  ।  समझौते  की  शर्तों  के अनुसार  परियोजना  से  सम्बन्धित  बिस्तत  परियोजना

 रिपोर्ट  1992  तक  पूरी  की  जानी  है  ।
 .
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 a  3  न  et नल के  कक  सकता  जा  5  नल  अन्‍लजननानणन++>3०  >>»

 लोडिग  पास  जारी  करना

 5246.  थी  जीवन  शर्मा  :  क्या  नागर  और  बिसानम  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 क्या  विमान  के  यात्रियों  को  इण्डियन  एयरलाइस  की  टिकटों  के  बिना  बोडिग  पास  जारी

 किए  जा  रहे

 यदि  तो  1991  में  ऐसे  कितने  पास  जारी  किए

 क्‍या  इन  पासों  को  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  फोई  जांच  की  गई  यदि  तो  उसके  क्या
 परिणाम

 (a)  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  हानि  हुई  और

 कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उठाए  जाने  का  विचार

 सागर  विभागषन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  माधव  राज  :  और  1991  के

 उड़ान  के  समय  एक  व्यक्ति  ऐसा  पाया  गया  था  जिसके  पास  इप्लीकेट  ब्ोिंग  पास  था  जो  एक
 वास्तबिक  यात्री  के  नाम  जारी  किया  गया  था  ।

 इण्डियन  एयरलाई से  के  उन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनणासनिक  कार्रवाई  चल

 रही  जिन्होंने  डुपिलकेट  बोडिंग  पास  जारी  किया  था  ।

 और  (8)  इण्डियन  एयरलाइस  को  इस  घटना  से  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  क्योंकि  उड़ान  के
 प्रस्थान  से  पूर्व  ही अनधिकृत  व्यक्ति  का  पता  चल  गया  इन  घटनाओं  कौ  रोकने  के  लिए
 लिखित  निवारक  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (1)  इष्लोकेट  बोडिग  का  यात्री  के  वास्तविक  होने  की  जांच  किए  जाने  तथा  ड्यूटी  अधिकारी

 ड्यूटी  प्रबन्धक/स्टेशन  प्रवन्धक/हवाई  अड्डा  प्रबन्धक  की  पूर्व  सहमति  के  वाद  ही  जारी

 किया  जाता  है  |

 (2)  वास्तविक  यात्री  द्वारा  मूल  बोडिंग  फोर्ड  के  खोए  जाने  की  सूचना  दिए  जाने  पर  इस  मूल
 बोडिग  कार्ड  के  धारक  व्यक्ति  को  सुरक्षा  लाउज  में  प्रवेश  करने  से  रोक  विया  जाता

 है  ।

 (3)  स्टेष  लेडर  पर  एकत्रित  किए  गए  बोडिंग  काईं  के  प्रतिरूपों  ट्रिप  शीट  में  उल्लिखित

 यात्रियों  की  संडया  के  साथ  मित्रान  किया  जाता  कोई  भी  विसंगति  ध्यान  में  आने  पर

 विमान  के  भीतर  यात्रियों  की  उयक्तिगत  रूप  मे  गिनती  की  जाती  है  ।

 (4)  अस्वर्राष्ट्रीय  उड़ातों  के  मामले  डुप्नीकेट  बोडिंग  कोर्ड  जारी  जिए  जाने  के  आरे  में

 सीमा-मुल्क  तथा  आप्रवास  प्राधिकारियों  को  इसकी  सूचना  दे  दी  जाती  है  |

 अनपारा  ताप  विद्युत  परियोजना

 5247.  श्री  राम  निहोर  राय  :  क्या  विज्चूत  और  रैर-परमस्यरागत  ऊर्जा  ज़ोत  मस्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 o_emene  जलता न्‍तजथज»ण»म««+»भ०सधमाा+  महक

 कया  अनपारा  ताप  विद्यत्त  परियोजना  की  बीਂ  द्व!रा  रेलवे  विभाग  को  6  करोड़
 रुपये  विलम्य  शुल्क  का  भुगतान  किया  गया  है  अथवा  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसका  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने  के  लिए  जांच

 काये  प्राश्म्म  करने  का

 क्‍या  दोषी  व्यक्तियों  से  विलम्ब  शुल्क  की  राशि  वसूल  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  विलम्य  शुल्क  को  सम्मिलित  कर  लेने  के  फलस्वरूप  परियोजना  लागत  बढ़  और

 भविष्य  में  ऐसे  विलम्ब  शुल्क  से  बचने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठाते  का
 प्रस्ताव  है  ?

 विश त  और  तैर-परम्परागत  ऊर्जा  लोत  भंत्रालय  में  राज्य  मसत्री  कल्पताथ  :

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजनी  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  अतपारा  ताप  विद्युत  परियोजना  (2  <  500
 में०  के  सम्बस्ध  में  उनके  हारा  रेलवे  को  न  तो  कोई  विलम्बस  प्रभार  का  भुगतान  किया  गया  है  और

 नहीं

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कैसीय  जल  आपोग  में  इ  जीवियरों  की  निम॒क्ति

 5248.  श्री  आनस्ख  रत्म  मौर्य  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  कार्यरत  श्रेणी  |  के  उन  इंजीनियर  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्या

 है  जो  गैर-ह  जीमियरी  कार्यों  में  संलरन

 इन  इजीनिगरों  को  गै  कार्यों  में  लगाने  के  क्या  कारण  और

 केल्रीय  जल  आयोग  के  प्रणासन  में  सधार  करने  तथा  इंजीनियरों  का  उचित  इजीनियरी
 प्रयोजन  हेतु  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संलाधम  धरती  विशालरण  :  से  किसी  भी  हजीनियरी  अधिकारी
 को  केवल  गैर-४  जीनियरी  कार्यों  पर  मियोजित  नहीं  किया  गया  वरिष्ठ  स्तर  पर

 कुछ  इजीमियरी  अधिकारी  अष्यक्ष  .  केन्द्रीय  जल  आयोग  अपनी  तकनीकी  जिम्मेदारियों  के  अतिरिक्त
 केश्शीय  जल  आयोग  के  सामान्य  पणायन  तथा  विक्तीय  मामलों  से  संवश्चित  कार्य  में  पर्यवेक्षण  की  जिम्मेदारी
 में  हाथ  बटा  कर  मदद  करते  हैं  ।

 उखसर  पर्वीत  क्षेत्र  में  खास  प्रसंस्करण  उच्चोगों  को  स्थापना  करना

 5249,  क्री  लाईता  उस्ड्रे  :  कया  क्षात्ष  प्रसंस्करण  उच्चोग  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्त  र-पूर्वीय  राज्यों  में  कोर्ड  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्योग  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  इसके  एककों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  वे  कहां  कहां  स्थित

 यदि  सो  उसके  क्या  कारण

 क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  ऐसा  नया  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तप्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 साध  प्रसंस्करण  उच्चोग  भरत्रालय  के  राज्य  मश्त्री  गिरिघर  :  से  उत्तर

 पूर्वी  क्षेत्र  मे ंसभी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  बारे  में  केन्द्रीय  रूप  से  सूचना  नहीं  रखी  जाती  परन्तु  इस

 मंत्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  फल  उत्पाद  आदेश  के  अधीन  लाहसेंस  दिये

 गये  48  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  यूनिट  और  4  मुदु  वातित  पेय  3573  चावल  मिले  और  44

 आटा  मिलें  इन  यूमिटों  की  राज्यवार  संख्या  संलप्त  विवरण  में  दी  गई

 और  (३)  खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग  मंत्रालय  किसी  भी  राज्य  में  स्वयं  कोई  जाय  प्रसंस्करण

 मुनिट  स्थापित  नहीं  करता  परस्तु  आठवीं  योजना  के  लिए  अनेक  विकासात्मक  सस्‍्कीमें  तैयार  की  गई  हैं  जिनमें

 ऐसे  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकार  के  संगठनों/सहकारिताओं ,  संयुक्त  क्षेत्र  के  स्वेज्छिक

 एजेसियों  आदि  को  सहायता  देने  का  प्रावधान  किया  गया  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  फल  एवं  सब्जी
 प्रसस्करण  यूनिटों  और  मांस/पाल्ट्री,  सूअर  मास  प्रसंस्करण  थूनिटों  की  रुयापना  की  कुछ  स्कीमों  के  लिए
 आठवीं  योजना  प्रस्तावों  में  केकीय  सहायता  का  अधिक  प्रतिशत  रखा  गया  है  |

 विधरण

 राज्य  का  ताम  फल  एवं  संब्जी  मुदु  बातित  चावल  मिलें  रोजर  आटा

 प्रसंस्क  रण  पेय  मिलें

 असम  19  3  2608

 मणिपुर  11 1  169  ।

 प्रेभालय  7  95  —

 मागालेंट  4  चियन

 जिपुरा
 3  _  703  2

 अरुणाचल्र  प्रदेश  2  न  —

 भिजोरम  2  न  —  वि

 बह  4  3575  44

 ब्रिहको  संगक्‍्त  उच्चम  हाछा  स्तेक  फूड  का  निर्यात

 5250.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :  क्या  खास  प्रसंस्करण  उच्ौग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 ब्रिटकों  फूडिंग  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  भारत  से  निर्यात  किए  जाने  वाले  स्तैक  फूड  के  बांडों  का  ब्यौरा  क्या

 खाद  प्रसंस्करण  उच्योंग  मसत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  गिरिधर  :  उपलब्ध  सूचना  के

 णमुसार  संयुक्त  उच्चम  मैसस  बिटको  फूडस  प्राइवेट  लिमिटेड  और  अस्तर्राष्ट्रीय
 ब्रांड  नामों  के  अन्तर्गत  प्रसंस्कृत  मेवे  और  नाश्ता  आहारों  का  निर्यात  करेगी  ।

 राजस्थान  में  डाक  सेचाएं

 5251.  भी  चस्यू  माई  वेशमुख  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
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 राजस्थान  के  जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंडाक  सेवा  को  ओर  अधिक  बताने  के  लिए  क्या

 उठाए  गए  और

 दस  समय  कार्यरत  का  जिलावार  ध्यौरों  क्‍या  है  ?

 संधार  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  पी०  वो०  रंगंय्या  :  जनजातीय  क्षेत्रों  में  डाकभर  '

 इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  जनसंख्या  ओर  दूरी  संबंधी  मानदंड  पूरेਂ  होने  पर  खोले  जाते  हैं  ।

 जनजातीय  क्षेत्रों  के  मामले  में  आय  गौर  जन  धंख्या  सम्पन्धी  उदार  मानदण्ड  लागू  होते/हैं  ।  ये  उदार

 मानवण्ड  हैं  न्यूनतम  अनुमानित  आय  लागत  का  15  प्रतिशत  तथा  एक  गांव  की

 गांवों  के  एक  समूह  की  जनसंख्या  10001  |  इनकी-तुलता  में  सामान्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डकथर  खोलने  के  -

 लिए  न्यूनतम  आय  लागत  का  33%  प्रतिशत  और  गांवों  के  समृह  की  ननसंख्या  3008  निर्धारित  कीਂ  गई

 इसके  सामान्य  ग्राभीण  क्षेत्रों  में  विभागीयः  उप  डाकधरਂ  आशथिता  दुष्टि  से  आट्मनिर्भ री  होने
 अपेक्षित  हैं  जबकि  पहाडी/पिछडे  क्षंत्रों'में  प्रति  वष  4४७6/  रु०  तक  घाटे  की  अनुमति  दीः

 जाती  है  ।

 डाकघरों  के  जिलावार  विवरण  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विकरण

 राजस्थान  सकिल  में  उप  डाकक्षरों  और  शाखा  डाक  रोकी  जलावार  सं  ०
 'कककानन+->-नम-नना- *  क्लीन  ee 5  »+>++>।

 जिला  का  नाम  प्रधान  डाकघरों  की  उप  डाकघरों  की  स ं०  शाखा  डाकंघरों

 कीजींण

 1  बाड़मेर  1  34  435

 2  बीकानेर  41  164

 3...  खृरू  2  49  314

 4  झुनझन्‌  2  68  317

 5,  जोधपुर  2  66  326

 6.  जैसलमेर  17  132

 ही  नागौर  3  58  440

 8.  पाली  2  58  309

 9...  सीकर  4!  72  375

 10.  सिरोही  1  24  148

 11.  जालौर  1  25  223  .

 12.  श्री  गंगा-नगर  2  62  481

 13.  अजमेर  4  103  308
 14.  भीलवाडा  1  46°  333

 15.  चिस्‍्तौडगढ़  1  45.  322
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 ९16  ज्ैचः  *मलैलित  उत्तर

 1  2  *  3  4  5
 नी

 डुगरपुर  ।  21  "236
 (48.  48.  +  कासखाडा  ।  99  '  240

 «कोटा  2  43  142
 ११9  '  औआरन  —  14  179

 20  झलावाड़  21  (216

 ब्डै  दोंक  ज्डैब  192

 722...  +  कूदी  20  *
 23...  उद्ययपुर  2  410
 24  राजेसमंद  17  188

 25  भरतपुर  4  4$  ,

 26...  जयपुर  55  ।  414

 27  दौसा  24  189

 28...  सवाई  ल्धोपुर  3  59  431

 29.  अलबर  3  416

 30  बोलपुर  2  30  254

 विश्य त  परियोजनायें

 5252.  भी  शिव  लाल  लाग  जी  भाईब्रेक्ारिया  :

 भी  सिह  सडाता  :  क्‍या  और  रेर-परम्फरागत ऊर्जा  स्रोत  मस्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  ओर  हरियाणा  में  गैस  आधारित  विद्युत  स्टेशनों  के  निर्माण  और  गे  र-परम्वरागत
 ऊर्जा  स्रोतों  का  पता  लगाने  कें  लिए  सरकार  के  विचा  राधीन  योजनाओं  का  बंयौरा  क्‍या

 :
 हरियाणा  के  शुड़गांव  जिले  में  एशिया  के  सबसे  बढ़े  सौर  ऊर्जा  केल्र  का  निर्माण  कब  तक

 पूरा  हो  और

 ,  उससे  कुल  कितती  ऊर्जा  के  उत्पादन  होने  की  संभावना  हैं  ?

 विद्युत  एवं  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्त्रोत  राज्य  मस्त  गुजरात  राज्य
 गांधार  सी०  सी०  जी०  टी०  और  पीपावाव  सी  ०:छी  जी «  टी  ०ताजक  615  मे०  वा»  क्षमता

 के  दो  गैस  आधारित  विद्युत  केन्द्र  सरकार  के  विधाराधीन  हरियाणा  सज्य  817  मे०.बा०  की
 क्षमता  का  फरीदाबाद  सी०सी०  जी०  टी०  गैस  आधारित  विद्युत  केन्द्र  भी  विचाराधीन  है  ।

 गुजरात  और  हरियाणा  राज्यों  में  बायोगेस  उन्नत  सौर  तापीय  सौर
 प्रकाशवोल्टीय  ्वन/कर्जा  लघु-सुक्मਂ  जलविज्ञत  बायोमास  आधारित

 है
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 ऊर्जा  इत्यादि  जैसी  अपारम्परपरिक  ऊर्जा  प्रणालियों  तथा  युक्तियों  के  विकास  तथा

 उपयोग  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  इन  राण्यों  में  विभिन्‍न  अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियों  तथा  युक्तियों  कौ

 स्थापना  में  हुई  प्रगति  की  स्थिति  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  अपारम्परिक  ऊर्जा  ज्रोत  विभाग  ने  हरियाणा  के  गुड़गांब  जिले  में  ग्वाल  पहाड़ी
 पर  एक  सौर  कर्जा  केन्द्र  स्थापित  किया  यह  केन्द्र  एक  अनुसंधान  केन्द्र  है तथा  सौर  प्रौद्योगिकियों

 के  विकास  के  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहा  है  केन्द्र  में लगाई  गई  सौर  ऊर्जा  प्रणालियां  तथा  युक्तितयों  मुखतः

 अनुसंधान  तथा  विकास  ओर  आंकड़  के  संग्रह  के लिए  50  कि०  वा०  क्षमता  का  एक  सौर  तापीय

 विद्युत  जो  लाइन  फोकपसिंग  संग्राहुक  तथा  वाष्प  टर्बाइन  इस  केन्द्र  में  स्थापित  किया  गया

 सौर  ऊर्जा  केन्द्र  में  एक  अमो  रफस  सिलिकान  सौर  सेल  प्रायोगिक  संयंत्र  सुविधा  भी  स्थापित  की  गई  है
 जिसकी  प्रति  पारी  प्रति  वर्ष  500  के०  डब्ल्यू  पी०  की  क्षमता  संयंत्र  में  इस  समय  टेस्ट  रन  किए  था

 रहे

 विवरण

 गुजरात  और  हरियाणा  में  विभिन्‍न  नए  तथा  अक्षय  ऊर्जा  स्रोत  प्रणालियों  तथा

 युक्तितयों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्धियों  की  स्थिति

 ऋ०  सं०  कार्य क्रम/प्रणालियों  संचयी

 ओर  युक्तियां  31-12-91  तक

 गुजरात  रियाणा
 ane

 .
 133482  20927...

 2«  उन्नत  चूल्हे  5,60,724  5,75,838

 3  ओऔद्योगिक  सौर  जल  तापन  प्रणालियां  1376  116

 4.  घरेलू  सौर  जल  तापन  हीटर  4390  ,  33

 5  सौर  वायु  तापन  प्रणालियां  7  न

 6  सोर  काष्ठ  भट्टियां  16

 7.  सौर  आसवन  प्रणालियां  4800  120

 8.  सौर  कुकर  20512  2647

 9.  प्रकाशवोल्टीय  सामुदायिक  टी ०  बी०  51  42
 प्रकाश  व्यनस्था  प्रणालियां

 10.  प्रकाशवोल्टीय  जल  पम्पन  प्रणालियां  98  है
 11.  प्रकाणबोल्टीय  सड़क  लाहटों  वाले  गांव  374  2
 12.  प्रकाशवोल्टीय  विद्य त  संयंत्र  --

 13.  पषन  फार्म  परियोजनाएं  14.74  भे०  बा ०  _
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 14.  जल  पम्पन  पथन  चक्कियां  103  31

 15.  वायु  बैटरी  चार्जर  3  --

 16.  वायु  मापक  केस्द्र  64  न

 17.  वायु  मानिटरिंग  केन्द्र  20  न

 18.  ऊर्जा  ग्राम  13  --

 19.  बायो  मास  गैसीफायर  केन्द्र  145  6

 20.  लघु-सुक्ष्म  जल-विद्यू त  संयंत्र  न  1

 2.  बेटरी  से  चलने  वाले  वाहन  2

 22.  अल्कोहल  से  चलने  वालो  बसे  न

 ऊठी  और  कोदईकनाल  पर्यटक  सुविधाओं  के  लिए  घनराति

 5253.  डा०  घो०  राजेशवरम  :  कया  सागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  में  ऊटी  और  कोदईकनास  पव॑तीय  स्थलों  की  यात्रा  पर

 जाने  वाले  पर्यटकों  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मागर  बिभानन  और  पयंटन  संज्रो  साध्षबराज  :  से  किसी  भी  स्थान  पर

 पर्यटक  संबंधी  आधारभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  मुख्यतः  राज्य  सरकार  की  जिस्मेवारी

 केन्द्रीय  पर्यटत  विभाग  प्राप्त  विशिष्ट  परियौजनाओं  के  घन  की  उतके

 दोष  और  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  रहते  हुए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  केखीय

 पर्यटन  विभाग  ने  वर्ष  1991-92  के  लिए  ऊटी  तथा  कोदईकनाल  में  आधारभूत  युविधाओं  में  बुद्धि  करने

 हेतु  परियोजनाएं  अभिनिर्धारित  की  राज्य  सरकार  से  सम्पूर्ण  परियोजना  प्रस्ताव  न  मिलने  के

 इन  परियोजनाओं  को  स्वीकुत  कर  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मुम्यई  में  केवल  बिछाने  में  अभिषर्मितताए

 5254.  थी  बेशेम्द्र  प्रसाद  बादथ  :

 को  राम  बदन  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  में  सायन  से  बडाला  और  साथन  से  छटकोपार  तक  टेलीफोन  केबल  बिछाने  के

 संबंध  में  कुछ  अनियमितताए  सरकार  के  ध्यान  में  बायी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  .  की  है  क्षयता  करने  क़ा  विचार

 जनम thi  ०  लेती  *  SO  ८:  ree  >>.  ०  अमन

 संचार  मंत्रालय  में  उप  संत्री  पी०  बी०  रंगव्या  :  बम्बई  में  सायन  से  वडाला

 जौर  सायन  से  धाटकोपर  तक  टेलीफोन  केबिन  बिछाने  में  कोई  मनियमितताएਂ  नहीं  पाई  गई  हैं  ।

 और  उपयु कत  को  देखते  हुए  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 विभागेतर  कर्मचार्तों  को  काना

 5255.  भी  स्थासी  चिन्मवानस्द  :

 शी  जी०  एम०  सी०  बालयोगी  :  क्‍या  शंशारःमंत्री  जलाने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  डाक  विभाग  के  जन्तंगंत  कार्य  कर  रहे  विभागेतर  कर्मचारियों  कौ

 सेवाओं  को  नियमित  करने  का  है  ?

 यदि  वो  वत्संधी  ब्यौरा  ब्या  और

 यदि  तो  झचके  क्य+  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  में  उप  संत्रो  पी०  थो०  रंगस्था  :  से  अतिरिक्त  विभागीय

 एजेंट  भारत  सरकार  के  प्राधिकार  के  अधीन  बनाए  गठ  नियमों  द्वारा  वितियमित्‌  होते  इस  विभाग  के

 साथ  उनके  संबंध  को  स्वीकार  करते  हुए  उन्हें  ग्रुप  भौर  पोस्टमनसंबर्गों  में  भर्ती  के  मामले  में

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  और  जो  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंट  इस  तरह  भर्ती  होते  उन्हें  विभागीय

 कमे  चारियों  को  मिलने  वाले  सभी  लाभ  आपने  आप  ही  मिल  जाते

 पंजाब  /  हरियाणा  में  देलोफोन  एक्सचेंज  े

 5256  नारायथ  घोधरी  :  संचार  यह  बताने  की  कृपा-कर  रेंगे  कि  :

 |  क्या  संटकारा  का  हुरियाणाਂ  तथा  हिमाचल  प्रदेश में  अगले  बर्ष  कुछ  और  टेलीफोन

 की  श्यापता  काने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  ह ैऔर  वे  कित-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये

 झौर

 यदि  तो  ये  कब  तक  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 संघार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पो०  जो०  रंगयया  औऔदां  |

 ब्यौरे संलग्न |, छोर में अप हैं । प्र जह्हीं उटता ।
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 विवरण  1

 पंजाब  में  1992-93  के  दौरान  जिंन  टेलोफो्  एक्सचेंजों  की  संस्थापना  करने  की  योजना

 है  उनके  ब्यौरे

 कऋ०  सं०  स्थान
 हा  |  _  हि

 1.  तरन  तारन  रोड  अमृतसर

 2.  उढोका  कलां

 3  मेट्टोबवाल

 4  वबछीबिड

 5.  मल्लियां

 6  गोहलवाल

 7  बुटूटरकलां

 8  गिलबाली

 9  धारीवाल

 10  भगवानपुरा

 11  सेखपुरा

 12  जट  कला

 13  बुज  मोहमा

 14  बेहलाना

 13  खुदा.लोहारा

 14  अतुमस्तका
 17  भरानम

 18  सैदाबली

 19  केता-खैरा

 20  मोटरवाली

 21  गिहावाली

 22  चोकटाबाला

 23  करनियावाली

 6

 है 4 |
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 1  2

 24.
 ह

 गुरनार

 25.  सेरावली  थाब

 26.  खुबाव
 27.  कोल्लियाबाली

 28.  अमरकोट  कॉंडीवाला

 29.  भुल्लानाना

 30,  वोलतपुर

 31.  शौक  कलां

 32.  पोजावल

 335.  टाश  रसाराई

 34  हिम्मतपुर

 35  पडियाला

 36  रूरकोलास

 37  जल्लेबाल  खानूर

 38  अत्तोबाल

 39  भाम

 40  दबीदा  यहराना

 41  जोइशी

 42  लाखपुर

 43  केरताता

 44  लसारा

 45  चैनी

 46  चहेरू

 47.  शेरोमशरा

 48.  घेवता

 49.  भवाती

 50.  भुदरी

 51.  एहदेव
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 ज  आनअजिज  न  लत  3  ड  अनजनन न  नननन+  न  aN ः

 विजरण  ।$  |

 हरियाणा  में  के  दौरान  जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संस्थापना

 करते  की  यौंजना  है  उनके  व्यौरे  :
 नील  तभी

 क्रम  सं०  स्थान

 में 1992-93 के दौरान जिन  सेवाह
 कांगथाली

 3.  मुर्तजापुर

 4.  उमरी

 5.  टीक

 6.  बालू
 7.  संकरा

 दीघट

 9  जौ  रंगाबाद

 जसाना

 माझाबली

 खंडोरा

 सियोरशाज  माजरा

 मांगल  मंडी

 साहू

 लोहारे  रेच्‌

 ओदट
 थरवा  माजरा

 जोल्ला

 20.  थम्बर

 विधरण  उनके

 हिमाचल  प्रदेश  में  के  दोराम  जिन  टेलीफोम  एक्सचेंलों  की

 शंश्याकमा  करने  की  योजना  है  उनके  ब्यौरे  :

 कम  सं  शक्याक्ता करने की  स्थान

 कश्मीर

 2  रैल

 3  कुफेरा
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 कागक

 कसमा-कोटला

 6.  आरामपुर

 हे  वधूखार

 ब्रह्मा-पपरी

 9.
 "ata

 बसेरा

 कुफ्त्‌

 मंझ्लू

 (2.  साई

 13  बदोटा

 14.  जरोल

 15.  रंधेरा

 16.  चंदियाल

 17.  भादरवार

 18.  चानीयोड

 19.  भटबकरी

 20  मोअर  शोटी

 21  मंधोल

 बे  armers cantante  ruetmmemeed

 सहाराफ्ु सें  अन्य  दूरकशेत  केस्ों  के समय  ओरंगरमाद  केश  का  विस्र

 5257.  औ  घर्मपणा  मोड्रूया  सादुल  :  क्‍या  सूथनगा  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बर्ष  19%1-92  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  औरंगाबाद  एवं  अन्य  केस  के  ।0  किलोबाट

 मीटर  के  विस्तार  के  संबंध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍्यन

 (a)  बचे  1992-93  के  लिए  क्या  कार्यक्रम

 क्या  द्राह्ममीटदों  का  विस्तार  चरणबदध  कार्य
 क्रम

 के  अनुसार  वहीं  हुमा

 (w)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 wi
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  गिरिजा  जबकि  महाराष्ट्र
 में  औरंगाबाद  में  10  का  एक  उच्च  शक्ति  टी  ट्रांसमीटर  पूर्ण  विकिरण  शक्ति  पर

 3)  1991  को  सेवा  के  लिए  चालू  हो  गया  1991-92  के  दौरान  राज्य  में  अम्बाजोगाई  में

 एक  उच्च  शक्ति  (10  टी०  बी०  ट्रांसमीटर  और  औरंगाबाद  में  एक  ट्रांसोजर  (2x 10  वाट
 सेवा  के  लिए  चालू  कर  दिये  गये

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  राज्य  हिग़सचाट  और  ख्ामगांव  में  एक-एक  यानी  कुल  दो
 अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटरों  के  सेवार्थ  चालू  कर  दिए  थाने  की  परिकल्पना  है  ।

 और  जहां  कहीं  आवश्यक  समझा  जाता  मौजूदा  ट्रांसमीटरों  की  शक्ति  में  वृद्धि  सहित
 देश  में  दूरदशन  सेवा  का  विस्तार  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  शंसाधनों  की  उपलब्धता  भौर  परस्पर
 प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करते  हुए  चरणबद्ध  ढंग  से  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  और  अंगलादेश  के  शीच  गंगा  के  वानौ  का  धढथारा

 5258.  भी  पथन  छुमार  बंसल  :

 शो  ई०  अहमद  :

 क्री  एम०  जी०  चमाशेखर

 की  बारे  लाल  आाठय  :

 री  सनत  कुमार  मंडल  :

 थी  थो०  ओभी  निवास  प्रसाद  :

 शी  आनन्द  रत्न  सोर्य  :

 शोमति  बसुन्प्ररा  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गंगा  के  पानी  के  बटवारे  के  संबंध  में  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  आयोग  की  हाछ  ही  में
 ढाका  में  कोई  बैठक  हुई

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  सरकार  ह्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 आगे  ओर  विचार  विमर्श  के  लिए  अगली  बैठक  कब  होने  की  संभावना

 क्‍या  अगली  बेठक  में  राज्य  सरकारों
 के

 प्रतिनिश्चियों
 को  भी  शामिल  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लल  संसाधन  भरती  विज्ञाचरण  :  भारत  बंगलादेश  संयुक्त  नवी  आयोग  की

 अंतिम  बैठक  1990  में  ढाका  में  आयोजित  की  गई  है  ।

 से  ढाका  में  आयोजित  संगुक्त  नदी  आयोग  की  बैठक  में  गंगा  और  तीस्ता  मंदी  की

 हिस्सेदारी  पर  एक  करार  की  आवश्यकता  को  महत्व  दिया  गया  तथा  उससे  संबंधित  कार्यों  को  शीघ्रता  से

 करने  का  निदेश  विया  गया  |  नदी  जल  की  हिस्सेदारी  पर  भारत-बंगलादेश  सचिव  स्तरीश  बैठक  में  इसका

 अनुसरण  किया  गया  है  ।

 172



 10  1914  लिखित  उत्तर
 बज  जज  enema nines  Meat ee  A  बंननजजल  >  न  तजज++  +  ae  A  ५  +  mee

 भारत  और  बंगलादेश  दोनों  की  सहूलियत  बाली  तारीख  को  ओर  विचार  करने  के  लिए
 अगली  बैठक  आयोजित  की

 और  विचार-क्मिश  किए  जाने  थाले  संभावित  मुद्दो  क ेअनुसार  राज्य  सरकारों  के
 निश्चियों  को  इसमें  शामिल  किया  जाता

 भारत  पर्यडन  विकास  लिगभ  के  होडलों  को  मिच्ो  क्षेत्र  को  सॉपना

 5259.  शो  घिलास  सूत्त
 थो  थी०  एलਂ  शर्मा  प्र  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांठेज  :

 थी  फूल  चन्द  बर्भा  :

 डा०  बाई०  एस»  राजशेखर  रेड्डी  :

 भी  मुमताज  अ  सारो  :  क्‍या  ताभर  विभानन  और  पर्वदन  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  का  प्रबस्ध  निजी  क्षेत्र  को  सोंपने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  का  विचार  किन-किन  होटलों  को  निजी  क्षेत्र  को  सौंपने  का

 क्‍या  सरकार  हस  सम्बन्ध  में  कोई  अस्तिम  निर्णय  लेने  से  पूर्व  भारत  पर्यटन  बिकास  नियम
 के  मजदूर  संघ  से  बातचीत

 क्‍या  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपने  निर्णय  पर  पुन«
 विचार  करेगी  और  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सागर  बिसमानन  और  पर्यटन  स्त्री  भाधवराब  :  से  सरकार
 ने  एक  एक  स्कीम  तँयार  की  है  जिसके  अम्तगंत  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  छोटे-छोटे
 समूह  बनाये  जाए गे

 ताकि  जानी-मानी  विदेशी  होटल  श्यृंखलाओं  के  साथ  उनका  संयुक्त  उच्यमों  के  रूप  में
 विकास  किया  जा  सके  ।  चार-चार  होटलों  के  दो  समूह  इस  प्रकार  विकमित  करने  का  प्रस्ताव

 से  सरकार  को  कामगारों  के  हितों  फ्री  रक्षा  करने  के  बारे  में  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम  के  मजदूर  सघ  की  चिता  की  जानकारी  जिस  भी  व्यवस्था  को  अम्तिम  रूप  दिया  जाएगा  उसमें
 इस  सम्बन्ध  में  हर  संभव  प्रयास  किया  जाएगा  ।

 ऊपरी  इसाथतो  सिचाई  परियोजना

 5260.  भरी  शरत  चंग्र  पटनाथक  :  क्या  जल  संसाक्षम  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 सिश्ित  उत्तरे  ३७  4992

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ते  केखीय  सरकार  के  एक  विदेशी  कम्पली  के  श्रहयोग  से  चल  रही
 ऊपरी  इस्द्रावती  सिंचाई  के  वर्तमान  तकनीकी  प्रबन्धों  की  समीक्षा  करने का  आप्रह  किया
 और

 यवि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  विद्याभरण  :  नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठला  ।

 स्पीड  पोस्ट  को  खुविधा  बाले  डाकधर

 526)  भरी  हरि  केघल  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यहू  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसे  डाकघरों  की  कुल  संख्या  क्या  है  जिनमें  प्रौ्शधਂ  की  श्ुविधा  उपलब्ध

 स्पीड  पोस्ट  काउ  टਂ  पर  एक  कर्माघारी  को  कितने  दिनों  फे  लिए  रखा  जाता

 स्पीड  पोस्ट  काउ टर  पर  तैनात  कर्मचारियों  को  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रोत्साहन  राशि  के

 रूप  में  कितसी  धबराशि  दी  और

 वेसनभोगी  कर्मचारियों  को  प्रोत्साहन  के  रूप  में  अतिरिक्त  धनराशि  दिए  जाने  का  क्या

 उद्देश्य  है  ?
 ः

 संचार  सस्जालय  में  उप  सन्‍जी  पो०  बो०  रंगय्या  देश  के  476  ढाकषघरों  में

 स्लीैड  पोश्ट  सुधिया  उपलब्ध है  ।

 एक  कर्मचारी  को  सामान्यतः  2  वर्ष  के  लिए  स्पीड  पोस्ट  काउ  टर  पर  तैनात  किया  जाता

 है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौराम  स्पीड  पोस्ट  काउटरों  पर  तंनात  कर्मचारियों  को

 51,81,869.40  रुपये  की  रकम  का  भुगतान  किया  गया

 इसका  उद्देश्य  जिब्र  रुपीड़  पोस्ट  काठ  ड़रों  के लिए  अलग  से  स्टाफ  मंजूर  किया  गया

 बहां  और  अम्य  काउ  टरों  पर  जहां  अलग  से  स्टाफ  मंजूर  कहीं  किया  गया  एक  न्यूनतम  सीमा  से
 अश्निक  स्पीड  पोस्ट  मदों  की  बुकिंग  सुनिश्चित  क्ररप्ता  कर्मचारियों  को  प्रोत्साहन  सशि  अपनी  सामास्ण

 ड्यूटी  से  अधिक  काम  करने  के  लिए  दी  जाती  है  ।

 बिहार  के  राजभहल  क्षेत्र  में  रिले  सेन्टर  को  स्थापना

 5262.  थी  साईमत  सराम्डो  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दूरदर्शन  नेटवर्क  से  अंतगंत  बिहार  के  झारखंड  क्षेत्रों  को शामिल  करने  के

 लिए  संथाल  परगना  में  राजमहल  क्षेत्र  में  !0  किलोबाट  के  रिले  सेंटर  स्थापित  करने  का  विचार

 और
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 सूचना  और  प्रसारण  संत्रासय  में  उपसम्धी  गिरिजा  :  बिहार  के  राजमहल
 क्षेत्र  में  [0  कि०वा  टी  ०वी०  ट्रॉंसमीटर  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 गुजरात  में  खाश्ष  प्रसंस्करण  इखोगों  को  सहायता

 5263.  थी  हरिन  पाठक  :  क्या  सह्श  प्रसंकरंण  उल्ोंग  मश्की  वह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजसत  में  खास  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  संक्ष्या  किशेती  और  गल  बर्कों  के  दौरान

 सरकार  द्वारा  हन्हें  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 (wm)  क्या  गुजरात  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्चींग  स्थापित  करंते  के  लिए  सरकार  के  पास  कोई
 प्रस्ताव  इसकी  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ा  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  कब  तक  प्रा  होने  की  सम्भावना

 खाद्य  प्रसंस्करण  उल्योग  मस्जोंय  के  रोज्य  मस्ती  पिरिचिरं  :  गुंजशत  में
 कार्यरत  सभी  जाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  से  सम्धन्धित  सूचना  केन्द्रीय  रूप  में  नहीं  रखी  जाती  परन्तु  मंत्रालय
 में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  राज्य  में  फत  उत्पाद  आदेशों  के  अधीन  लोइसेंस्स  प्रोप्स  171  फल  ९व॑
 सं|्जी  प्रसंस्करण  यूमिट  और  5?  मंद  जतित  पैय  ?0  मेकली  प्रसंस्करण  3161  चाबल
 चिलें  और  17  रोलर  आटा  जिले  जहां  तक  मन्त्रालय  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  स्कीमों  के  अंत
 दी  गई  सहायता  का  सम्बन्ध  गुजरात  में  गुजरात  कृषि  उक्चोग  निनम  के  उत्पायों  के किषणन  के  लिए  7

 छथषि  पालते  की  स्थापना  हेतु  गुजरात  क़षि  उच्चौग  अहमदाथाद  को  एक  खाख  रुपये  दिके  गये  और
 बांडथी  और  जूसागढ़  स्थित  फन  प्रसंस्करण  यूतिटों  में  भंदारण  सुविधाओं  की  स्थापना/बढ़ाने  के  लिए

 गुंजरात  कुँषि  उश्योग  निर्गंम  को  इक्विटो  के  रूप  में  6  लोखे  रुपवें  दिये  गधे  थे  ।

 और  फल  मदे  की  न  खराब  होने  वालौ  पैकेंजिग  हेतु  इक्विटी  भागीदारी
 के  लिए  शाज्य  सरकार  के  माध्यम  से  गुजरात  क्रषि  उद्योग  अश्मदाबाद  से  एक  प्रस्ताव  कुछ
 विवरणों  के  बिता  प्राप्त  हुआ  निगम  से  विवरंणों  को  स्पष्टीकरण  देते  औरं  उन्हें  भेजने  का  अनुरोध
 किमा  गया  है  |

 तेलुगु  संता  परियोजना  के  ऋ्रति  रोज

 $264.  थीं  रांभ  कया  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शरकार  ने  तेलुगु  गंगा  परियोजना  को  स्वीकृति  केंगे  के  लिए  कुछ  सरत्तें  रखी

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  संरकार  ने  उनके  द्वारा  दिये  गये  कुछ  सुझावों  पर  रोष  प्रकट  किया

 यदि  तो  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया
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 जल  संसाधन  मंत्री  विज्ञाचरज  :  आंध्र  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  को  अन्य  कृष्णा
 वेसिन  राज्यों  नामशः  कर्माटक  और  महाराष्ट्र  के साथ  अन्तर्राज्यीय  मुह्रों  को  हल  करना  अपेक्षित

 और  आंध्र  प्रदेश  सरकार  का  कहना  है  कि  सेलूगु  गंगा  परियोजना  कृष्णा  जल  विबाद

 अधिकरण  के  पंचाट  के  अनुरूप  है  और  अन्‍्तर्राज्यीय  समझौतों  के  मुताबिक  भी  बिल्कुल  ठोक  है  लेकिन

 महाराष्ट्र  सरकार  की  राय  है  कि  अधिकरण  ने  श्रीसेलम  परियोजना  से  रायलसीमा  और  पेन्नार  थाटी  में

 सिंचाई  के  लिए  जल  का  आवंटन  नहीं  किया  है  और  इसलिए  उनकी  राय  में  यह  परियोजना  अधिकरण

 के  पंचाट  के  अनुरूप  नहीं  कर्नाटक  ने  अक्तूबर  में  बेसिन  राज्यों  के साथ  किए  गये  समझौते  और

 उसमें  विभिदिष्ट  शर्तों  क ेविपरीत  जल  आपूर्ति  नहर  के  साथ  सिचाई  को  जोड़ने  पर  आपस्ति  प्रकट  की  है|
 बेसिन  राज्यों  के  मुख्यमन्त्रियों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुहों  को  हल  करने  की  जिम्मेदारी  स्वयं  ली

 राज्यों  में  जिललो  के  उत्पादन  में  असंतुलभ

 5265.  झीसतो  गिरिजा  वेथी  :  क्या  बिल्ध  त  और  गैर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  शाज्यों  में  बिजली  के  उत्पादन  में  असंतुलन  का  पता  लगाने  के

 लिए  कोई  विश्लेषण  किया

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  असंतुलग  के  विकसित  और  अविकसित  राज्यों  के

 बीच  बिजली  के  उत्पादन  में  असंतुलन  के  और  विकसित  तथा  अविकसित  राज्यों  में  बिजली  की
 प्रति  व्यक्ति  खपत  के  विवरण  सहित  तत्सभ्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  द्वारा  बिजली  के  उत्पादन  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  दूर  करने  के  लिए  कोई
 दीघकालिक  कार्य  नीति  तैयार  की  गई

 विद्युत  और  गैर-परम्परशागत  ऊर्चा  जोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कल्पताथ  :  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विद्युत  उत्पादन  तथा  प्रति  यूनिट  बिजली  के  उपभोग  से  सम्बन्धित  वांछित

 सूचना  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्त  थ  1]  में  दिया  गया

 देश  में  बिजली  की  कमी  को  स्वृनतम  करने  के  लिए  किए  यए  अल्पायधिक  व  दीर्धावधिक

 उपायों  में  ये  शामिल  बिजली  का  अंतर्राज्जीय  तथा  अन्तक्षेत्रीय  आधार  पर  आदान-प्रदात

 नवीकरण  एवं  आधुमिकीकरण  अल्पाबध्ि  में  निर्माण  जाने  बाली  गैस  परियोजनाओं  को

 कार्यास्वित  उपयुक्त  गुणवत्ता  वाले  कोयले  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  विद्युत  क्षेत्र  मे

 निजी  क्षेँ  की  भागीदारी  की  अमुमति  दिए  जाने  के  लिए  नीतिगत  निर्णय  जल-विज्ञ त  शक्‍्यता  का

 घाटे  को  कम  करने  तथा  विश्वसनौयता  में  सुधार  करने  के  लिए  पारेषभ  वितरण  प्रणाली  को
 सशक्त  ऊर्जा  का  संबर्धेन  आदि  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  बिजली  का  राज्यवार/प्रभालीबार/संथ  राज्य  क्षेत्र-वार  उत्पादन  ;

 मिथ्यू

 शाज्य/संघ  शासित  दोच/प्रणाली  का  नाम  ऊर्जा  उत्पादन  1990-91

 लय  वास्तविक

 भाखड़ा  व्यास  प्रवस्ध  बोर्ड  11160...  13030

 60440  6512
 जम्मू  और  कश्मीर  3118  3265
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 10  1914

 !।

 —  हिमाचल  प्रदेश
 हरियाणा

 उड़ीसा

 पश्चिम  बंगाल

 दामोदर  थाटी  निगम

 सिक्किम

 असम

 मेघालय

 जिपुरा

 मणिपुर  कन--नन-++म

 लिखित  उत्तर

 2

 1921

 3510

 7709

 10118

 41193

 19720

 36884
 31045

 27524

 11083

 3205

 22805

 4438

 4883

 12505

 6700

 3
 ete te ae  उक्‍न्‍क्‍  ख्ज-+न्‍चच|ँै]्ँ|्ज  चल  न  तन

 1997

 2601

 6802

 8510

 38289

 19864

 38231
 29553

 26627

 12424

 3493

 22739

 2971

 35529

 11805

 4951

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  बिजली  की  प्रतिब्यक्ति  खपत  का  राज्यवार  ब्यौरा

 और

 क्षेत्/राज्य का  1990-91
 प्

 उसतरी  क्षेत्र

 हरियाणा  400.07

 हिमाचल  प्रदेश  198.97

 जम्मू  व  कश्मीर  197.26
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 पंजाब  617.31

 राजस्थान  200.17

 उत्तर  प्रदेश  167.71

 चण्डीगढ़  634.55

 दिल्ली  727.90

 कप  जोड़  :  251.45
 eet:  alte

 परिचमी  क्षेत्र

 मुभरात  463.32

 अध्य  प्रदेश  253.53

 अहा  राष्ट्र  424.98

 दमन  और  दीप  436.30

 दादरा  एवं  नगर  हवेली  974.38
 न-न  परिचमी क्षेत्र  मुभरात नीली  नल  गकििल>ररससससस9  ete 8 eee mee on.  क  न

 उप  जोड़  373.62

 3  न  से  कक  ————  टिकी  मेडिकल  ााकान
 बलिणी  लेत्र

 आंध  प्रदेश  260.65

 कर्नाटक

 केरल

 तमिलनाडु

 पॉडिचेरी

 लक्षद्वीप

 उप  जोड़  274.47

 पू्थों  सेत्र

 बिहार

 उड़ीसा  254.25

 पश्चिम  बंगाल
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 eee  साया

 अंडमान  एवं  निकोबार  दीप  समूह  109.28

 188.59

 उप  जोड़  145.98

 उत्तर-पूर्थी  क्षेत्र

 यम  ६4.84

 मणिपुर  82.96

 मेघालय  116.30

 नागालैंड  79.91

 चिपुर  49.57

 अशुणाचल  एक्‍ेश  70.99

 मिजोरम  66.74

 उप  जोड़  83.06

 जोइएअखिल  253.4?

 उत्तर  प्रदेश  के  जिस  तौकृत  गांव

 5266.  थी  गया  प्रसाद  कोरी  :  क्‍या  विद्युत  भर  गैर-परस्यरागत  डर्ला  स्रोत  मत्ती  यह  बताने

 कौਂ  कृपा  करेंते  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  कितने  गांवों  का  अब  तक  विद्युतीकरण  किया  गया

 गांबों  में  उन  बस्तियोंਂ  का  ब्यौरा  क्‍या  हैं  जिनका  विश्व  तीकरण  किया  भया

 क्‍या  वर्ष  1991-92  के  दौरान  जालौन  जिसे  के  शेष  गांवों  का  विश्व  तौकरण  करते  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  और  गेर  परस्पशगत  हर्भा  सोत  सन्त्राशय  के  राज्य  मंत्री  फल्फ्ताण  :

 और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि

 1992  के  अन्त  तक  जालोन  जिले  में  628  गांवों  तथा  512  हरिजन  बस्तियों  का  विद्यतीकशण  किया

 भथा  ।

 और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  के  अनुसार  वर्ष  1991-92  के  दौशाम  जाशौत

 जिले  में  15  गांवों  का  विद्य  तीकरण  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  और  शत-प्रतिशत  गांवों  को

 विद्यू  तीकृत  करने  का  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  नहीं  किया  गया  है  ।
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 उड़ीसा  में  क्षेत्रीय  समाचार  एकक

 5267.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  जिले  में  क्षेत्रीय  समाचार  एकक  स्थापित  करते  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यहू  एकक  कब  तक  कार्य  आरम्भ  कर  देगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  गिरिलणा  :  नहीं  ।

 यह  सबाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 इलंक्ट्रालिक  एक्सचेंज

 5268.  श्री  अरविन्द  तुलसोदास  काम्थले  :  क्या  संचार  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  तक  देश  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में

 बदला  गया  और

 चालू  बर्थ  के  दौरान  कितने  नये  इलेंक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाने  का  जिचार

 संचार  मंत्रालल  में  उप  सरत्री  पी०ओ०  रंगय्या  ओर  31-12-1991
 को  देश  में  कुल  4825  टेलीफोन  एक्सचेंज  1992  तक  देश  में  500  इलेक्ट्रालिक  टेलीफोन

 एक्सचेंज  यूनिट  और  संस्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 लजल  संसाधन  प्रवस्ध  और  प्रशिक्षण  परियोजना

 5269.  डा०  असीस  बाला  :  कया  जल  संसाध्षन  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लुईस  वर्गर  इ  टरनेशनल  इमकार्पोटेड  जल  संसाधन  प्रबन्धन  ओर  प्रशिक्षण  परियोजना
 के  क्रियान्वयन  के  लिए  अहू  ताप्राप्त  और  योग्य  प्रौद्योगिकी  विशेषज्ञ  उपलब्ध  कराने  में  तपर्थ  रही

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  काये  के  क्रियास्ववन  के  लिए  उत्तरददायी  विशेषज्ञों  के  कार्यकरण  का

 मूल्यांकन  कराया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  संत्री  विद्यालरण  :  और  जी  लुईस  बगेर  इंटरनेशनल

 इम्कार्पोरेटेड  द्वारा  नियोजित  किए  गए  त+नीकी  विशेषज्ञों  परामर्शदाताओं  का  ब्योरा  बिबरण  के  लिए
 संलस्न  है  ।

 और  परामर्शदाताओं  के  रूप  में  लगाए  गए  विशेषज्ञों  का  काय॑  जल  संसाधन
 एवं  प्रशिक्षण  परियोजना  के  विभिन्‍न  कार्यकलापों  के  निष्पादन  में  झलकता  सदस्य  आयोजना  |
 केन्द्रीय  जल  आयोग  की  अध्यक्षता  में  गठित  तकनीकी  परामशंदात्री  समिति  आवधिक  रूप  से  परियोजना
 के  निष्पादन  का  प्रबोधन/मूल्यांकन  करती  है  ।
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 सन cc नल  त+ीत-ललिन  बनना  7“

 दीर्घावधिक  (3  सहोने  से

 1.  डा०  जेन  स्टोफकोपर

 श्री  डेब्ल्यू  बेल

 .  शी  ले०  ब्राउन

 .  श्री  सी०  मालोने  ,

 ,  श्री  टाम  केजर

 श्री  ई०  बाइजर

 .  श्री  जे०  बाकसूटर

 ,  श्री  आ०  वी०  सूर्यनारायण

 -  श्री  पी०  डब्ल्यू  परवानी

 लघुआवश्षिक  (3  महोने

 1.  श्री  जे०  केल्लर

 छ

 nw

 a

 (+

 DD

 ४ਂ

 ६»

 छह

 (-

 2.  श्री  लिन  जानसन

 3.  श्री  एस०  क्रिस्टोफर

 4.  श्री  जें०ए०  रेप्लोगले

 5.  श्री  जी०  स्‍्कोगरवों

 बन  ++  te a  ली  ८  लक  +  जनक  लट  लिन

 विधरण

 सिखित  उतर

 दल  का  नेता  और  कृषि  ६

 सिंचाई  मुख्य  प्रणाली  विशेषज्ञ

 राज्य  प्रशिक्षण  संस्थान  विकास  विशेषज्ञ

 सामाजिक  वेज्ञानिक

 शिक्षा  विशेषज्ञ

 शिक्षा  विशेषज्ञ

 ऐक्शन  अनुसंधान  घटक  प्रब ध

 बरिष्ठ  तकनीकी  अधिकारी

 तकनीकी  अधिकारी

 ड्िप  और  स्प्रिंकसर  सिंचाई  प्रभासी  डिजाइम

 एवं  ले-धाउट

 जल  प्रयन्ध  में  प्रणाली  विश्लेषण

 सामाजिक  विज्ञान

 प्रभाली  पुनेल्थान

 मुख्य  प्रणाली  प्रचालन  एवं  प्रवर्ध

 बंग  लौर  स्थित  भारतीय  टेलीफोन  उच्चोग  के  डिथोजनों  को  बन्द  करना

 5270.  रो  पृष्चोराज  डो०  चब्हान  :

 की  जी०  साडे  गौडा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  टेंलीफोन  उद्योग  के  बंगलौर  यूनिट  में  स्ट्रोजर  एण्ड  क्रास  बार  डिबीजनों  को
 बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इन  एकको  में  कुल  कितने  कम  चारी  कार्यरत  और

 उपरोक्त  एककों  बम्द  करने  की  स्थिति  में  इनके  कर्मचारियों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने

 हेतु  क्या  उपाय  किए  गए

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  बो०  रंगय्या  :  आई०  टी०  आई०  कंगलूर
 के  स्ट्रोजर  पुओं  को  तथा  कासबार  डिबीजनों  को  में  तथा

 88  से  बन्द  कर  दिया  गया

 इन  यूनिटों  को  बन्द  करते  समय  स्ट्रोजर  डिवीजन  तथा  क्रासबार  डिवीजनों  में  कार्यरत

 कर्मेचारियों  की  संद्या  क्रशः  और  थी  ।
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 चूंकि  अनेक  कर्मचारियों  के  इन  हुकिढों को  बन्द  कर  दिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  सरप्लस
 घोषित  कर  दिया  गया  अब  जहां  तक  सम्भव  हो  सका  है  इस  कर्मचारियों  को  हलेक्ट्रानिक  स्विशिग
 का  विनिर्माण  करने  का  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  और  बेंगलूर  कांपलेक्स  को  नह  उत्पादन  लाइनों  तथा
 का  उत्सदत  श्वोजनों  के  साथ-साथ  व  कजूर  इलेक्ट्रानिक  सिटी  यूनिद  में  सफया  क्या

 वर्शीश्कासीਂ  भारतीयों  से  स्वतम्त  टो०  धो  चैनल  का  अश्ताय

 चककीद  दादव  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मनन्‍्त्री  रद  बतहनेकी  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  अनिवासी  भारतीयों  और  विदेशी  कम्पनियों  से  देश  में  हथतर्त्र  टी०  बी ०
 चैनल  शुरू  करने  के  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  यक्षपि  सरकार  ने
 इस  सम्बर्ध  में  कोई  प्रस्ताक  आमंत्रित  नहों  किया  है  किस्तु  अनेक  पार्टियों  ने  इस  मासले  में  सच  दिखाई
 है  ।

 एक  यूदी  के  रुप  में  संलगत  हैं  ।

 सरकार  ने  इन  अस्ततथों  की  विषय-वस्तु  को  नोट  कर  लिया

 ४थपिंचरण

 उन  अनिवासी  भारतीवों/पिदेशी  कम्पनियों  के  नाम  जिन्होंने  देश  में  स्वतम्त्र  टेलिवजन
 शकैया  प्रशाशलित  करने  में  रच  दिखाई

 क्रम  संदुया  पार्टी  का  ताभ

 2

 1.  सैसस  इस्टरनेशनल  टेलौविजन  आईं०  एन०  न्यूया्क

 2.  वहई  लास  अमरीका

 3.  एशियन  टेलीविजन  कताडा

 4.  दि  डोरकस  बेनसालेम  पी०  ए०  19020,  अमरीका

 5.  एस०  टी०  अ्राडकास्टिंग  एम०  डी०  20852

 सिहस्थ  1992  के  लिए  किसोीय  सहायता

 5272.  क्री  घोगानर्द  सरस्थती  :

 क्री  अरजिद  तेताम  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयेटम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍यों  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  शरकार  से  कोई  इस  तरह  का  प्रश्शाय  आाष्त  हुआ  जिसने
 पर्वਂ  1992  के  लिए  वित्तीय  श्रहायता  मांसी  गयी  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  मंजूरी  मिल  जाते  की  सक््मावना

 सागर  विमानन  और  पयेटन  सस्ती  साधवराज  और  हो  ।  बर्षे
 1991-92  के  दौरान  केस्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  सिंहस्थ  पे  1992  के  लिए  प्रचार  सामग्री  के  मुदडण
 हेतु  10  लाख  रुपए  और  टैंटों  को  व्यवस्था  के  लिए  9.50  लाख  रुपए  स्वीकृति  किए  उज्जैन  में  60
 बिस्तरों  त्राले  जाती  भिवास  के  निर्माण  के लिए  45.00  लाख  रुपये  जी  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 एस ०  एफ०  टी०  प्रणाली  को  सुविधा  धाले  तारधर

 १273.  ओर  बिनेव  कटियार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  तारगरों  की  संख्या  किसती  है  जहां  रोमन  लिपि  में  तार  भेजने  के  लिए  स्टोर  एण्ड
 फारबर्ड  ट्रांसमिशन  प्रणाली  का  प्रयोग  किया  जाता  जिसके  अन्तर्गत  तार  शीक्रता  से  भेजे  जाते

 क्या  यह  प्रजाली  हिन्दी  में  भेजे  मए  कारों  का  सम्बन्ध  में  भी  प्रयोग  में  लाई  जाती  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  हिन्दी  के  तारों  के लिए  इस  प्रणाली  कां  प्रयोग

 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  संजालय  में  उप  संत्रो  पी०  बी०  रंगब्या  ऐसे  30  तारधर

 हैं  जहां  पर  स्‍्टीर  एच्ड  फारवर्ड  ट्रांसमिशन  प्रशालियों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 जी

 मौजूदा  साफ्टवेयर  हस  कार्य  के  लिए  सक्षम  नहीं  साफ्टवेयर  को  विकसित  भौर  सुनयस

 बनाने  के  लिए  उपाय  किए

 लेशभल  जभेल  फाजर  फारपोरेशन  में  अमसचिल  जातिथों/जमलासियीं  का  फोशा

 5274.  और  भेरू  लाल  क्या  विद्यल  और  गेर-बरभ्परामत  ऊर्जा  श्थोत  मन्भी  यह
 बताने  की  कृष्प  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  में  अमुसूचित  जातिया/जनजातियीं  के  लोनीं  की  भर्ती

 के  लिए  विर्धारित  कोटा  भर  लिया  गया  और

 धादि  तो  1991  से  जज  सक  वहां  किसने  लोगों  की  भर्ती  की  यई  हैं  ?

 विश्व  त  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  कल्पनाय  :

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  में  समृह  णदों  पर  भर्ती  के  मामले  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजातियों  जा०/अ०  के  लिए  आरक्षण  प्रतिशत  अखिल  भारत  आधार  पर  विगत

 विशेंध  रूप  से  इनकी  भर्ती  हेतु  अत्यध्तिक  प्रधास  करन ेके  बाजजुद  शभूह  तथा  पदों  के  भामले

 में  अ०  जा०  के  लिए  16°66%  और  अ०  जन०  के  खिए  7:5%  के  कोटे  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  जा

 सका  उपयुक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  तीसरी  बार  विशेष  भर्ती  अभियान  शुरू
 किया  गया  है  ।

 समूह  ध्ज्‌ा  एवं  जबਂ  पदों  पर  भर्ती  के  मामले  में  अ०  जा०  |भि०  जन०  के  लिए  आरक्षण  प्रतिशत
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 स्थानीय  आधार  पर  है  और  जनसंदुपा  के  प्रतिशत  के  आधार  पर  प्रत्येक  राज्य  में  भिल्न-भिसन  होता  है  ।

 विभिरन  राज्यों  में  स्थित  कुछ  में  की  गई  भतियों  का  प्रतिशत  निर्धारित  प्रतिशत  से  भी

 अधिक  है  जबकि  कुछ  परियोजनाओं  में  मामूली  सी  कमी  है  |  यदि  सम्पूर्ण  फम्पनी  आधार  पर
 मौसत  प्रतिशत  आरक्षण  के  सम्दर्भ  में  देखा  जाए  तो  समूह  श्रेणी  में  अनुसूचित  जनजाति  को
 कर  समूह

 '  गਂ  तथा  पदों  पर  भर्ती  किए  गए  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूलित  जनजाति  कर्मचारियों
 की  संद्या  उक्त  औतत  आरक्षण  प्रतिशत  से  अधिक  है  जैसा  कि  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 समूह  अनुसूति  जाति  जनुसूचित  जनजाति

 जन० )

 तैनात  तैनात

 ग  16°30  16°29  870  6.75

 थ  16°30  22*42  8°70  940

 से  के  दौराम  भर्ती  किए  गए  कर्मचारियों  की  संख्या

 मिम्तानुसार

 जोड़

 सामान्य  अ०  जा०  ज०  जन०  अ०जा०/ग०जन०

 शििः  88  26

 फीचर  फिल्मों  का  सिर्यात

 5275.  श्री  बिजय  कृष्ण  हार्डिक  :  क्‍या  सूचना  प्रसारञ्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फीचर  फिल्मों  के  निर्यात  में  वृद्धि  की  गूजाइश

 यदि  तो  चोरी  छिपे  फिल्मों  की  विडियो  फिल्में  बनाने  तथा  कम"बीजक  भारतीय  फिश्मों
 की  मिर्यात  क्षमता  में  बाधक  और

 यदि  तो  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 सूखता  और  प्रसारण  मंजालय  में  उप  संत्रो  गिरिणा  :  (१)  से  फीचर  फिल्मों
 के  निर्यात  पर  से  ।4  1991  से  नियंत्रण  हटा  लिया  गया  है  और  इससे  निर्यात  को  बढ़ावा
 मिलेगा  !

 विदेशों  से  केरल  में  पत्रों  का  प्राप्त  होगा

 ई०  अहमब  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाड़ी  के  देशों  और  अस्य  देशों  से  भेजे  गए  केरल  में  विलंब  से  प्राप्त  होते

 (a)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  थो०  रंगस्या  तायड  )  :  केरल  में  खाड़ी  के  देशों

 शौर  दूसरे  अन्य  देशों  से  जाने  वाले  पत्रों  का  वितरण  कार्य  संतोषजनक  है  और  विलम्ब  का

 कोई  विशेष  मामला  जानकारी  में  नहीं  आया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस्पात  का  निर्यात

 5277.  थी  नीतीश  कुमार  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  २0  1991  को  इृण्डियन  एक्सप्रैस  में  का  मिस्स

 एक्सपोर्ट  टर्ेंटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  सरकार  की  इसके  प्रति  क्‍या  प्रतिक्रिया

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  इस्पात  के  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  तथा  प्राप्त  लक्ष्य  क्‍या  थे

 तथा  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  का  मिर्मात  किया

 लक्ष्य  प्रापित  में  असफल  रहने  के  क्‍या  कारण

 कमा  भारतीय  हृस्पात  प्राधिकरण  हारा  1992  में  दस  लाख  टन  इस्पात  का  निर्यात
 प्रस्ता  वित  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  सेल  द्वारा  कितनी  मात्रा  के  इस्पात  उत्पादन  की  सम्भावना  है  ?

 इस्पात  भरजालय  के  राज्य  मस्त्री  सम्तोष  सोहन  :  और  हां  ।  1991-
 92  के  लिए  लगभग  3  लाख  टन  के  लक््य  की  तुलना  में  सेल  ने  1992  बर्च  1991-9

 के  लिए  1.57  लाख  टन  का  निर्यात  किया

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेलिए  लक्ष्य  की  तुलना  में  सेल  ढ्वारा  इस्पात  का  किया  गया  निर्यात

 निम्नानुसार

 :  हजार

 बर्षे  सक्ष्य  वास्तविक  निर्यात

 1988-89  9  100  102

 198९-90  250  165

 1990-91  250  183

 विशिष्ट  उत्पादों  का  निर्यात  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार में  मांग  पर  निर्भर  करता  है  ।
 अम्तर्राष्ट्रीय  इस्पात  व्यापार  में  मन्दी  की  प्रवृति  और  विदेशी  मांग  में  कमी  के  कारण  निर्यात  में  मिशावट
 आई

 (5)  नहीं  ।
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 वर्ष  1992-93  3  के  दोशाम  सेल  हारा  टन  प्सिज्जथित  इस्पात  का  उल्लत्तन  किए
 जाने  की  संभावना  है  ।

 जत्रियेस्रमस  आकाशवाणो  केस  की  प्रतारण  क्षमता  बढ़ाना

 5278.  भ्री  रमेश  चेन्लिशला  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  छतामे  की  छुपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  मिवलोन  और  पठानमतिट्टा  जिलों  को  प्रवारण-परिधि  में  सम्मिलित  करने
 के  लिए  त्रिवेन्द्रम  व्यावसायिक  प्रसारण  और

 यवि  तो  कब  तक  ?

 सूचता  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपभम्ती  गिरिजा  हां  ।

 जिवेस्द्रम  में  विविध  भारती/वाणिज्यक  सेवा  के  लिए  मोजूदा  |  कि०  वा०  मीडियम  बेच  द्रांसबीटर  के
 स्थान  पर  2  2  5  कि०  वा०  एफ०  एम०  ट्रांसमीटर  प्रतिस्थापित  करने  +  एक  अनुमोदित  योजना
 आठवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरात  इसे  पूरा  करने  का  विचार  है  ।

 |

 केरल  में  बिजली  की  आपूर्ति

 5279.  श्री  के०  म्रलो  घरन  :  विज्ञ,त  और  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  त्रोत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  राज्य  को  केन्द्रीय  पूल  से  विगत  वर्षों  की  अपेक्षा  कम  मात्रा  में  बिजली  की  आपूर्ति
 कीजा  रही

 यदि  तो  इसकी  कितनी  मात्रा  कम  री  गही

 क्‍या  सरकार  को  केरल  रारकार  में  इस  बारे  में  कोई  अबूरोध  अ्रप्य  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रियः  है  ?

 विश्यूत  और  गेर-परस्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  कल्ममात
 और  पिछले  वर्ष  के  दौरान  केरल  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  विद्य त  केन्द्रों  स ेसप्लाई  की  गई  विश्व  त

 की  मात्रा  निम्नानुसार  है  --
 ०

 ee  कक  कन»५-ननन  ++-  men tee ae ge
 बर्ष  हकदारी  वास्तविक  प्राप्ति  आधिक्य  (+)

 कमी  (--)

 यूनिट

 7.9%
 8-8१  722.3  न

 (--)0  28  .6%

 (--)
 .7  (--)  4.3%
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 19  14.  हे  जिल्चित  चर
 कब  न  नव  तन

 और  केरल  सरकार  ने  केए्वाय  क्षेत्र  के  विश्वत  केस्द्रों  की  अतादंटित  बिजली  के  कोटे  में

 से  बिजली  के  आवंटन  को  बतंमान  के  15%  से  बढ़ाकर  25%  किए  जाने  का  अनुरोध  किया  है  ।  केसद्रीय

 सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  मे ंरखे  गए  बिजली  के  अनाबंटित  कोटे  में  से  आबंटन  संबंधी  क्षेत्र  के
 संघटकों  में  विज्ञु  त  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  ओर  स्थिति  की  समय-समय  पर
 :  भरीक्षाਂ  की  जाती  है  तथा  आवश्यकता  होने  वर  अनाथंटित  जिजली  के  आक्टम  में  परिषतेन  किए  जाते

 दक्षिण  क्षेत्र  के  अन्य  संघटकों  की  तुलना  में  केरत  को  दिया  जाने  वासा  ।5  प्रतिशत  का  कतंमरान्  कोटा

 सम्तोबरजनतक पाया  मजा  है  ।

 कर्माटक  में  खास  संसाधन

 5280.  शी  के०  एच०  मुनियप्पा  :

 छुष्ण  राज  :

 थी  रामजमा  जोरण्यर  :  कास  प्रतस्करण  उसोग  मन्जी  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 जज

 पिछले  तीन  वर्षो  में  कर्ताटक  में  किलमे  खा  संताध्षम  उच्चोग  किये

 कर्नाटक  में  और  अधिक  खाद्य  संसाधन  उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु  कर्माटक  सरकार

 अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों का  ब्यौरा  क्या  और

 1992  के  दौरान  कर्नाटक  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  खाद्य  संसाधन  उद्योगों  का  ब्यौद्या
 क्‍या  है  ?

 प्रशस्करण  उल्कोग्र  मंग्ररलक  के  राज्य  संत्री  गिरिघर  :  सभी  खाल
 प्रसंस्करण  यूनिटों  के  बारे  में  केन्द्रीय  रूप  से  सूचना  नहीं  रक्की  जाती  है  फिर  कर्माटक़  सरकार  द्वारा
 दी  गई  सूचना  के  अनुसार  इस  समय  करतांटक  में  भझ्ोले  और  बड़े  सेक्टर  में  ५0  यूनिट  और  लघु  सेक्टर
 में  16065  यूमिट  कार्य  कर  रहे  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  राज्य  में  स्यापित  खाद्य  प्रसंस्क रण
 यूमिटों  के  बारे  में  सुचना  एकत्र  की'जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दीं

 कर्नाटक  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  पुनर्स्थापन  के  लिए  सहायता  के  प्रस्ताव
 कर्नाट+  राज्य  ओद्योधिक  निवेश  एवं  विकास  निगम  से  प्र.प्त  हुए  हैं  भौर  कर्माटक  सरकार  के  पशुपालन
 विभाग  के  निदेशक  से  सहकारिता  सेक्टर  के  अधीन  मांस  परियोजना

 का  अ्रस्तात्र  भी  प्राप्त  हुआ
 सहायता  से  फल  प्रसंस्करण  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  भी  कर्नाटक  सरकार से  प्रस्तात्  प्राप्त

 हुआ  है  ।  कर्नाटक  राज्य  से  प्र!इबेट  उद्यमियों  और  भऑद्योगिक  विकास  मिगम  के  69  प्राबेदन  पक्र  पेय

 एल्फोहल  ओर  बीयर  तैयार  करने  के  लिए  भी  प्राप्त  हुए  ।

 बच्यप  यह  संत्रालक  किसी  भी  राज्य  में  स्वयं  खाद्यਂ  प्रसंशभ्करण  उद्योग  श्यापित  महीं  करता

 परन्तु  ऐसे  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकार  के
 संगठनों  एजेश्लियों  क्षणि

 को  सहायता  देते  की  दृष्टि  से  अनेक  सात्मक  ग्रोजना  स्‍्कीमें  तैयार  की  गई  हैं  ।

 जलजूतल  परिथहन  में  मेबत्राल  तथा  लेजनाल  का

 5281.  डा०  बाई०एस०  राजशेखर  रेडडो  :

 थी  लालजान  एस०एम०  क्‍या  चित  और  गर-परन्परापत  हर्ना  दोत
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हा



 लिंखित  उत्तरे  30  1992

 गै  र-परम्परागत  कर्जा  स्रोत  विभाग  द्वारा  जल-भूतल  पा  वहन  में  डीजल  के  स्थान  पर  सेथनाल

 तथा  दोनों  का  प्रयोग  करने  के  लिए  किये  गये  परीक्षण  के  क्या  परिणाम

 कौन-कौन  से  प्रोजेक्ट  इस  प्रकार  के  वैकल्पिक  ईधनों  को  विकसित  कर  रहे  और

 सरकार  ने  उन  प्रोजेक्टों  के  विकास  और  अनुसंधान  पर  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  है  और

 इसकी  कया  उपलब्धियां  हैं  ?

 विद्युत  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मस्थालय  के  राज्य  मस्ती  कल्पनाथ  :  से

 इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  संलग्न

 विधरण

 (+)  से  डीजल  तेल  के  स्थान  ८  आंशिक  झूप  से  अल्कोहल  के  इस्तेमाल  का  प्रदर्शन

 वरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  की  अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजनाओं  द्वारा  किया  गया  1988-90  के

 दिल्‍ली  परिवहन  की  दस  बसों  को  6.43  कि०  मी०  चलाया  गया  जिनमें  वाहनों  में

 ल्पिक  ईधन  के  रूप  में  मेधानोल  का  प्रयोगਂ  नामक  एक  प्रदर्शन  परियोजना  वेः  अन्तगेत  12-15  प्रतिशत
 डीजल  के  प्रतिस्थापना  के  लिए  मेथानोल  का  इस्तेमाल  किया  गया  ।  इसके  बाद  ईथानोल  का  इस्तेमाल
 किया  गया  जहां  9  के  दोरान  बुहरी-ईधन  पद्धति  के  आधार  पर  दिल्‍ली  परिवहन
 निगम  की  25  बसें  15.32  लाख  कि०मी  ०  चलाईगई  जिनमें  लगभग  14  प्रतिशत  डीजल  का  प्रतिस्थापन
 किया  इरा  परियोजना  का  नाम  वाहनों  का  अल्कोहल  से  दुहरे  प्रचालन  प्रदर्शन  परियोजना
 था  ।  आयातित  डीजल

 के
 प्रतिस्थापन  के  इन  दोनों  परियोजनाओं  का  एक  अम्य  बड़ा  लाभ  यह

 हुआ  कि  धुआं  निकलने  में  लगभग  33  प्रतिशत  की  कमी  आई  डीजल  प्रतिस्थापन  के  सम्बन्ध  में  इन
 योजनाभों  पर  कुल  लगभग  22  लाख  रुपए  ब्यय  हुए  ।

 2.  जहां  तक  पेट्रोल  के  रथान  पर  अल्कोहल  के  इस्तेमाल  का  सम्बन्ध  हाइड़ो  यू०  एस०
 एथानोल  (10  से  मिश्चित  पेट्रोल  (90  का  प्रयोग  के  प्रदर्शन  के  लिए  19,12,250/-
 रुपए  के  परिव्यय  से  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  को  फ्लीट  प्रयोधन  एबं  प्रदर्शन
 परीक्षणों  में  प्रतिस्थायी  अल्कोहुल  ईंधनਂ  नामक  एक  परियोजना  स्वीकृत  की  गई  यह  प्रयोग  तथा
 प्रदर्शन  सुचारू  रूप  से  चलामे  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  तथा  इण्डियन  आयल  भारतीय
 गिकी  दिल्ली  से  सहयोग

 भारत  पयेडन  बिकास  निगस  के  होठलों  को  बिहार  भवन  से

 वसूल  की  जाने  बाली  शशि

 5287.  और  विश्व  माथ  शास्त्री  :  क्या  नागर  विभानन  और  पर्धटन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के
 जिलमें  जनपथ  नई  दिल्‍ली  भी  शामिल  को  बिहार  नई  दिल्‍ली  से  एक  बड़ी  राशि  वसूल
 करनी

 यदि  तो  तस्संबंधो  होटल-वार  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  राशि  की  बसुली  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये
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 बागर  थिसानन  और  परयंटन  मस्ती  समाधवराव  :  दिनांक  29-2-92  की

 स्थिति  के  बिहार  नई  दिल्‍ली  स्थित  भारत  पयंटन  विकास  मिमम  के  होटलों  का  96.81

 लाख  रुपए  का  देनदार  है  ।

 aan

 होटल-बार  अ्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 जनपथ  होटल  68.05  लाख  बपए

 कनिष्क  होटल  1.92  लाश  रुपए

 अशोक  होटल  0.90.  क्लाख  रुपए

 सम्राट  होटल  1.47  लाख  रुपए

 शणजोीत  होटल  4.16  लाख  रुपए

 लोदी  होटल  19.71  लाख  रुपए

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  तथा  केम्द्रीय  सरकार  ने  राशि  वसूल  करने  के  लिए  राज्य

 सरकार  के  साथ  उचित  स्तर  पर  मामला  उठाया

 बर्य  1991  के  दोरान  विदेशी  पर्यटकों  में  कमी

 5273.  भरी  के०  रामसति  टिडियनास  :  बया  नागर  जथिसानन  भौर  पर्यहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990  और  1991  के  दौरात  वर्षवार  कितने  विदेशी  पर्यटक  भारत

 क्‍या  वर्ष  1990  की  तुलना  में  वर्ष  1991  के  दौरान  कम  पयंटक  भारत  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 सागर  जिसानम  और  परयंटस  मस्ती  लांधवराय  :  वर्ष  |990  और  1991

 के  दौरान  जिन  विदेशी  पयेटकों  ने  भारत  की  यात्रा  उनकी  संढया  क्रमशः  17,07,1  58  और

 16,77,508  508  थी  ।

 हां  ।

 वर्ष  1991  के  दौरान  विदेशी  पर्यटकों
 के

 आगमन  में  कमी  मुख्यतया  खाड़ी  युद्ध  तथा  उसके

 बाद  के  परिणामों  के  कारण  आई  थी  ।

 मूल्य  बश्रित  सेचाओं  का  उदारोकरण

 5284.  भ्रो  परशराम  भारहाल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  दूरसंचार  नेटवर्क  में  मूल्य-बधित  सेवाओं  को  उदार  बनाने  का

 निर्णय  लिया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  ससबालय  में  उपभरजो  पौ०  थी०  रंगय्बा  :  हां  ।

 सरकार  ने  इन  मूल्य  वधित  दूरसंचार  सेवाओं  को  निजी  एवं  सावंजतिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों
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 को  लाइसेंस देफ  निर्धाश्ति  शर्तों  के  ज  शपगंतः  इन्हें  अदात/क  रके  खा  अजलस  क  रमे  के  लिए  मांग  होने
 उत्तरोशरਂ  उपब्दा  करानेःका  निर्णतन  लिया  है  ।

 नए  टेलीविजन  धाराबाहिकों  का  प्रसारण

 5285.  भी  परसराम  भारहाण  :

 भी  चधक  फुमार  बंसल  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह:बतामे  को  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  आने  के  महीनों में  कुछ  नए  धाराबाहिकों  का  प्रसारण  किया  ओर

 यदि  तो  उनकी  कड़ियों  की  संद्या  और  उतमें  शामिल  किए  जाने  वाले  नए  कलाकारों

 सहित  तत्संबंधी  भ्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संज्ात्रय  में  उपसंज्रो  गिरिजणा  व्यास  :  और  संलग्त

 विवरण  अनुसार  विभिन्‍न  प्रकरणों  वाले  बहुत  से  प्रायोजित  धारावाहिक  दूरदशेन  द्वारा  दिखाए  जाने  के

 लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  उकके  प्रसारण  की  वास्तविक  तिथि  समय-समय परः  दूरचलेल  की  समग्र  कार्यक्रम
 अपेक्षाओं  पर  निर्भर  करती  इन  धारावाहिकों  में  आ  रहे  नये  कलाकारों  का  ब्यौरा  दूरदर्शन  हारा

 नहीं  रखा  जाता  है  |

 1.  स्‍्टोरीज  फ्राम  बाइबल

 2  याह  री  दुनिया

 3  कल  भी  आज  भी

 4  मास्को  स्टेट  सकंस  एएड  बेलेट  आन  आइस

 5.  फाक  टेल्स

 6  विद्यापति

 7  मां  का  उधार

 है  आस  दि  बेस्ट

 9.  मोहिस्दर  अम  रनाथ  प्रेजेंट्स

 10.  पोटली  बाबा  की

 11.  पंचतस्त्र

 12.  शनल  पालियामेंटरी  क्विज

 13.  गड़बड़  गुड्डे

 14.  द्राइब़ल  पीपुल  आफ  नाथ  ईस्ट

 15.  उप्रत्यास
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 1  रि

 16.  अवशेष

 17.  बहु  बेगम

 15.  किसने  और  हिमाशतय

 19.  रिण्ते

 20.  सौदा

 श्रीलंका  द्रवर्शन  का  भारत  में  प्रवेश

 5286.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  हो  कृपा  करेंगे

 कि  ः

 क्या  श्रीलंका  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  देश  के  दक्षिणी  भागों  में  घृभपैठ  कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सचसा  ओर  प्रसारण  संत्रालय  में  उपभंत्री  मिरिल्ा  :  और  यू०  एन०
 द्वारा  प्रचालित  समाचार  जिसमें  |  92  को  तारीख  के  अनुसार  श्रीलंका  स्थित  एक

 निजी  टी०बी  ०  स्टेशन  द्वारा  1992  से  प्रसारण  शुरू  करने  का  कार्यक्रम  है  ।  इस  समाचार  में  यह
 संकेत  दिया  गया  है  कि  यह  ट्रांसमीटर  एक  पाथिव  ट्रॉंसमीटर  होगा  और  कब  इसे  चालू
 किया  इसमे  संग्रहण  बिता  डित  एन्टीवा  इस्तेमाल  किए  हो  सकेगा  ।  इसके  स्थान  और  शक्ति

 के  बारे  में  ब्यौरा  न  होने  के  कारण  इस  प्रस्तावित  द्रांगमीटर  से  दक्षिण  भारत  के  भागों  में  कयरेज  सीमा

 के  बारे  में  भी  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 दूरदर्शन  ने  अपनी  ओर  से  तमिलनाड़  के  कवर  ने  टरए  भागों  चरणों  में  सेवा  विस्तार
 करने  के  लिए  कदम  उठप्गे  मिलनाड  में  लगाए  जाते  के  लिए  प्रस्तावित  कार्यान्वयनाधीन  विभिन्‍न

 द्रांसमीटरों  के  चाल  हो  जाने  राज्य  की  95.5  प्रति॥न  जनमसझया  को  दूरदर्शन  कवरेज  के  अन्तर्गत
 लाने  की  आणा  है  जो  इस  समय  89.2  प्रतिणत  है  ।

 पश्चिस  बंगाल  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज

 5287.  थी  सनत  कमार  मंडल  :  क्या  खंलार  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  वर्ष  1992-93  के  दौरान  (आर>7०एक्स०)  सहित  खोले  जाने
 वाले  टेलीफोन  एक्सचें जों  का  विवरण  क्या

 कितने  मानव  चासित  एक्मचेंजों  को  स्वचालित  एकाचेंजों  में  कदला  और

 कलकज्ला  शहर  के  कछ  चिझमान  एक्सचेंजों  में  तई  प्रौद्योशिक  आरम्भ  करने  तथा  विचिन्न

 एक्सचेंजों  दोनों  राज्य  के  अन्दर  और  बाहर  से  एस०  ठी०  डो०  सुविधा  से  ल्रोढने  हेतु  तथा  उनका

 आधुभिकीकरण  करने  और  उनका  दर्जा  बढ़ाने  स्व  जहां  पर  टेलीफोन  मेजबाओं  में  पृघ्वार  करने  हेतु  क्या
 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 |

 ]
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 संचार  संज्रालय  में  उपलंत्रो  थोी०  रंगब्या  1992-93  के  पश्चिम

 बंगाल  में  आर०ए०एक्स  ०  सहित  22  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है|

 1992-93  के  13  मैनुअल  एक्सचेंजों  को  आटोमेटिक  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव

 है  ।

 कलकला  जहर  में  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  प्रारम्भ  एक्सचेंजों  का  आधुनिकीकरण  तथा

 उनका  उन्तश्न  करते  के  जिए  सतत  यप्रास  चने  रहे  92  तक  सभी  स्ट्रोजर  एक्सचेंजों  और

 ऋतसबार  एक्स  वेंजों  की  लगमग  84  के  लाइनों  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  लगाये  जाने  की

 योजना  है  ।  इससे  कलकत्ता  में  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  होगा  ।  एस०टी  ०ड्टी०  सुविधा  शहर  में  पहले  से  ही
 उपलब्ध  है  ।

 ऊर्जा  के  गए  लोत

 5288.  भी  समत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  विश्व त  और  गेर-परंपरागत  ऊर्जा  ज्ोत  पन्‍त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वायोमास  बड़े  पैमाने  पर  तथा  व्यापक  रूप  से  उपयोग  में  लायी  गयी  कम  खर्जीली
 और  ऊर्जा  का  नवीन  खोत

 यदि  तो  क्या  ग्रामीण  विशेषरूप  से  जहां  चावल  का  पुआल  और  चावल  की  भूसी
 तथा  बायोमास  अपरिष्टट  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  होता  में  बायोमास  पावर  टेक्नोलाजी  का  उपयोग
 करने  के  लिए  कोई  दीर्घावधि  योजना  बनायी

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकोई  ऐसा  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  ये  करित-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए

 जाएंगे  ?

 विश्षत  और  गैर  परंपरागत  ऊर्जा  जोत  मस्थालय  के  राज्य  सन्जी  कल्पमाथ  :

 हां  ।  अपने  विभिस्न  रूपों  ऊर्जा  के  परम्परागत  तथा  सर्वाधिक  ड्याफ्क  रूप  में  प्रयुक्त  होने
 बाला  साधन  है  ।

 और  आठवीं  जिसे  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  में  तापीय  तथा  तपीय

 रासायन  रूपांतरण  प्रौद्योगिकरियों  के  जरिये  विभिन्‍न  अनुप्रयोगों  के  लिए  देश  में  उपलब्ध  चावल

 चानल  भूसी  और  अन्य  बयोमास  अपशिष्टों  सहित  विभिसन  प्रकार  के  बायोमास  से  ऊर्जा  तथा  विद्युत  का
 उत्पादन  शामिल  है  ।  प्रदर्शत  तथा  प्रायोगिक  संयंत्रों  की  स्थापना  के  सम्बस्ध  में  कार्यक्रम  राज्य
 कार्यासययन  अभिकरणों  के  साथ  परामर्श  करके  शुरू  क्रिया  जाता  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग
 की  आंशिक  वित्तीय  सहायता  से  व्यवहाय  स्थलों  पर  प्रदर्शन  तथा  प्रायोगिक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए
 राज्यों  तथा  संत्र  राज्य  क्षेत्रों  के  नोडल/कार्यास्वयन  अभिकरणों  को  प्रोत्साहित  किया  जाता
 मास  पर  आधारित  विद्युत  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  प्रस्ताव  पश्चिम  बंगाल  से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 भस्मीक रण  प्रौद्योगिकी  के  जरिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकेन्द्रीकृत  विद्यत  उत्पादन  के  लिए  भारी
 मात्रा  में  चावल  भूसी  का  प्रयोग  प्रदर्शित  करने  हेतु  एक  प्रायोगिक  परियोजना  पंजाब  में  पटियाला  के

 लिकट  जजवेरी  में  होते  बाली  इस  परियोजना  में  प्रतिवर्ष  लगभग  70  हजार  टन  चावल  भूसी
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 कक  नानी  नमन  न+ा  ee  ने  +«  8  नम  ०  ५  en  »

 का  इस्तेमाल  करने  और  करीबन  10  मे०वा०  बिजली  का  उत्पादन  करने  की  परिकल्पना  की  गई  इस
 प्रायोगिक  संयंत्र  क ेसफल  प्रचानन  के  बाद  इस  प्रौद्योगिकी  को  विद्युत  उत्पादन  तथा  सह-उत्पादन  के
 लिए  अतिरिक्त  चावल  भूसी  के  प्रयोग  हेतु  दीधंकालीन  योजना  बनाने  के  लिए  अपनाया  जा  सकता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 न  मी  नमन  नाग  +कलनीननीभी  यम  ननम  न  «नी»  लमकनननकनननन-+-+  जनक

 राजस्थान  में  साध  प्रसंस्करण  उद्योग

 52१9.  प्रो०  रासा  लिह  राजत  :

 जौमती  बसु घरा  राजे  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  कितने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  की

 गई  और  उन  पर  कितनी  धनराशि  ब्यय  की

 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  योजना  के  दौरान  राजस्थान  में  और  अधिक  खाश
 प्रसंह्करण  उद्योगों  की  स्थापना  करने  का  प्रौर

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 साध  प्रसंस्करण  उच्योग  संजालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  पिछले  तीन  बर्षों

 के  दौरान  राजस्थान  में  स्थापित  किए  गए  खाह्ष  प्रसंस्करण  उच्योगों  की  संठया  और  उन  पर  खर्च  की  गई
 धनराशि  से  मस्बस्धित  सूचना  एक्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्रालय  सीधे  किसी  राज्य  में  खाद्च  प्रसंस्करण  उद्योग

 स्थापित  नहीं  करता  परस्तु  खाल्म  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना/संवर्धत  के  लिए  राज्य  सरकार  के

 संयुक्त  सेक्टर  की  सरकारी  स्वैच्छिक  एजेन्सियों  आवि  को  सहायता  देने

 के  लिए  आठवीं  योजना  में  मंत्रालय  ने  अनेक  स्कीमें  तैयार  की  हैं  ।

 ]

 उड़ीसा  में  लिपट  सिचाई  के  लिए  के०  एक०  डश्त्यू  ०,  ज्मंगो  से  शहायता

 5290.  थी  शिवाजी  पटनायक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केम्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  में  लिफ्ट  सिचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  के०  पी०

 डब्स्यू०  जमेनी  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  उड़ीसा  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बस्ध  में  केन्द्रीय  सरवार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार

 किया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विजद्ञाचरशण  :  भौर  जी  हां  ।

 परियोजना  प्रस्ताव  जमेनी  से  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  प्रस्तुत  किया  गया  परियोजना  का

 मूल्यांकन  के०  एफ०  जमेती  द्वारा  किया  गया  उन्हें  आवश्यक  सूचना  उपलब्ध  करवा  दी  गई

 है  ताकि  मूल्यांकन  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  सके  ।
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 विमाभपत्तने  कमंचारियों  हारा  अभ्यायेदन

 5291.  श्री  जा  फर्तान्डील  :  क्या  मागर  विभानन  ओर  पर्यडन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  समय  पहले  विमानपत्तन  कर्मचारियों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 (aw)  यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सागर  विमानन  और  पर्मंटन  मस्त्री  साधवराथ  से  अपनी  शिकायतों

 के  निवारण  के  लिए  हवाई  अड्डा  कर्मकारी  से  ज्यावैदन  हवाई  अड्डों  के  सौथ-सैौर्थ  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय
 विमानपत्तन  प्राधिकरण  और  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  मुख्यालयों में

 प्राप्त  होती  हैं  ।  सरकार  ने  मोजदा  निबमों/आदेशों  के  हन  सभी  अधभ्यरनेदनों  पर  तत्काल

 कार्यवाही  की  जाती  है  तथा  जहां  तक  सम्भव  इन  लिकाकतों  का  सिधारण  काता  सब्ट्रीय
 विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  कमेचारियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  ने  अपने  भावी  करियर  को  सुप्रवाही  करने
 तथा  पदोन्‍नति  अवसरों  को  युक्तियुक्त  बनाने  की  एक  आम  मांग  की  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण
 से  कर्मचारियों  की  सभी  श्रेणियों  के  संवर्ग  की  सवीक्षा  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  है  ।

 बिहार  में  बृर  दर्शन  केसा  का  उदधाटम

 5292.  श्री  जार्थ  फर्नाग्डीज  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  पें  दूरदेशेने केख  को  अभी  तक  उद्चाटन  नहीं  किया  गया
 भौर

 यदि  तो  कब  तेक  जालू  किए  जीने  की  सब्सावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिजा  :  (5)  और  (a)  बिहार  में

 सुजफ्फरपुर  में  कार्य  क्रम  निर्माण  केर्द्र  की  स्थापना  से  सम्बन्धित  संस्थापन  कार्य  पूरा  हो  चुझ़ों  है  ।
 कार्यक्रम  निर्माण  केरद्र  के  प्रधालत  तथा  अनुरक्षण  के  लिए  अपेक्षित  जनशक्ित  के  उपलब्ध  होने  के

 ही  इस  केर्त्र  को  सेवा  के  लिए  चालू  किया  जा  सकता

 '
 बायुदृत  का  क्ार्पकरण

 529  २:  भी  पीप॒ष  तौरकी
 :

 की  राजेश  कैमार  :

 श्रीधती  शीला  गोतेम  :

 की  अवज  कमार  पटेल  :

 थी  राजेल्त  अग्निहोभी  :

 -  श्री  आरे  लाल  आाठय  :

 बरीज्षती  शष्णेसा  कोर  :

 भरी  प्रतापराब  बोी०  भॉसले  :
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 oe  कील डॉ  तन  सीन  पा  “  ++  कल ०2  ००

 जो  सुलचन्दਂ  वर्सा  :

 ओ  अन्थारासु  क्‍या  सागर  बिसानत  और  प्ंडन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वायुदूत  की  श्वस््य-साद्रणी  की  पाबंदी  ओर  कार्यकृशलता  में  सुधार  सुतिश्चित  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  वायुदूत  के  चेयरमेन  ने  देश  के  सभी  हवाई  अड्डों  की  यात्रा  की

 अतिरिक्त  छर्बे  घटाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  वायुदृत  में  कर्मचारियों  की  संक्या  आवश्यकद्ा'से  अधिक

 यदि  तो  इसके  कार्मफर्ण  में  मितस्यत्ता  लागे  के  लिए  कक  अक्षर  उठाए  मए  हैं  अथवा

 उठाने  का  प्रस्ताव

 गत  तीक्ष-कर्षों  में  वर्ष  के  दौरान  वाजुदूत  द्वास  अहूत  की-सई  हाकि  का  ब्योरा  क्‍या  है

 और  उसके  क्या  कारण  और

 हाति  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  उपचाडात्मक  उपाय  करमे  का  विचार  है  ?

 लागर  बिमानत  और  पयंहन  मंत्री  साधज  व  :  बायुदूत  की  कार्य  पद्धति

 और  समय  अनुसूची  के  दृढ़तापूवंक  पालन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उठाए  बए  कदम  :

 (1)  समय  पर  निष्पादन  की  मिरन्‍्तर  निगरानी  ।

 (2)  मार्गों  का  युक्तियुक्तकरण  ।

 (3)  विमानों  की  विश्वसनीयता  में  वृद्धि  करना  ।

 नहीं  ।

 ऊपरी  खर्चों  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदम  :

 (1)  सुरक्षा  ओर  दक्षता  को  कलाए  रखने।के  सक्य-क्राथ  ब्यद  में

 (2)  विमान  बेड़े  को  फरिक्षिलनाट्मक  रखने  के  लिए  बेहतर  अस्तुसूची  योजना  और  सामग्री

 (3)  अन्य-संभठतों  में  अतिरिक्त  जनशक्तक्ति  की  पुनः

 हां  ।

 भपते  कार्य  निष्पादन  में  किफाग्रत  करते  के  लिए  उठाए  यए/प्रस्तानित कदम  :

 (1)  लामतों-की  बसूली  के  लिए  कुछ  सेक्टरों  पर  किशायेों  में  शृद्धि  की

 (2)  व्यय  को  अपरिहार्य  स्यूलम  स्तर  तक  रखने  के  लिए  कड़े  आधथिक  उपाध  किए  गए

 (3)  मार्गों  को  युक्तिसंगत  बनाना  ;
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 सिखित  उत्तेरे

 वायुदृत  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  दौरान  उठाई  गई  हानियां  निम्न  प्रकार  है

 न

 बर्च  हानियां  लाख  रुपयों  में

 Ss  ऊ  ऋ  शशि

 1988-89  (2883:29)*

 1959-90  9-90  (3582:23)*

 1990-91  (3707°89)*

 *अनंतिम  भोर  गैर-लेखा  परीक्षित

 हानियों  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  :  थोड़ी  दूरो  के  पुराना  और  गै  र-किफायती

 अलाभका  री  किराया

 मौजूदा  जिमान  बेड़ा  ओर  थोड़ी  दूरी  वाले  प्रचालकों  के  साथ  वायुदूत  को  पहले  से  हुई

 हानियों  को  पूरा  करने  की  कोई  गृ  जाइश  नहीं  है  ।

 बिहार  को  विश्व  त  परियोजनाएं

 5294.  भरी  पीयूष  तीरकी  :

 भरी  भुवनेश्यर  प्रसाद  मेहुता  :  क्या  विज्ञत  और  गैर-परम्परागत  हर्जा  मन्त्री  यह  बताने

 करेंगे  कि  :

 दक्षिण  बिहार  में  सुवर्णरेखा  परियोजना  ओर  कोयलकारों  परियोजना  से  प्रभावित  लोगों

 की  कृपा  को  समस्याएं  कम  हुई

 भूमि  के  बदले  में  विस्थापितों  को  प्रस्तावित  मुआवजा/भूमि  ओर  रोजगार  दिए  जाने  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  निवासियों  को  रोजगार  देने  का  कोई  प्रावधान  और

 यदि  तो  तस्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 विद्युत  ओर  गैर-परम्परागत  कर्जा  स्रोत  सम्भालय  के  राज्य  मस्ती  कल्पनमाथ  :

 से  (w)  सुथण  रेखा  परियोजना--सुबर्ण  रेखा  जल  विद्यूत  परियोजना  को  20  वर्ष  पहले  बालू  किया  गया

 बिहार  सरकार  के  प्राधिकारियों  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  196

 67  और  1980-81  में  लगभग  1500  एकड़  और  22  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया
 जितकी  धूमि  ली  गई  थी  इन  सभी  को  मुआवज  का  भुगतान  किया  गया  उन्होंने  यह  भी

 सूचित  किया  गया  है  कि  विस्थापितों  को  अनिवायंतः  इस  परियोजना  में  रोजगार  दिए  जाने  का  प्रारम्भ

 में  कितो  प्रकार  का  प्रावधान  नहीं  किया  गया  था  ।  लेकिन  अब  काफी  समय  के  पश्चात  अधिसंस्य  व्यक्ति

 भ्रू-बिस्थापितों  के  रूप  भें  रोजगार  के  लिए  दावा  कर  रहे  आवश्यकता  एवं  तपयुक्तता  के  अनुसार
 होपानबद्ध  रूप  से  अब  तक  24  ऐसे  जिनकी  भूमि  ली  गई  को  रोजगार  दिया  गया  है  ।
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 कोपलाकारों  परियोजना

 राष्ट्रीय  जल  विद्य,त  निगम  द्वारा  इस  परियोजना  का  क्रियास्वयन  किया  जा  रहा

 कोयलकारो  परियोजना  से  प्रभावित  व्यक्तियों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  प्रस्ताबित

 पुनर्बास  योजना  और  भुआवज  पंकेज  प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  धर  के  लिए  जहां  तक

 सम्भव  हो  लीज  आधार  पर  कृषि  योग्य  भूमि  इसके  अलावा  उनकी  भूमि  के  साथ-साथ  कुओों
 आदि  जैसी  संपति  के  लिए  मुआवजे  का  पूर्णतः  वकद  भुगतान  शामिल  विस्थापितों  को

 सार  अथवा  क्लेरीकल  पदों  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  एवं  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  रोजगार  के

 अवसर  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 महानगर  देलोफकोत  निगम  लिमिटेड

 5295.  भी  मोहन  राजले  :  कया  संचार  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सखच  है  कि  महासगर  टेलीफीन  निगम  लिमिटेड  का  कार्यकाल  31  1992

 को  समाप्त  हो  रहा  और

 यदि  तो  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  का  कार्यकासश  31  1992  के

 पश्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संधार  संज्रालय  में  उपमंत्रो  पी०  थो०  रंगब्या  :  ओर  दिल्‍ली  ओर

 बम्थई  में  दूरसंचार  सेवाओं  के  प्रचालन  के  लिए  महानगर  टेलीफोन  निवम  लि०  को  प्रदान

 किए  गए  लाइसेंस  की  वैधता  31-3-1992  को  समाप्त  हो  रही  लाइसेंस  की  वेधता  और  उपयुक्त
 अवधि  के  लिए  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 डाक  से  भेजी  जाने  बाली  वस्तुओं  के  लिए  बाबुद्डत  सेबाएं

 5296.  श्री  आर०  सुरेखा  रेड्डी  :

 ही  धर्म  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  डाक  विभाग  दिल्ली  से  अस्य  स्थानों  और  अस्य  स्थान  से  दिल्ली  को

 डाक  तथा  डाक  से  भेजी  जाने  वाली  बस्तुओं  के  पारेषण  के  लिए  बायुदूत  की  सेवाएं  लेने  पर  बिवार  कर

 रहा

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  से  लिया  गया

 यह  व्यवस्था  कब  से  शुरू  करने  की  सम्भावना  और

 इससे  डाक  सेवाओं  के  सुधार  में  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  और  इस  योजना  पर  कितना

 ब्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 संचार  मंजालय  में  उपमंत्रो  पो०  थी०  रंगव्या  इस  आशय  का  एक  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 से  उपय्‌ कस  को  महू  मजर  रखते  हुए  प्रश्त  नहीं

 सदी  बोर्ड  अधिनियल  को  लागू  करना

 5297.  भी  आर०  सुरेखा  रेड्डी  :  गया  जल  संसाक्षण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 सा्राककक  सम  नाक>++  सरकार  का 9  जी विभिन्न  नननवननी  आन  जज  न  जजनीज++

 क्‍या  सरकार  का  विभिन्न  राज्यो  के  बीच  नदी  सम्बन्धी  विवादों।काः  सौहाबंहूओ  और
 सार्थक  समाधात्र  कइने  हैतु  नदी  दोढ़े  अश्चिनियम  को  जुतः  छागू  कद़दे

 यरि  तो  सत्सम्त्रस्क्षी  ब्यौद्य  क्‍या  ओर

 इसे  कब्र  तक  अश्विस  रूप  दिए  जाते  सम्भाकल  हे  ?

 जल  संसाध्षन  मंत्री  विज्ञाचरुण
 :  से  नदी  थोड  अधिनियम  वर्ष  1956

 में  संस  द्वारा  लागू  किया  गया  था  तथा  यह  अभी  भी  लागू  है  ।  विद्यमान  अधिनियम  के  प्रावधानों  के

 अन्तरगंत  अधिसूथना  के  माध्यम  से  इज्छूक  राज्य  सरकारोंਂ  के  परामश  से  नदी  बोर्ड  का  गठन  किया  जा
 सकता  है  |

 बेनेडियम  अयस्क  के  भण्डार

 5298.  भी  भाग्ये  गोबरणन  :  कया  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वेनेडियम  भयस्क  का  अनुमानतः  कितना  भण्डार

 में  बेतेड़िय्रत-प्रातु  अपडा  इससे  स्रिश्चित  धज्ु  कछाकितता  उत्पादन  होता  और

 देश  में  भौर  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  वेनेश्िपिन्  मिशिक्  को  कितकी  सांग  है  ?

 सम  श्रंज।लय  के  राफ्य  सस्ारि  (थो:बलराजलिह  :  देफ  में  1-1८!  985  को
 डियम  के  कुल  आकमित  भंछररों  का  इस  प्रकाश

 अरमयाधकाकााभाा

 रशाज्य/जिला  भंडार

 दलों  में  |

 कर्भादक  8,842

 इक्षव  162

 शिमोना:*  8,680

 भहाराष्ट्र

 6,200

 उड़ीसा  3,460

 मयूर-भंज  2,260

 बालासोर  1,200

 भारत  =

 देश  में  वर्ष  के  दौरान  लौह-वनेडियम  का  उत्पादन  68.940  टन  अनंतिम

 देश  में  दर्ष  1988  के  दौरान  उद्योगों  में  लोह-वंनेडियम  की  खपत  240  टन  अनंतिम

 जबकि  उस  वर्ष  के  दौरान  कुल  विश्व  खपत  33,200  टन
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 विशासापसनभ  इस्पात  खंजंत  हेतु  कोफित  कोयला

 5297:  थी  भाण्णे  गोज्ंल  :  क्‍या  इस्यात  मंत्री बह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशाखापशनम  इस्पात  संयंत्रਂ  अशिववे'फोफकिंग  *  कोंगले  फीट  पिसनी

 श्यकता  पड़ती

 उसे  कोकिंग  कोयला  कहां  से  सप्लाई  किया  जाता

 क्‍या  कोकिंग  कोयले  की  कुछ  मात्रा  किये  जानते  की  शंभाकंतर  और

 थदि  तो  इसके  परिणाभस्य रूप  कितेती  विदेशी  मुद्रा  खर्ज

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  संतोध  मोहन
 :  से  विशाखापत्तमम  इस्पात

 संयंत्र  को  वर्ष  1992293  से  लिए  कोककर  फोपिले  फीਂ  अनुमानित  अवश्यफंता  लेगेभग  31.00  लाख  टन

 की  9.0  लाख  टन  मध्यम  दर्जे  क ेकोककर  कोयले  की  मात्रा  स्वैदेशी  अंधिंकांशतः  सैन्ट्रेल  कोल

 फील्ड  लिमिटेड  की  »ोधन  शालाणों  से  सप्लाई  किये  जाने  की  आशा  कोककर  कोयले  कौ'जशिसेय

 22.00  लाख  टन  की  मात्रा  120  लाख  असरीकन  डालर  एफ०ओ  ०बी०  मूल्यों  की  अनुमानित  लागत
 से  आयात  की  जाएगी  ।

 अमनुसूचित/जातियों  अनुसूचित  जनअआात्तियों  के  उध्मोशयतरों  को  मियुवित

 5300.  थी  महेश  कमोडिया  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 1990  से  1990  तक  अनूसूचित  और  अनुर्स/वित  जनजातियों  के

 लिए  चलाए  गए  विशेष  अभियान  के  अस्तर्गत  उनके  मंत्रालय  द्वारा  उक्त  जातियों  के  कितने  उम्मीदवारों

 की  नियुक्तित  की

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  पिछले  बकाया  रिक्त  फ्दों  को  भरते  के  1994  में  भी  ऐसा
 विशेष  अभियान  चलाया  और

 यदि  तो  इसके  अम्तगंत  कुल  कितनी  नियुक्तित्या  की  गई  ?
 '

 सुचना  ऐवं  प्रतारण  मंत्रालय  में  उपसंत्ों  गिरिजा  :  सूचता  एकन्र  की  जा
 रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हां  ।

 सुथना  एक  की  जो  रही  है  और  सेभोपटेणਂ  पर  रख  दीं  जाएगी  ।

 भध्य  प्रदेश  में  इसेक्द[|मिक  एक्सचेंज  स्थापित  करना

 5301.  श्री  सशोल  चसा  बर्जा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 मध्य

 प्रदेश  के  झहरों  में  इलेक्ट्रनिक  एक्सलैंज  स्थापित  करने  के  सर्वेध  में  मध्य
 प्रदेश  सरकार  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 199



 लिखित  उत्तर
 30  1992

 पर  जतआधणज  अति  ४  ४४४४5

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संदंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  किया  है  ?

 संचार  मंजासय  में  उपसंत्री  पी०  बी०  रंगम्या  :  जी  हां  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  निम्नलिखित  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रोलिक  एक्सचेंजों  में  बदलने  का

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 पावाई  ।

 (i)  पावाई  और  कावरधा  स्थित  एक्सचेंजों  को  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के

 दौरान  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  पहले  ही  बदल  दिया  गया

 (ii)  चम्पा  और  माक्सी  स्थित  मैनुजल  एक्सचेंजों  को  वर्ष  1992-93  के  दौरान

 निक  एक्सचेंजों  में  बदले  जाने  की  योजना

 दिल्‍ली-मागपुर-रायप्र  क्षेत्र  में  बिमान  चलाना

 5302.  क्री  सुशील  चला  क्या  नागर  बिमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली-तागपुर-रायपुर-कलकत्ता  के  बीच  शुरू  किए  गए  नए  विमान

 को  चलाने  का

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सात्र  जिमानन  और  पर्यटन  संत्री  साध्वराथ  :  इस  समय  इंडियन

 लाइम्स  या  बायुदृत  द्वारा  कोई  ऐसी  उड़ान  परिचालित  नहीं  की  जा  रही  इंडियन

 लॉइत्स  दित्ती-तापयुर-राय'ुर-दिल्नी  मार्ग  पर  सप्ताह  में  चार  सेवाएਂ  परिचाशित  कर  रही  है  ।

 (a1)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विमानक्षमता  की  कठिनाई  के  कारण  भोपाल  से  होकर  सेवा  परिचालित  करना  या  उसे
 कलकत्ता  तक  बढ़ाना  संभव  तहीं

 विद्च त  जित्त  तिगसों  को  ऋण

 ६१03.  कौ  सुशील  लता  वर्मा  :  क्‍या  विद  त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  तोत  मम्त्री
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मन्‍्त्री  यह  बताने

 क्या  देश  में  लगभग  सभी  बिजली  बोडों  की  दयनीय  वित्तीय  हालत  को  देखते  हुए  विश्व  त

 विस  निगम  का  विधार  ऋण  देते  हेतु  अपनी  शर्तों  में  संशोधन  करने  का  और
 5

 कया  विजली  बो्डों  की  दपतीय  वित्तीय  हालत  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार

 बसूली  हेतु  शर्तों  को  उदार  बनाते  का  है  ?
 ऋण  की
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 बिच त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्त्रोत  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  फहपनाथ  ::

 भौर  (a)  इस  समय  निराद/धरक्कार  के  बिचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 केरल  में  भारत  पयंडन  विकास  निगय  के  होटल

 5304.  थी  थी०  एस ०  विजपराधबन  :  क्या  सागर  विमातन  ओर  पयंदस  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे

 इस  समय  केरल  में  भारत  पर्यटन  विकास  मिगम  के  कितने  होटल

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केस्तीय  सरकार  से  के  रल  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  कुछ  और

 होटल  खोलते  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  मर

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  और  अधिक  होटल  खोलने  का
 विचार  है  ?

 सागर  जिभानन  और  पयंटन  संजी  माधथराव  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 इस  समय  केरल  में  कोवलम  समुद्र  तट  पर  अपना  कांच  सितारा  होटल  चलाता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  वर्ष  |992-93  की  वाधिक  थोजना  में  केरल  में  फोई  नया

 होटल  खोलमे  का  प्रावधान  नहीं  है  ।

 अध्य  प्रदेश  में  लौह  चने  के  पत्थर  और  मेंगतोज  पर  से  अत्कण  समाप्त  करन

 5305.  डा०  लक्ष्मीमारायण  पाण्डेय  :

 कुमारी  पण्पा  देवी  सिंह  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताते  की'क्षक  करेंगे  कि  :

 क्या  चूमे  के  पत्थर  और  लौह  अयस्क  खनिज  के  भंडारों  को  के  लिए
 आरक्षित  रखा  गया

 मध्य  प्रदेश  में  लौह  अयस्क  और  मैंगनीज  की  किल्त्ी  खातेंअम्द  हो  गई

 यदि  तो  कब  से  और  इसके  क्‍या  कारण
 |

 इत  खानों  के  बन्द  होने  क ेकारण  कितने  मजदूर  बेरोजगार  हो

 क्या  केम्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  ख्ानों  को  गै  र-सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपने  का  और

 (w)  यदि  तो  हस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  ससत्री  अलराम  सिह  :  जी  इनमें  से  अनेक  निक्षेपों
 का  गैर-सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  विदोहन  किया  जा  रहा  है  ।

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 आकाशबाजी  का  क्षेत्रीय  समाचार  यूसिट

 5306.  भी  धर्मभिक्षम  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  आकाशवाणी के  क्षेत्रीय  समाचाश  यूनिटों  का  राज्यवार  संक्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  की  राजधानियों  में  इन  यूनिटों  का  दर्जा  बढ़ाने  का

 और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिजा  एक  विवरण  संलग्न

 (w)  नहीं  ।

 निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  क्षेत्रीय  समाचार  एककों  के  लिये  स्वीकृत  मौजूदा  पदों  को
 पर्याप्त  समझा  जाता  है  |

 ऋम  संख्या  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  समाचार  एककों  की  संसरूया

 1.  आंध्र  प्रदेश  2

 2.  अंडमान  और  निकोबार  ढीप  समृह  1

 3.  असम  3

 4.  बिहार  2

 5.  चंडीगढ़  व

 6.  गोवा

 १.  गुजरात  2

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1

 9.  जम्मू  और  कप्मीर  ३

 10  कर्नाटक  2

 11  केरल  2

 12.  मध्य  प्रदेश  2

 13  महाराष्ट्र  4

 14  मणिपुर

 15  मिजोरम  1
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 9  3

 16  मेधालय  ।

 17  नागालैंड

 18  उड़ीसा  1

 19  पांडिचेरी  1

 20  राजस्थान

 21.  सिक्किम  ]

 22.  तामलनाडु  2

 23.  त्रिपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश  2

 25.  पश्खिम  बंगाल  2

 लिन
 केत्रीय  जल  प्रिड

 5307.  श्री  घभिक्षम  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  देश  में  क्षेत्रीय  जल  प्रिड  स्थापित  करने  का  ओर
 (a)

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधम  मंत्री  विज्ञाचश्न  और  सरकार  द्वारा  तैयार  किए  गए
 जल  संसाधन  विकास  के  राष्ट्रीय  परिप्र  क्ष्य  में  अधिशेष  जल  वाले  क्षेत्रों  को जल  अंतरित  करने  के  लिए
 प्रायद्वीपीय  क्षेत्र  को  बृहद  नदियों  वे  बं!'च  तथा  हिमालयी  नदियों  के  बीच  अलग  से  अंतः-सम्पर्क  बलाते

 की  परिकल्पना  की  गई  जल  संसाधन  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  योजना  के  प्रायद्वीपीय  बदी

 घटक  के  बास्‍्ते  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  ने  अध्ययन  शुरू  किए

 हैं  ।

 उड़ोसा  में  पर्यडन  स्थलों  का  विकास

 5308.  भरी  मृत्यु जय  नायक  :  क्या  नागर  विभासत  और  पयेडन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उड्डीसा  सरकार  से  दो  महत्वपूर्ण  पर्यटन  हरिशंकर
 और  चकापादू  के  विकास  लिए  भ्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कारंबाई  की

 सागर  विभानन  और  पर्यटन  संजो  साधबराव  और

 शंकर  में  एक  पर्यटक  परिसर  के  निर्माण  हेतु  राज्य  सरकार  प्राप्त  एक  परियोजना  प्रस्ताव  स्वीकृत

 कर  दिया  गया  राज्य  सरकार  से  चकापादू  में  पयेटन  के  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
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 उड़ोसा  में  आकाशवाणी  केस

 5309,  श्री  मृत्यृंजय  नायक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  के  लिए  कितने  आकाशबाणी  केन्द्र

 मंजर  किए

 उड़ीसा  में  बोलंगीर  और  भवानी  पटता  में  आकाशवाणी  केन्द्र  में  कब  से  कार्य  आरम्भ  हो

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  फूलबनी  में  भी  एक  - आकाशधाणी  केन्द्र  स्थफ्ति  करने
 का  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मस्ज्रालय  में  उपसन्तध्री  गिरिजा  :  सप्तवीं  योजना
 उड़ीसा  राज्य  के  लिए  पांच  आकाशवाणी  राउरकेला  और
 बेहरमपुर  के  लिए  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।

 1992  में  भवानीपटना  और  बोलनगीर  के  रेडियो  स्टेंशर्नों  क ेतकनीकी  रूप  से  तैयार  हो
 जाने  की  परिकल्पना  है  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 विदेशी  पयंटकों  को  संख्या  में  कमी

 $340.  शीमती  अहेगा  कुमारी  :

 थी  असाजेथ  धंडाक  :

 भीमती  बीपिका  एच  टोपीवांला  :

 झीमतीो  रीता  वर्मा  :  कया  नागर  बिसानन  और  परंडम  मन्त्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे
 किः  ॥

 क्या  सरकार  को  भारत  आने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  में  कमी  आने  की  जानकारी

 ह

 यदि  तो  तस्सभ्यग्धी#योरा

 बया  सरकार  ने  देश  में  श्रमण  पर  आने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  में  कमी  आने  के  कारणों  का

 पता  लगाया  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 लागर  विमानन  ओर  पयंटन  भन्‍्त्री  साधवराव  :  और  हालांकि  वर्ष

 1991  के  प्रथम  6  मास  से  पयेटकों  के  आगमन  में  लगभग  11.7%  की  कमी  आई  है  लैकिंत  अंब  पर्यटक

 ताग्रस्न  का  रुख  बदल  गया  है  और  वर्ष  1991  के  बाद  के  छह  मास  में  7.5  प्रतिशत  की  तथा  वर्ष

 1992  के  पहले  दो  महीनों  के  दोरान  33.2  प्रतिशत  की  सकारात्मक  वृद्धि  हुई
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 10  सिधित  उतर
 ॥

 बर्ष  1991  के  प्रथम  छह  मास  के  दौशन'चैयेंटकों  क ेआगमन  में  कमी  .

 और  उसके  परिणाम  के  कारण  आई
 मुख्यतः  खाड़ी  मुद्ध

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सास  इन्जोनियरिंग  केमा  को  ल्वापना

 5312.  श्री  अनियास  प्रताश  :  क्या  क्षाद्य  प्रसस्करण  उच्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कुपां
 करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विर्चार  आठवीं  योजना  के  दोरान  देश  में  नए  लाश  प्रसंस्करणों

 और  मशीनरी  के  विकास  के  लिए  खार्से  इैशीनियरिंग  केन्द्र  की  स्थापना  का

 (a)  क्या  प्रस्तावित  केन्द्रों  की  उंने  राज्यों  में  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  जहां  श्लाद्य

 वस्तुओं  की  पर्याप्त  मात्रा  विद्यमान  और

 a  tte an oe nt  ae  ननिजजल  नली  जननणन

 यदि  तो  प्रस्तावित  चैथें  इंजीनियरिंग  केन्द्र  किन-किन  स्थानीं  पर  स्थॉपित  किए

 जाएंगे  ?

 खाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रारत्य के  राज्य  संत्री  गिरिधर  से  (7)

 हां  ।  खाद्य  प्रसंस्करण  मशीनरी  ओर  सम्बन्धित  अनुसंधान  एवं  विकास  क्रियाकलापों  के  विकास  हेतु  लाश

 प्रसंस्करण  उद्योगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरात  विद्यमान

 भूत  सुविधाओं  एवं  विशेषज्ञता  का  डँपयीगे  करके  केल्लीय  खाद्य  प्रौद्योगिकी  अंनुसंधान  मैसूर

 में  एक  ला  इन्जो  निर्यारिंग  केन्द्र  स्थापित  केरने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सध्य  प्रदेश  में  मए  टेलीफोन  एक्सचेंज

 5313.  और  सहेखा  कुमार  सिंह  ठाकुर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अध्य  प्रदेश  में  बर्ष  1992-93  के  दौरान  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज

 स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपलंत्री  पी०  थी०  रंगम्या  :  आठथीं  योजना  (1992-

 97)  के  मसौदा  प्रस्तावों  में  आठवीं  योजना  के  दो  रान  मध्य  प्रवेश  में  लगभग  3  ल'्ख  नए  टेलीफोम

 कनेकशम  प्रदान  करने  के  लिए  स्विचिंग  क्षेमती  की  लगभग  4  लाख  लाइनें  जोड़ना  शामिल  है  ।

 और  हां  |  मध्य  प्रेदेश
 में

 1992-93  के  दौरान  अनस्तिस  रूपसे  एक  सौ

 अधिक  नये  टेजीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  कैंरने  का  प्रस्ताव  2  |  यदि  निधि  उपलब्ध  सामग्री  प्रा

 होने  और  जनता  द्वारा  मांग  दर्ज  करबाने  पर  निर्भर  करेगा  ।  अनस्तिम  रूप  से  जिन  स्थानों  पर  ह

 एक्सचेंज  खोले  जामे  का  प्रस्ताव  है  उतके  ब्यौरे  संलर्न  विवश्ण  में  दिए  गए
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 मध्य  प्रदेश  में  1992-93  2-93  के  दौरान  जिन  स्थानों  पर  अनंतिम  रूप
 से  नये  एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव  है  उनकी  सूची

 ow  क

 ऋम  सं०  जिले  का  नाम  स्थान  का  ताम

 बालाधाट  दामोह

 2  बालाघाट  मामेगांव

 3  बस्तर  कापसी

 4  बस्तर  बान्दे

 5  बेतल  चानपाड़ा
 6  भिड़  चथोगढ़

 7  बिलासपुर  जयजयपुर
 8  बिलासपुर  खामी

 9  बिलासपुर  पटारी

 10  बिलासपुर  कुरकेला

 बिलासपुर  बीरा

 12  छत्तरपुर  गंज

 13  छिदवाड़ा  घील

 14  छिदवाड़ा  सोरस

 15...  वमोह  तेजगढ़
 16...  दमोह  सिंगरामपुर
 17...  देवास  सिलवाड

 18  देवास  अगरोद

 19  घाड़  सेगवाल
 20  घाड़  पागरा
 21

 घाड़  डोंगरगढ़
 22  दुगे  उताई
 २३3  गुना  ओदेर

 चर

 #

 ण्ञजु

 अत

 न

 यं

 है  डे  ऊँ

 है
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 26  गुना  गदाली

 27  ग्वालियर  बड़ागांव

 28  स्वालियर  बरोड़

 29.  होशंगाबाद  कोठरा

 30.  होशंगाबाद  राती-पिपरिया

 31.  होशंगाबाद  गडारिया

 332.  होशंगाबाद  सिमारे

 35.  झाबुआ  कोवाड़ा

 34...  झाबुआ  तारखंडी

 35.  झाबुआ  कुम्दनपुर

 36.  भाव॒आ  खट्टाली

 37.  खंडवा  बोरी

 38.  खंडवा  मंडवा

 39...  खंडवा  सईदपुर

 40.  जंडवा  चारवा

 41...  खंडवा  बादली

 42...  खंडवा  शिवपुर

 43.  खरगांव  सिंगरौन

 44.  खरगांव  भाष्कर

 45.  खरगांव  बागोड

 46.  खरमांग  चाछरिया

 47...  मॉडला  मानिकपुर

 48.  मांडला  विछिया

 49.  मंदसौर  निमबोद

 50.  मंदसौर  कुरबान

 51.  मंदसौर  अलदोनी

 2.  मंदसौर  हाटपिपलिया

 53.  मुरैता  बुहोड़ा
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 34...

 55.  मुरैना

 56.  मुरैना

 57.  नरसिहपुर

 58.  नरसिहपुर

 59.  पस्ना

 60.  पन्ना

 61.  रायगढ़

 62.  रायगढ़

 63.  रायगढ़

 64.  रायपुर

 65...  रायपुर

 66.  रायपुर

 67...  रायपुर

 68.  रायपुर

 69.  रायसेन

 १0.  रायसेन

 71.  रायसेन

 72.  राजनम्दगांव

 13.  शतलाम

 44.  रतलाम

 75.  रीवा

 76.  रीबा

 77.  रीबा

 18.  रीबा

 79.  रीबा

 80.  साथर

 81  सरगृजा

 208,

 30  4992.

 झामेर

 बृजपुर

 सेमरी

 पुड़कपुरी

 जामगांव

 कापू

 बिल्लईगढ़

 सिलता रा

 पुलतानगंज

 हरदंत

 मकटारा

 मोहाला

 पनचेहवा

 मांडबी

 जामिलकी

 कटरा

 पालगांव

 पुरबा

 कनोजा

 टाडा

 बद रफानपुर
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 82  सरमूजा  किलहारी
 85  सतना  हाटी

 84  सतता  कथरा

 85.  खतना  रामस्थान

 86  सिउनी  लारी

 87  सिउती  लखनवारा

 88  लहडोल  खांडोली

 89.  शाजापुर  खटरोड

 90.  शिवपुरी  बीड़ा
 91  सिघी  परसोना

 92  सिधी  सराय
 0२.  बिधी  निवास

 94  टीकमगढ़  जोरत

 95  टीकमगढ़  पालेरा

 96  टीकमगढ़  बामोरी-बरौना

 97.  टीकमगढ़  सारी

 98,  उज्जैन  उनदोल

 99  उज्जैन  चंदूसेड़ी

 100.  उच्जैन  बेरबान

 101.  उज्जैन  बनवाग

 102.  उज्जैन  हंजेड़ा
 103...  उज्जेन  गुनावाड

 अध्य  प्रदेश  में  सलियाई  पोजनाएं
 5314.  थी  महेना  कुमार  लिह  ठाक्र  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  की  उन  सियाई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  स्वीकृति  हेतु  केग्द्रीय  सरकार

 के  पास  सम्बित

 ये  योजनाएं  कब  से  लंबित

 उन्‍हें  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  विशम्व  होते  के  क्या  कारण  और

 (w)  इन  योजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ?

 जल  संताधन  मात्री  विक्षाच रण  :  से  (9)  ऊ्रेख  में  मध्य  प्रदेश  की  दृहद  और

 मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  का  यौ रा  दर्शाते  वाला  विवरण  संलग्त
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 लिखितः  उतर  $0  92

 दुशबशंन  केम्क्रों  के्वलिएं  सलाहकार  समिति

 को  महेना  कुकर  सिंह  ठाक्र  :

 श्री  संदीपन  भववात  थोरात  :  क्‍या  सूचनाओर  प्रसारण  मस्ती  ःमह  की  कृपा

 टि लललल लुक  लल  अल

 करेंगे

 दूरदर्शन  केस  के  लिए  सलहकरर  समिति:का  गठन  किया  मंथा  जोर

 तो  सत्सम्वा्ती  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूथना  भर  प्रसारण  मंत्रालक्ष  में  उप  अंत्रो
 :  (+)  अधिकांश  दूरदर्शन

 केन्द्रों  में कायेक्रम  सलाहुकार  सब्ितियां  कठित,कीःजई

 कार्यक्रम  सल्परहक्ार  समितिक्ां  दो  कर्ब  की  अवधि  लिए  गठित  की  जाती  इन  समितियों

 का  मूल  उ्े  श्य'कार्य क्रमों  मेंसुधर  के  लिए  सुल्लाव/देता  और  सचितिश्वी  को  सौंप  जए“अन्य  माजलों

 जो  केरद्र  फे  कांयेक्रशों  की  यकेशवा  बनाने  और:कार्यक्रमोंके  अस्तुत्तीकशण  से  सम्बन्धित  के  में

 सलाह  देना  ।

 खजक्बा्कਂ में  अकणार

 57  प्रो  रासा  आह  राज्त  :  क्या  सेंचाश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेफि  :

 शाजस्यान  में  कार्य  कर  रहे  प्रधान  डाकधरों  ओर  शाखा  डाकधरों

 वार  संख्या  किल्लनी  .

 जिला-बार  किशने  क्षकभर  किराए  के  भवनों में  तथा  किसने  डाकधघर  सरकारी

 भवनों  में  कार्यश्क  रररहे

 मिराम्रे  केਂ  रूप  में  प्रतिवर्ष  कुल  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  जा  रहा

 उस  डाकघरों  की  जिला-वार  संख्या  क्रितनी  है  जिनके  लिए  भवन  निर्माण  हेतु  जमीन  खरी
 ली  गई|[है  क्रिन्तु“भक्लों  का  निर्माण  अभी  तक  नहीं  क्षिया  गया  है

 इन  ऋबनों  के  निर्माण  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 इस  सम्बन्ध  मे  वर्ष  1992-93  के  लिए  यदि  घन-शाश  नियत  की  गई  तो  वह
 कितनी  है  ?

 संघार*अंजकलय  में  उप  संजी  पो०  बी०  रंगय्या  :  राजस्थान  में  कार्य  कर  रहे
 प्रधान  उपਂ  डाकघरों  और  शाला  डाकघरों  की  जिलाबार  संख्या  में  दी  गई

 किराधे  पे  भवनों  और  विभागीय  भवनों  में  का्य  कर  रहे  डाकथरों  की  जिलावार  संख्या
 विवरण-]|  दीं  गर्द  है  ।

 सजस्मान  सकिल  सें  डाकधरों  के  लिए  प्रतिबर्ष  अदा  की  जा  रही  कुल  धनराशि

 54,0  3,383  ।

 उस  डाकथरों  की  जिलाबार  संदया  में  दी  गई  है  जिनके  लिए  भवनों  निर्भाण  के

 उद  श्य  से  क्रमश  जरीद  ली  मई  है  ।
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 10  ।  सिश्षित  उतर

 राजस्थान  बित्तीय्  वर्ष  1591-92  के  दौरान  डक़घरों  के  लिए  भवन  निर्माण  के  सभ्यन्ध

 में  निर्धारित  लक्ष्य  विब  रण-[९  में  दिये  गए  हैं  ।

 1992-93  2-93  में  राजस्थान  को  वाषिक  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  जानी  उस  पर  अंतिम

 निर्भय  लिया  गया  है  !

 राजस्थान  में  प्रधान  उप  शूघरों  और  शाखा/डाकथरों  की  जिन्श्यारुसंख्या  ।

 जिले  का  नाम  प्रथान  शाकधरों  उप-डाकबरों  शाक्षा  डाकभरों

 की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 1.  बाड़मेर  34  435

 2.  बीकानेर  1  41  164

 3...  चूक  2  49  .

 4.  झनझनू  2  68  481'

 5...  जशपुर  4  66"  326

 6.  जैसलमेर  1  46  333°

 7.  तागौर  3  58  449

 8.  पाह्नी  ,  2  58  309

 9  सौफर  बे  72  375

 18  सिशेही  2  24  142

 19  जालौर  25  223

 20  श्रीगंगी  मगर  2  62  216

 21  अजनेर  रब  24  192

 भीजबाड़ा  46  333  *

 चिह्तोडगढ़  45  322

 डूगण्पुर  226

 बांसवाड़ा  29  240  '

 कोटा  2  43

 बारन

 20  झालावाड़

 टोंक  24
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 लिखित  उत्तर  30  1992

 ।  2  3  बे  5

 22...  बूदी  ।  20  150

 23...  उदयपुर  2  61  410

 24  राजसमंद  17  188

 25.  भरतपुर  3  43  260

 26.  जयपुर  $  124  414

 27.  दौसा  ]  24  189

 28...  सवाई  माधोपुर  3  59  431

 29.  अलवर  3  71  416

 30.  घौसपुर  2  30  254

 राजस्थान  सकिल  में  विभागीय  और  किराए  के  भवतों  में  चल  रहे  डाकधरों

 की  जिला.बार  स  ढवा

 जिले  का  ताम  विभागीय  भवतों  में  किराए  के  भवनों  में

 का

 बल  रहे  डाकभर  जल  रहे  डाकधर

 1.  बाड़मेर  3  32

 2.  बीकानेर  5  37

 4.  चुरू  9  42

 4.  झुमझ्सू  9  61

 $,  जोधपुर  9  59

 6.  जैसलमेर  3  15

 7.  सागौर  14  47

 8...  पाली  13  47

 9...  सीकर  9  67

 10...  सिरोही  10  15

 11...  जालौर  3  23

 12.  श्रीगंगा  तगर  10  54

 13.  अजमेर  14  938
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 10  1914  लिखित  उत्तर

 1  2  3

 14  सीशवाड़ा  7  40

 15  चि्तोड़गढ़  4  42

 16...  डूगरपुर  5  17

 17  बांसवाड़ा  2  28

 18  कोटा  6  39

 19  बारत  ना  14

 20  झालाबाड़
 2  20

 21...  टोंक  5  29

 22  बूदी
 5  38

 23.  खदयपुर  5  58

 24  राजसमंद
 2  16

 25.  भरतपुर  3  43

 26.  जयपुर  26  103

 27  दौसा
 20

 28.  सवाई  माधोपुर  6  $6

 29.  अलबर  है  66

 30.  धौलपुर
 4  28

 जगा  योग  :  205  1221

 हिष्पणी  :  सभी  अतिरिक्त  विभागीय  शाला  डाफकधर  अतिरिक्त  विभागीय  एजेंटों  द्वारा  स्वयं  प्रदान

 किए  गए  परिसरों  में  ही  चलते  हैं  ।

 विधरण  III

 ऐसे  डाकभरों  की  जिलावार  संडया  जितके  लिए  भवन  बनाने  के  प्रयोजन  से  भूमि
 की  खरीद  की  गई  है

 जिले  का  नाम  उपलब्ध-भूख्वंढों  की  संख्या

 1...  बाइमेर  घु  10  पर

 2.  बीकानेर  5

 3.  चूक
 8

 4...  झुनझूसू
 55
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 लिखित  उशरः
 30  1992:

 2
 3

 ५  जोधपुरਂ
 न

 णआआ»।ए

 6.  जैसलकेर  ६

 १.  तामौ
 15..

 8.  पाशी
 16.

 9.  सीकर
 18

 10...  सिरोही
 2

 11.  जालौर
 4

 12.  श्रीगंगानगर
 6

 13.  अजमेर
 19

 14.  भीलवाड़ा
 17

 15...  चित्तौईगढ़  9

 16.  डू  गरपुश
 66

 17.  बांसवाहत  e

 18.  कोटा  3.

 19.  बारन  शु

 20.  झालाबाड़  1

 21.  टॉक  4

 22...  बृदी  2

 23.  उदयपुर  16

 24...  राजसमंद  10

 325.  भरतपुर

 ह
 4.

 264  जयपुरਂ  13°

 27.  दौसा  6

 28...  सवाई  माधोपुर  12

 29.  अलब  डा

 30.  धघौलप्र  9

 विवरण  -1५

 राजस्थान  सकिल  में  199  ठी  हम  कल  लिए

 प्रधान  डाकधर  स््-ह्रमकधन

 |  पूरे
 जाने  वाले  निर्माण  1

 शुरू  किए  जाने  वाले  नए
 निर्माण

 कार्य  2  25
 ननज्किनजजि-नी नवनय+  a ar  5  ee  ++  ८  *+  =  ee  नल

 त-3नजन«ममनककब



 FO  8  क्‍फलिक्विश-उतर

 __
 5317.  प्रो०  रासा  सिह  राजत  :  क्या  सागर  जिमानन  और  पर्थडत  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केल्वीय  सरकार  को  सरकार  से राजस्थान में  नई  हुबाई  पंटिटियां  या  गए

 हवाई  अडडे  के  निर्माण  के  लिए  कोई  त़स्ताव  प्राष्त  छुए

 ग्रदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 कया  हस  बरे-में  कोईअर्वेक्षण

 तो-सत्संबंधी-ध्योरा  कया  ओर

 -
 चालू  वर्ष  के'दौरान  इस  उहं  श्य  हेतु  कितना  धन  सिर्धारित  किया  गया

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मंजी  साधथराव  और  1991

 में  राजस्थान  के  मुख्यमस्त्री  ने अजमेर  को  दिल्‍ली  और  बम्बंई  से  विमान  सेवा  द्वारा  जोड़ने  के  लिए

 रोध  किया  था  ।

 से  ($)  पूर्व  किए  गए  एक  सर्वेक्षण  में  कयर  गांव  के  शक  कुयरत  सिफ़ाटिशप्की

 गई  थी  ।  परिचासनात्मक  ओर  वादिज्यिक  से  अजमेर  में  हुबाई  अड्डे  का

 निर्माण  सम्भव  नहीं  है  ।

 राजस्थान  पर्यड्षक  स्थल

 5318.  रासा  छह  राजत  :  क्‍या  मस्‍तर  विमस्तन  और  पबंटन-मंत्री यह  बतलने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  उन  पर्यटन  स्थलों  के  नाम  क्या  हैं  जिम्हें  देश  के  पंयंटन  मानचित्र  में  चिन्हित

 किया  गया  और

 गत  तीन  वर्षी  के  दौरान  इसके  विकास  पर
 कुल  किर्तनी  धनराशि-खर्चे  की  गई  है  ?

 नागर  जिसानन  और  पयंटन  मंत्री  आाधजराब  राजस्थान  के  महत्वपूर्ण
 स्थल  जैसे  सबाई

 माधोपुर  आदि  पहले  से  ही  देश  के  पर  जंकित  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  (1988-89  से  1990-91  )  के  राजस्थान  में  पर्यटन  के  विकास  के

 सिए  स्वीकृत  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  की  कुल  राशि  253,47  लाख

 ferqure)

 इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टोल  कम्पनी  में  बादा

 5319.  आओ  भाग्ये  गोबर्णन  :

 क्री  गुरदास  कामत  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  बाड़े  में  चल  रही

 5819
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  वर्ष  1990-91  के  अन्त  तक  यह  था  कितना

 धाटा  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  और  दिनांक  31-3-91  की

 स्थिति  के  अनुसार  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  को  735  करोड़  रुपये  की  संचित  हानि

 हानि  होने  के  कारण  ये  हैं  के  बर्नपुर  इस्पात  कारखाने  की  अप्चलित  संयंत्र  तथा

 उपस्करों  का  पुराना  अधिएणेष  श्रम  णक्ति  कोयला  खदानों में  असंतोषजनक  उत्पादन  और

 अधिक  लागत  तथा  कुल्टी  कारखाने  की  रुग्णता  एवं  उत्पादों  के हासमान  बाजार  ।

 वर्ष  199  1-92  में  कम्पनी  की  मुख्य  बनेपुर  इस्पात  कारखाने  ने  प्रथालन  के

 तीकी  आर्थिक  प्राचलों  में  सुधार  मूल्यवधित  उत्पादों  क ेअधिक  उत्पादन  पर  जोर  दिया  और

 उत्पादन  का  उच्च  स्तर  प्राप्त  वधित  विक्रय  स्तर  आददि  प्राप्त  परिणामस्वरूप  बर्नपुर
 बाने  को  4  करोड़  रुपये  का  निवल  लाभ  अजित  करने  की  आशा  है  तथा  वर्ष  1991-92  में  केवल  20

 करोड़  रुपये  की  हानि  उठाकर  इसकी  लाभदायकता  में  मुख्य  रूप  से  सुधार  होने  को  आशा  है  जबकि  वर्ष

 1990-91  में  133  करोड़  रुपये  वास्तविक  हानि  हुई  थी  ।  कम्पनी  की  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए
 उठाए  जाने  वाले  कदम  निम्नलिखित  हैं  :

 बनंपुर  इस्पात  कारखाने  का  आधुनिकीकरण  ।

 कोयला  खानों  से  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाना  ।

 कोयला  खानों  में  खर्च  को  कम  करना  ।

 उत्पादत  लागत  में  सुधार  करना  तथा  उन्नत  तकनीकी-आधथिक  निष्पादन  प्रोडक्ट-मिक्स  ।

 उड़ोसा  में  डाकधरों  ओर  ठेलोफोने  एश्सचेंजों  क ेलिए  भवत

 5320.  भरी  अजुन  चरण  सेठी  :

 क्री  मृत्यु ज्य  गायक  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1991  की  स्थिति  के  उड़ीसा  में  कितने  उपडाकधरों
 और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  पास  विभागीय  भवन  नहीं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  कार्यालयों  के  लिए  भवन  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  और

 (a,  उनके  लिए  आवंटित  धनराशि  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  सन्ञालय  में  उपसंत्री  पी०  बो०  रंगय्या  :  डाक  विभाग  (+)  31-1-91
 की  स्थिति  के  चार  (4)  प्रधान  डाकभर  और  एक  हजार  पचपन  (1055)  055)  विभागीय  उप
 डाकथर  विभागीय  भवतनों  में  नहीं  है  ।

 दूरसंचार  विभाग

 1991  की  स्थिति  के  उड़ीसा  में  425  टेसीफोन  विभागीय भवनों  में  नहीं
 ह
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 जी  हां  !  विभाग  ऐसे  मामलों  पर  एक  लरणवद्ध  तरीके  से  जिचार  बशतें  कि  इस

 सम्बस्ध  में  निर्धारित  मानदण्ड  पूरे  होते  हों  और  संसाधन  उपलब्ध  रहें  ।

 दूरसंचार  बविभाग

 जी  हां  |  विभागीय  भवनों  का  एक  चरणबद्ध  तरीके  से  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  बश्षतें

 कि  मानदण्ड  पूरे  होते  हों  और  संसाधन  उपलब्ध  रहें  ।

 डाक  विभाग

 दो  (2)  प्रधान  डाकधघरों  और  चौदह  (14)  विभागीय  उपडाकघरों  के  भवनों  का  निर्माण

 कार्य  विभिन्‍न  चरणों  में  इसके  अलावा  दो  (2)  प्रधान  डाकघरों  और  सात  (7)  उप  डाकथरों  के

 लिए  भवनों  के  निर्माण  की  योजना  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  बनाई  जा  रही

 दूरसंचार  विभाग

 प८ले  चरण  विभागीय  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  52  मामलों  का  पता  लगाया

 शया  है  संलग्न  विवरण  ख  के  अनुसार  |

 डाक  जिभाग

 धनराशि  का  आवंटन  संसरन  विवरण  क  के  अनुसार

 द्रसंखार  जिभाग

 हः  धनराशि  का  आवंटन  संलग्न  विवरण  ख  के  अनुसार  है  ।

 जिवरण-क

 निर्माणाधीन  भवन  1991-92  के  लिए  आवंटित  कोब

 ्

 रुपयों

 प्रशाम  डाकधर  :

 1.  आांदनी  चौक  841

 2.  जलेश्यर  500

 उप  डाकधर  :

 1.  बंटा  220

 2.  टिगिरियो  326

 3.  जाजपुर  रोड  468

 4.  मघुबन  214

 5.  अनखाई  400

 6.  लाठीकाटा  320
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 पवणित/हंसर  ।!  92
 जज  ५  ++++_++  न  लत  तत+++्े  नत  जज  की  कलम  +  ++  लत

 ]  2

 7.  आनंदपुर  -320

 8.  जाजपुर  टाउन  370

 9.  धरआडीही  455

 सुबदागा

 बोंदीगढ़  435

 बिसिका

 को

 बारीपाड़ा  350

 घोजना  स्तर  के  अधीग  भजन

 अधोग  वश्कधर  :

 ।.  नयागढ़

 2.  बालासोर  खाका/प्रारमस्भिक  नक्शा  अभी  तंयार  किया

 ' उप ढाकधर : नरसिंहपुर 2. इरासमा 3. सोनपुर जबही - 4. रैका 5. राजनीलगिरि 6. तेनसा 309 7. ककटपुर 250 विवरण-अ क्रसं० स्थान का माम आवंटित कोष मंजूरी कीशिथि इजार में टी० ई० भवन नयागढ़ 3660/- 2. हारिजाटल-सह बी/ई से 30-3-90 टी० ई० भवन बा रगढ़ 3. एक्सचेंज राउसकेशा ५322
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 4.  ठी०  ई०  सुनवेड़ा  3036/-

 5.  वी/ई  से  टी०  ई७  भव्रक  222/-  1-794

 6.  हारिजांटल-सह-बटिकल  टी०  ई०  2941/-  25»8.-8  89

 अंगुल
 7.  टी०  ई०  दमनजोदी  3230/-  7-3-91

 टी०  ई०  झ्मारसुगुडा  खड़का/प्रारम्भिक”  नक्शा  स्वीकृत
 9.  टी०  ई०  मैकनगिरि  200/-  सरकार  नक्शा

 वाइठुका  भुबनेश्यर
 कार्यालय  में  तैयार  किया

 जा  रहा
 10.  ठी०  ई०  अषसका  200/  —

 11.  ई०  सोतपुर  150/
 12.  टी०  ई०  राजगंगपुर  200/
 13.  टी०  ई०  चंदबाली  150/-  ---

 टी०  ई०  चब्पुआ  100/-
 15.  टी०  ई०  अम्बंदपुर  171/£.  --

 16.  टी०  ई०  टीरटोल  100/-

 17.  टी०  ई०  ही  राक्ण्ड  100/-
 18  टी०  ई०  हीराक्रड  300/-

 19.  टी०ई०  ब्रला  300/-

 20.  ठऔी.०  ई०  गु  पुर  400/-
 21..  आर  एल  यू  कलू  गा  100/-

 22.  घेनकनाल  +  200/-  --
 सी-डाट  एक्सचेंज

 23.  टी०  ई०  बालुगांव  300/

 ..  क्रम्स>छः  स्थान  का  ताम  |बंटित  कोष  क्षेत्र  एकड़  मंजूरी  की  तिथि

 हजलार  में

 का  2.  .  टी०  ई०  नीसापा हा  600/-  OOF  भूमि  अधिक्हण  की
 चन्न  रही

 है  ।

 25.  टौ०  ई०  गोपालपुर  100/-  05%

 26.  टी०  ई०  गोपालपुर  100/-  0-6

 27.  टी०  ई०  प  रलाखेमु डी  100/-  0९5



 सिखित  उत्तर  30  1992

 2  3  4  5

 ड़  28.  ही०  ई०  भवन  सोरो  100/-  0.5

 29.  टी०  ई०  धंवीपुर  150/-  1.00

 30.  टी०  ई०  करंजिया  200/-  1.00

 31.  टी०  ई०  कंटाबनजी  200/-  0.5

 32.  टी०  ई०  टीटीलागढ़  300/-  1.5

 33.  टी०  ई०  जाजपुर  टाउन  1200/-  1.00

 34.  टी०  ई०  जाअतसिहपुर  100/-  0.5

 35.  टी०  ई०  सलीपुर  “50/-  1.00

 36.  टी०  ई०  चौद्वार  150/-  1.00

 37.  टी०  ई०  कोणाक  200/-  1.00

 38.  टी०  ई०  बालीगुडा  100/-  0.5  --

 39.  टी०  ई०  विजलीकुट  100/-  05

 40.  टी०७  हैं०  पदमपुर  400/-  0.5  --

 41.  टी०  ६०  वलेशवर  100/-  0'5  --

 42.  टी०  ई०  चंडीपुर  200/-  0°5

 43.  टी०  ई०  रजनीलगिरि  100/-  0-5

 44,  टी०  ई०  खरियार  रोड  190/-  os

 45.  टौ०  ई०  केसिंगा  100/-  0.5

 46.  टी०  ई०  बंकी  300/-  1:00

 47.  टी०  ई०  कामाख्यानगर  400/-  1:00

 48.  टी०  fo  उमरकोटे  100/-  0'5

 49.  टी०  ई०  सुआपाडा  100/-  0-5

 50.  टी०  ई०  जरका  100/-  0.5

 51.  टी०  ई०  बोनई  100/-  0:5

 52.  टी०  ई०  कुआलिया  100/-  0.5
 ame oe  जल  कल  अजता  ie  तज+  et  बन  जअजजन  लता  -+-++>>-०............  .
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 बिहार  और  उड़ोसा  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलोफोम  कनेक्शन

 5321.  भरी  भत्युस्जय  नायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  9  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  सं  ०

 2938  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 कया  उक्त  प्रश्न  के  संदर्भ  में  सुचना  एकन्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसमें  देरी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  सस्त्रालम  में  उपमस्थो  पो०  थो०  रंगय्या  :  से  हां  ।  संलम्ग

 विवरण  1  भोर  11  फे  अनुसार  उड़ीसा  तथा  बिहार  दूरसंचार  सकिलों  के  सम्बन्ध  में  सुअला
 पटल  पर  रख  दी  गई

 निम्नलिखित  अवधियों  के  दौरान  उड़ीसा  में  अगला  आधार  पर  स्वीकृत/प्रद्त  टेलीफोन

 कनेबशनों  की  संदया  इस  प्रकार
 जब्त  जज  हज  न  +  विवश +-९००+>«->मन न

 ह्  बीकृत  प्रदस हु  अवधि

 —_——a
 1-4-87  से  31-3-88  NO  fo)  ह्उ  छत
 1-4-88  से  १1-3-89  319  290
 1-4-89  से  31-3-90  576  486

 1-4-90  से  31-11-91  34  34

 जोड़  905  835
 मरमन्माक  —

 7
 शेष  69  कनेक्शनों  की  व्यवस्था  की  जानी  है  क्योंकि  पार्टियों  ने  अभी तक  अपनी  मांगें  दर्ज  नहीं

 कराई हैं  ।
 निम्नलिबित  तारीखों  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  में  उल्लिखित  व्यक्तियों  की

 संख्या  :
 ee  अऑिियनभ>+जत-जयओंओिी-+-त न  ओदतततलनानसा  सन  तन  त+3लन-नननिन+नननन-न  सनम  «कान  ०...

 अवधि  जोड़

 31-3-1988  642...
 31-3-1989  5,559
 31-3-1990  4,744
 30-11-1991  6,720

 प्रतीक्षा  सूची  में  उल्लिखित  लगभग  30  प्रतिशत  व्यक्तियों  को  1992  992  तक  टेलोफोन
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 विश  उत्तर  30  1992
 मिली नवकककी कल

 अदान  किए  जाने  की  सम्भावना  है  और  बाकी  व्यक्तियों  को  अगले  वित्त  वर्ष  1992-93  2-93  तक  प्रदान  किए
 जाने  की  सम्भावना  बशतें  कि  उपलब्ध

 निम्नलिखित  अवधि  के  दौरान  बिहार  में  अग्रता  आधार  पर  स्वीकृत/प्रद्  टेलीफोन

 कनेक्क्षमों  की  संख्या  इस  प्रकार
 हल  लललल

 अवधि  स्वीकृत  प्रदल

 1-4-87  से  31-3-88 8  20  20

 1-4-88 8  से  31-3-89  23  23

 1-4-89  से  31-3-90  46  36

 1-4-90  से  30-11-91  400  400

 जोड़  ;  479  479
 कम  ननकका  enenmmenetiernan  कनपन५+  तक नन-+नन-५नननन-न+ पान»  तय  जीना  ते  या  स्‍ी७छननन्‍भगनगनणग-न्‍ऋगफगनिभा  आजना+  oe  अविनिजलना न  मन

 निम्मांकित  तारीश्षों  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  में  उल्लिखित  व्यक्षितयों  की

 हब  हा  एड

 अवधि  जोड़

 31-3-1988  10,468

 31-3-1989  89  10,067
 31-3-1990  12,953
 30-11-1991  22,288

 नील  फसख  कस  उस
 लगभग  ।  9,800  टेलीफोन  कनेक्शन  1992  तक  प्रदान  किए  जासे  की  संभावना

 लिनुवाद ]

 दथरਂ  इण्डिया  और  इण्टिवस  एचरलाइस्स  में  जारक्षण  सुविधाएं

 व
 5322.  थी  फूल  अंद  थर्मा  :  क्या  गागर  जिमानत  और  पयंटन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के  ः

 कया  भीड़-भाड़  के  कारण  यात्रियों  को  एयर  इण्डिया  और  इण्डियन  एयरलाइस्स  के  आरक्षण
 करवाने  में  असुधिधा  हो  रही

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  और

 (१)  एयर  इण्डिया  देश  में  तथा  विदेश  में  दोनों  जगह  उड़ामों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटल  संत्री  मातथराय  :  से  अंतर्देशीय  और
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 अंतर्राष्ट्रीय  सेक्टरों  पर  भर्याप्त  विमानक्षमता  उपलब्ध  वर्च  में  किसी  समय  कुछ  रड़ानें  ऐसी  हो
 सकती  हैं  जब  उनमें  ओवर-बुकिंग  हो  सकती  विमानक्षमता  की  कठिनाई  के  कारण  ह्थर  इण्दिया  इस
 समय  अतिरिक्त  उड़ानों  का  परिचालन  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 बाढ़  मिवस्तरणज  हेतु  प्रयास

 5323.  श्री  बिजय  एन०  पाठिल  :

 श्री  जाओ  फर्नान्‍न्डोज  :  क्या  जल  संलाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  केन्द्र  के  विज्ञान  ओर  पर्यावरण  विशेषज्ञों  को  इस  राय  हरी  जानकारी  है
 कि  बांध  और  तटबन्धों  के  निर्माण  द्वारा  बाढ़  मनियन्त्रित  करने  से  वास्तव  में  देश  में  बाढ़  आने  को  संभावजा

 में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  वाढ़ों  के विनाशकारी  प्रभाव  को  कम्त  करने  और  उ्ंरकता  और  भूजल  के  पुनः
 प्रयोग  करके  लाभकारी  प्रयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नीतियां  हैं  ?

 जल  संलाधम  मरजी  विज्ञाचरण  :  ऐसा  विचार  व्यक्त  किया  थया

 लेकिन  स्कीमों  की  मूल्यांकन  रिपोर्टों  स ेपता  बलता  है  कि  निर्माण  किए  गए  तटबन्धों  ने  कुल  मिलाकर

 अपना  उद्देश्य  पूरा  किया  है  ।

 इस  समय  बाढ़  बाड़  प्रूफिंग  और  जल-मिकास  संकुलता  दूर  करने  जैसे
 संरचनात्मक  उपायों  के  माध्यम  में  बाढ़  प्रबन्ध  पर  भी  बल  दिया  जाता  है  |  भूमि  उबरण  ओर  भूजल
 भंरण  के  शुप  में  बाढ़  का  सकारात्मक  प्रभाव  भी  कुछ  उप-बेसिनों  में  देखा  गया  है  ।

 कास्ड/संस्राधित  खास  के  लिए  मेसस  ले०एम०आर०पो०सी०भो०  का

 विदेशी  सहयोग  का  प्रस्ताथ

 5324.  भरी  स॒त्युग्जय  नाथक  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मत्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  मैसस  जे०एम०आर०पी०  कम्पनी  लि०  वे  फास्ट/श्रंसाक्चित  जय  के  उल्सदन  हेतु

 विदेशी  सहयोग  के  प्रस्ताव  को  विदेशी  निवेश  प्रोत्साहन  बोर्ड  ने  जांच  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  भ्यौरा  क्‍या  मौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सास  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से  प्रसंस्कृत

 एक्सट्डेड  नाश्ता  प्रसंस्कृत  जल्दी  खराब  न  होने  वाले  आलू  जिप्स  और  गैर-एल्कोहालिक

 बेस/सुगरध  को  तैयार  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  क ेएक  पिछड़े  जिसे  में  फूल  अ्ः०खि० ”
 नामक  एक  नई  कम्पती  द्वारा  एक  यूमिट  की  स्थापना  के  लिए  60  प्रतिशत  गनिवासी  भारतीय  इक्क्टी

 शेयर  बाली  हांगकांग  स्थित  मै०जे०  एम०  आर०  पी०कं०  लि०  और  40  प्रतिशत  वाली  अमरीकी  कोका

 कोला  कम्पनी  फी  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनी  कोका  कोला  साउथ  एशिया  द्वारा  मै०  प्रिटानिया

 इष्डस्ट्रीज  कलकशा  और  एक  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  की  एजेंसी  के  साथ  संयुक्त  डखम  के  लिए

 प्रस्तुत  प्रस्ताव  को  सरकार  ने  मंजूरी  दी  है  ।
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 एयर  इष्डिया  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारो

 5325.  थी  कृष्णदस  सुलतानपुरो  :  कया  सागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 एयर  इण्डिया  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कुल  कितने  कर्मचारी

 झोर

 आरक्षित  श्रेणियों  में  पिछलो  बकाया  रिक्तियां  कितनी  हैं  तथा  इन्हें  भरने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  संत्रो  माधवराब  :  1-1-92  को  एयर  इण्डिया

 में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातत  के  कर्मचारियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  थीं  :--

 गनुसूचितजाति  ना  3347

 अनुसूचित  जनजाति  ण्ा  887

 अनुसूचित  जाति/गनुसू चित  जनजाति  के  लिए  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे  जाने  वाले  आरक्षित
 156  पद  रिक्‍स  पड़े  थे  ।

 जैसाकि  राष्ट्रपति  के  निदेश  में  व्यवस्था  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए
 आरक्षित  रिक्त  यदों  को  भरने  के  सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 कोयलकारो  पतबिजली  परियोजना

 5326.  क्षी  रामलखत  सिह  यादव  :  क्‍या  बिश्‌त  और  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मस्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोयलकारों  पनबिजली  परियोजना  की  स्थापना  को  स्वीकृति
 प्रदान  की  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  और  गैर-परस्परागत  ऊर्जा  ज्ोत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 teen  अनमक3-०७  पान»

 12.00  भध्यान्ह्‌

 थी  सदन  लाल  खुराता  अध्यक्ष  8-10  दिन  पहले  यहां  पर  व्हीट  के
 इ  बोर्ट-एक्सपोर्ट  के  बारे  में  बात  हुई  मैं  उस  बात  को  दोहराना  नहीं  चाहता  लेकिन  21  मार्च
 की  अखबार  में  यह  छपा
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 जिसका  शीर्षक  गेहूं  आयात  करने  के  लिए  टेन्डर  आमन्त्रित  किए  इसमें  आगे  यह
 उल्लेख  है  :--

 द्वारा  भारत  को  रियायती  मूल्य  पर  गेहूं  बेचे  जाने  से  इन्कार  करने  पर  भारत

 में  आज  10  लाख  टन  गेहूं  खरीदने  के  लिए  विश्व-स्तर  पर  टेन्हर  आमंत्रित  किए  ।”

 |

 अध्यक्ष  दो  मुद्दे  इसमें  से  उठते  एक  मुद्दा  तो  यह  है  कि  यू  एस  ने  रिफ्यूज  क्यों

 किया  ।  हमारे  यहां  के  फूड  सेकर ट्री  श्री  पी०  जिपाठी  ।2  दिन  यू  एस  में  4  लाख  एपया  खर्च

 लेकिन  फ्यूबा  के  कारण  यह  नहीं  हो  मैं  इसमें  नहीं  जाना  चाहता  ।  इससे  भी  ज्यादा  महत्वपूर्ण

 मुद्दा  है  कि  अप्रैल  में  नई  फसल  आ  रही  है  ओर  सरकार  कहती  है  कि  इस  बार  बम्पर  व्हीट  क्राप  हुई

 है  ।  ऐसी  स्थिति  में  गेहूं  का  आयात  विदेशी  मुद्रा  को  बर्बाद  करता  सरकार  ने  भारतीय  किसान  के

 लिए  गेहूं  की कीमत  250  रुपये  प्रति  क्विटल  घोषित  की  है  लेकिन  इस्टरनेशनल  माककट  के  लिए  168

 अमरीकी  डालर  याती  425  रुपए  प्रति  क्विटल  का  भुगतान  करना  यदि  भारतीय  किसान  को  अधिक

 मूल्य  दिया  जाता  तो  उत्पादन  में  और  अधिक  वृद्धि  हो सकती  थी  ।  अध्यक्ष  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 मुद्दा  है  और  मैंने  इसके  बारे  में  नोटिस  भी  दिया  कुशल  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  वास्तव  में  गेहूं  के

 आयात  की  आवश्यकता  है  |  मैं  ये  दो  प्रश्त  आपके  सामने  रखता  हूं  और  इन  पर  आपका  निर्णय  चाहता

 हूं  ।

 अध्यक्ष  25  फरवरी  को  माननीय  सदस्य  श्री  नीतीश  कुमार  और  श्री  चर्द्रजीत  यादव

 जी  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  हमारे  पास  14.5  मिलियन  पीडीएस  के  लिए  दो

 माह  यानी  फरवरी  ओर  मार्च  के  लिए  पर्याप्त  स्टाक  है  और
 उसी  दिन  मेरे  एक  प्रश्त  के  उत्तर  में  मंत्री

 महोदय  ने  बताया  कि  13.4  मिलियन  टन  स्टाक  उपलब्ध  पहला  प्रश्न  श्री  ए०  आर०  मौ्य  और

 श्री  प्रबीन  ढेंका  का  प्रश्न  सं०  195  में  उन्होंने  प्रश्न  पूछा  है  :--

 जो  इस  प्रकार  है  :

 सरकार  को  गेहूं  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ।”

 ]
 इसमें  सरकार  ने  बताया  है  कि  इ  पोर्ट  करने  की  बात  तय  की  गई  लेकित  उसी  दिन  मेरे

 सवाल  के  जवाब  में  सरकार  ने  बताया  हां
 ।

 फिर  दूसरा  उत्तर  इस  प्रकार  है  :

 समय  अगले  दो  वर्षों  के  दोशात  गेहूं  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।”

 अध्यक्ष  एक  ही  एक  ही  मन्त्रालय  अलग-अलग  तरह  के  उत्तर  दे  रहा  एक

 तारांकित  प्रश्न  है और  दूसरा  अतारांकित  प्रश्न  इसी  तरह  से  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  [4.5  मिलिटन
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 टन  का  स्टाक  बताया  गया  है  और  दूसरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  13.5  मिलियन  टन  का  स्टाक  बताया  बधा

 यानो  एक  मिलियन  टन  की  कोई  अहमियत  इनके  लिए  नहीं  है  ।  इसमें  इन्होंने  यह  भी  माना  है  कि

 अगली  फसल  तक  हम  अर  ल  महीने  में  अगली  फसल  भा  उसका  जायजा  लेकर  उसके  बाद

 कुछ  तय  करते  तो  उचित  होता  ।  अपर
 ल

 में  जब  नई  फसल
 आ  रही  बम्पर  क्राप  आ  रहो  है  तो  जो

 ग्लोबल  टेंडर  वह  क्‍या  सिद्ध  करता

 अध्यक्ष  जैसा  मैंने  पहले  कहा  था  कि  इसके  बारे  में  एक  संसदीय  समिति  गठित  की

 जो  सारे  मामले  तो  जांच  क्योंकि  भारतीय  किसान  को  पँसा  नहीं  दिया  जा  रहा  अमरीका

 के  किसान  425  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  मूल्य  दिया  जा  रहा  इससे  देश  का  क्‍या  होगा  ।

 मेरा  कहुना  है  कि  इस  बारे  में  मन्त्री  महोदय  उत्तर  भी

 जिनुवाद  ]

 थी  पीदर  जो०  भरबनिआंग  :  मुझे  एक  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना  27

 1992  को  नागालैंह  के  राज्यपाल  ने  हास्यास्पद  और  मनमाने  ढंग  से  तथा  असंवंधानिक  तरीके

 से  मुझयनस्त्री  बामुजीਂ  जिम्होंने  सदन  में  अपना  बहुमत  खो  दिया  के  कहने  पर  नागालैंड  विधानसभा

 भंग  कर  दी  है  ।

 संवैधानिक  प्रमुख  होने  के  नाते  राज्यपाल  को  मामले  की  जांच  करनी  चाहिए  थी  तथा  अन्य

 मैतिक  दल  को  सरहार  बनाने  का  मोका  देना  जाता  चाहिए  उन्होंने  संकुचित  पक्षपातपूर्ण  सनाहू  को

 क्रधिक  महत्व  यहां  तक  मन्त्रिमण्डल  ने  भी  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  थ्रा  ।  यह
 निर्णव  केवल  मुख्यमम्त्री  का  जिन्होंने  राज्यपाल  को  यह  सलाह  दी  थी  ।  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण
 बात

 हमारी  मांग  है  कि  गृहमन्त्रो  जी  को  इतश्ष  महत्वपूर्ण  मामले  पर  एक  वक्‍तब्य  देना  चाहिए  ।

 राष्ट्रपति  जी  को  भी  इस  मामले  के  बारे  में  पहले  अवगत  नहीं  कराया  गया  ।  अनुच्छेद  356  के  तहत
 राज्यपाल  ने  स्वयं  यह  निर्णय  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  राज्यपाल  जो  संवैधानिक  प्रमुख
 होता  भोर  जिन्हें  स्थिति  को  संभालना  चाहिए  था  ओर  जो  राज्य  में  राष्ट्रपति  का  प्रतिनिधित्व  कस्सा

 इस  प्रकार  का  काये  किया  ।  मैं  इस  कार्य  की  निदा  करता  हूं  ।  हमारी  मांग  है  कि  यृहमन्‍्जी  जी  को

 इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  एक  वक्‍तअ्य  देना  चाहिए  ओर  राज्यपाल  को  उस  राक्ष्य  से  हटा  दिया  जाना

 चाहिए  |

 अध्यक्ष  सहोदथ  :  श्री  सुरण  मण्डल  |

 शी  मनोरंजन  भक्त  ओर  निकोबार  :  अध्यक्ष  शुक्रवार  को
 संसदीय  मामलों  के  मन्त्री  ने इस  सदन  में  आश्वासन  दिया  था  कि  गृहमन्त्री  जी  इस  मामले  पर  एक
 वकक्‍तब्य  देंगे  ।  समाचारपत्रों  में  चाहे  जो  कुछ  भी  छपा  हम  नहीं  लेकिन  वास्तविक  स्थिति
 क्या

 हमें  जो  ज्ञात  हुआ  है  उसके  मुताबिक  मत्त्रिमण्डल  से  परामर्ण  किए  बर्गरर  या  बिना  उसके  सभ्षर्थम
 नागालेंड  के  मुख्य  मन्‍्त्री  ने  राज्यपाल  को  सुझाव  दे  दिया  और  सत्काल  विधानसभा  को  भंग  कर  दिया

 प्रजातांतिक  राजनीति  के  लिए  यह  बहुत  ही  वंधीर  मामला  है  और  यदि  प्रत्येक  व्यक्ति  चाहता  है
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 कि  राज्यपाल  के  पास  किली  भी  समय  विधात  सभा  भंग  करते  का  अधिकार  होना  चाहिए  तो  यह  बहुत
 ही  गंभीर  मामला  है  और  इस  पर  लोचना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  राज्यपाल  की  कार्यवाही  पर  हम  तब  तक  बहुल  नहीं  कर  सकते  हैं  जब  तक  कि

 कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  लाया  जाता  ।

 थो  सनोरंजन  ध्त  :  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  जब  राज्य  सरकार  अल्पमत  में  भा

 सो  उस  समय  मुख्यमम्त्री  का  सुझाव  राज्यपाल  ने  स्वीकार  कर  लिया  ।  उन्होंने  राष्ट्रपति  के  बिना

 भाश्ल  सरकार  को  बताए  बगैर  स्वीकार  कर  लिया  ।  उनका  व्यवहार  निदनीय  है  ।  गृह  मम्त्री  को  तत्काल

 इस  बारे  में  वक्‍तव्य  देना

 )

 अध्यक्ष  सहोदध  :  श्री  स्रज  मंडल  ।

 अध्यक्ष  भहोधय  :  यह  अनियमित  है  |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  किसी  को  कुछ  कहना  है  तो  सरकार  कहेगी  ।
 ह

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  आप  अपना  स्थान  लीजिए  ।  आप  कुछ  समय  के  लिए  हन्तजार  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बगैर  विशिष्ट  प्रस्ताव  लाए  बिना  राज्यपाल  की  कार्यवाही  पर  सदन  में

 चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।

 अध्यक्ष  सहोबय  :  यह  एक  संवंधानिक  अपेक्षा  गृहमन्त्री  को  पहले  बोलने  दीजिए  ।

 श्री  पाणिग्रही  आप  अपनी  जगह  लीजिए  |

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बेठ

 )

 श्री  सूरज  मंडल  :  अध्यक्ष  झारखंड  आंदोलन  एक  बहुस  पुरानी  मांग  इस

 सम्बन्ध  में  झारखण्ड  मुक्ति  मोर्चा  की तरफ  से  कई  बार  इस  सवाल  को  में  सदन  में  उठा  चुका  हूं  ।

 लेकिन  झारखण्ड  आंदोलन  को  भी  पूरे  हिंदुस्तान  में  जैसे  अन्य  चीजों  को  लिया  जाता  वैसे  ही  लिया  जा

 रहा  हम  सरकार  से  यह  कहना  चाहेंगे  ओर  सदन  से  भी  निवेदन  करना  चाहेंगे  कि  झारबंड  के  लोग
 किसी  भी  तरह  की  कभी  भी  असत्य  बयानवाजी  नहीं  किया  करते  ५छले  नौ  महीने  में  तीन  बार

 झारखण्ड  आंदोलन  के  बारे  में  हमने  सदन  में  सबाल  लेकिन  केन्द्र  सरकार  इस  समस्या  के  प्रति

 गम्भीर  नहीं  है  ।  आज  जिस  तरह  से  वहां  के  कोयला  ओर  श्वनिज  सम्पदा  जब  झारखंड  मुक्रित  मोर्चा  ने
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 लिखि
 an  मार्च  100%

 लिखित  उसतर  30  1992
 नल व  पता 3  nine  आध्िक नाकेबन्दी की बन गगननननामननीकऊिनीनन  से

 आध्िक  नाकेबन्दी  की  है  तब  से  बस्दकर  दी  गई  केस्द्र  सरकार  खभिज  सम्पदा  कोयला  और  लोहे  को

 जितना  महत्व  देती  है  उसी  तरह  से  बहां  की  जनता  की  समस्या  से  केतद्र  सरकार  चिन्तित  नहीं  है

 और  उसको  महत्व  नहीं दे  रही है  ।

 हम  फिर  एक  बार  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  को  निवेदन  करना  बाहेंगे  कि  झारखण्ड

 आंदोलन  को  केन्द्र  सरकार  गम्भीरता  से  ल ेऔर  राज्य  और  केन्द्र  के बीच  का  झगड़ा  नहीं  बनाये  ।

 खण्ड  के  लोगों  को  पीसने  का  दबाने  का  काम  नहीं  करे  ।  नहीं  तो  इस  देश  में  जो  बोलते  हैं  वह  सही

 होता  जा  रहा  आज  10  दिन  से  पूरे  झारलण्ड  इलाके  में  आधिक  नाकेबन्दी  ह ैऔर  सभी  लोग  मानते

 हैं  कि  वहां  से  लोहा  आना  बन्द  हो  गया  है  ।  इसको  देश  की  सम्पदा  मानते  हैं  तो  राष्ट्र
 की  समस्या  इसको  मानना  वहां  के  लोगों  की  तकलीफ  को  राष्ट्र  की  तकलीफ  मानना  चाहिए
 और  केन्द्र  सरकार  ने  झारखण्ड  विषयक  सी०ओ०जी०एम०  1988  में  बी०  एस०  जाइट

 सेक्र  टरी  जो  थे  उनकी  अध्यक्षता  में  बनी  उस  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  आधार  मानकर  इस  सदन  में

 सरकार  उसे  प्रस्तुत  करे  और  एक  स्टेटमेंट  दे  ।

 जो  हम  लोगों  के  बीच  वार्ता  में  गतिरोध  हो  गया  है  केन्द्र  सरकार  उसको  दूर  करने  में  पहल
 यही  मैं  आपके  माध्यम

 से
 निवेदन  करना  चाहता  इस  देश  के  अन्दर  एक  एक  एक

 जम्मू-कश्मीर  और  बनने  से  बचाने  के  लिए  विचार  करे  ।

 थी  छेद्वी  पासवान  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  सूरज  मंडल  की  बातों
 का  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपनी  बातों  को  उनके  साथ  सम्बद्ध  करता  चाहता  आज  आठ  दिन  से  बिहार
 में  आथिक  नाकेबन्दी  है  ओर  झारखण्ड  मुक्तित  मोर्था  द्वारा  जो  अलग  क्षारखंड  राज्य  की  की  जा

 रही  है  उसकी  वजट  से  पूरे  बिहार  की  स्थिति  अस्त-भश्यस्त  हो  गई  है  और  स्थिति  तनावपूर्ण  कभी
 भी  कोई  बड़ी  अपप्रिय  घटना  घट  सकती  है  |  इस  पर  गंभीरता  से  ध्यान  दें  अन्यथा  बिहार  की  स्थिति
 बड़ी  भयावह  हो  सकती  इसके  अलावा  वहां  आंदोलनकारी  और  ठेकेदारों  के  बीच  स्थिति  काफी

 तनावपूर्ण  है  ।  सबसे  बुरी  स्थिति  तो  इस  देश  के  जो  विद्य,त  तापगृह  हैं  उनके  बंद  होने  से  हो  सकती
 राजघाट  इम्द्रप्रस्थ  रोपड़  के  संयंत्र  बन्द  होने  को  स्थिति  में  हैं  इसलिए
 मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  और  आगाह  भी  करता  हूं  कि समय  रहते  चेते  और
 झारखंड  मुक्ति  मोर्चा  के  नेताओं  से  सम्मानजनक  समझौता  करें  और  उस  पर  कार्यवाही  करे  ।

 करो  पीयूष  तोरको  अध्यक्ष  यह  झारश्षण्ड  मुक्ति  मोर्चा  का  सवाल  नहीं
 बहां  आम  जनता  का  सवाल  है  |  इसलिए  कि  वहां  पर  सारी  जसता  को  इस  विषय  पर  उस  एरिया  के
 लिए  रपाय  दिया  जाए  और  सरकार  गम्मीरता  से  सोबे  ।  यहू  एक  आदिवासो  इलाका  है  और  उस  इलाके
 के  लिए  जिस  दिन  बहुत  सारी  बातें  कह  जाते  हैं  लेकिन  जब  कोई  मांग  उठाते  हैं  तो  स्यायपूर्वक  बिचार
 नहीं  होता  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  आम  जनता  द्वारा  इस  उठाए  हुए  सवाल  पर  विचार  करे  और
 छोटा  तागपुर  और  जासपास

 के
 प्लेटों  का  जितता  क्षत्र

 है  सभी  पार्टियों  की  वहां  पर  आम  सहमति
 बरकरार  इसलिए  यहां  पर  इस  हाउस  में  भी  सर्वेसम्मति  से  इस  पर  विचार  होना  चाहिए  कि
 इनको  जो  न्याय  दिया  जा  सकता  वह  जल्दी  से  कर  सकें  ।

 ]

 भी  चित  असु  मैंने  इस  विषय  पर  ध्याताकर्षण  प्रस्ताव  पेश  किया  था  और
 उम्मीद  के  साथ  कि  गृहमंत्री  छोटानागपुर  क्षंत्रों  क्षत्रों  विषय  में  एक  बयान  देंगे  ।
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 लिखित  उसर

 शा

 यह  प्रंस  में  छपा  है  कि  झारखण्ड  विषय  पर  एक  समिति  ने  अपनी  रफ्ट  दी  है  और  यह  जाज
 अखबारों  में  छपी  है  ।  समाचा  र-पत्रों  में  परस्पर  विरोधी  बातें  पढ़ने  को  मिल  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  आपका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  साना  चाहता  हूं  कि  गृहमंत्री  ने

 मुझे  लिखा  है  कि  उनको  सदन  के  पटल  पर  एक  रपट  रखाने  की  अनुमति  दी

 थी  लाल  कृष्ण  आजवाणों  अध्यक्ष  वहां  पर  बहुत  ही  बेचेनी  है  ।  उस
 क्षेत्र  का जितना  विकास  होना  वह  वर्षों  से  नहीं  हुआ  है  और  उश्चका  कारण  यह  है  कि  उसकी
 उपेक्षा  होती  रही  है  प्रदेश  की  तरफ  से  ।  हमारी  और  हमारी  पार्टी  की  राय  रद्दी  है  कि  जब  तक  बिहार
 का  विभाजन  नहीं  होता  है  और  छोटा  संथाल  परगना  एरिया  को  अलग  रूप  से  एक  अलग  राज्य
 का  दर्जा  नहीं  दिया  जाता  शायद  इस  समस्या  वा  यह  हल  नहीं  होगा  ।  मेरी  अपनी  साथियों  से  भी

 सलाह  है  कि  इस  ठयवह।रिक  पहलू  को  ध्यान  में  रखकर  चार  प्रदेशों  के  खार  जिले  यहां  ।5  जिसे

 यहां  तीन  जिले  यहां  से मिलाकर  एक  झारखण्ड  बनाना  शायद  व्यावहारिक  नहीं  होगा  लेकिन  भिंहार
 प्रदेश  को  दो  हिस्सों  में  बांटकर  उसको  वनांचल  के  रूप  में  बनाना  यह  ज्यादा  व्यावहारिक  होगा  और  उस

 समस्या  का  हल  भी  हो  यह  मैं  समझता

 झी  तोतोश  कमार  अध्यक्ष  पिछले  दिनों  भी  इस  सदन  में  इस  विषय  पर  चर्चा

 हुई  आज  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि  झारखण्ड  मुक्ति  मोर्चा  के  मेताओं  के  साथ  और

 बिहार  के  मुख्यमंत्री  के  साथ  गृहमंत्री  की  जो  बातचीत  हुई  मैं  इस  सम्दर्भ  में  एक  बात  आपके  माध्यम
 से  सरकार  और  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करता  चाहता  हूं  कि

 उस  इलाके  में  मैं  भी  परशसों  गया  हुआ
 था  ।  जो  वहां  ब्लाकेड  की  स्थिति  बहुत  ही  सफल  आर्थिक  नाकेबन्दी  और  अगर  बिहार  सरकार  रेस्‍्ट्रेंट
 न  बरती  होती  तो  कोई  बहुत  बड़ी  घटना  घट  सकती

 अध्यक्ष  इस  मामले  में  मेरा  सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  पहुल  जो  उनकी

 उसके  सम्बन्ध  में  चारों  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  को  बैठाए  और  खासकर  जो  भभी  आडबयाणी  जी  ते
 कि  बिहार  का  विभाजन  कर  दिया  जाए  तो  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हुं  कि  उस  सबाल  पर  जो

 कुछ  बात  केन्तीय  सरकार  करती  उसमें  सभी  राष्ट्रीय  राजन॑तिक  दलों  को  भी  शामिल  किया  जामा

 चाहिए  कि  वहां  पर  कौनसा  सैटअप  होगा  और  कौन  स्वरूप  होगा  क्‍योंकि  झारखण्ड  मुक्ति  मोर  के

 नेताओं  ने  जो  कहा  उसके  हिसाब  से  वे  यूनियन  टैरोटरी  की  बात  की  मांग  कर  रहे  सवाल  यह  है
 कि  उस  इलाके  की  जो  एस्पायरेशन्स  उसी  को  देखते  हुए  सभी  दलों  के  लोग  समस्या  का  समाधान

 चाहते  हैं--चाहे  जनता  दल  बीजेपी  के  लोग  करते  रहे  कांग्रेस  के  लोगों  की  तरफ  भी  आया  है
 और  कल  परसों  आई०  पी०  एफ०  का  भी  विचार  आया  भारखण्ड  मुक्ति  मोर्चा  का  भी  है--तो  सभी

 राष्ट्रीय  दलों  के  नेताओं  को  बिहार  सरकार  के  साथ  साथ  सम्बद्ध  सभी  और  चार  राज्यों  के

 मुख्यमंत्री  उसमें  शामिल  हों  इस  समस्या  का  सम्मानजनक  हल  निकाला

 अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  सिर्फ  बिहार  का  बंटवारा  न  हो  बल्कि  जो  बड़े
 राज्य  उत्तर  मध्य  राजस्थान  आदि--उन  सभी  राज्यों  का  पुनगंठन  होना  चाहिए  और

 नए  देश  में  नए  सिरे  से  पुनगं ठन  होना  चाहिए  और  राज्य  पुनगंठन  आयोग  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इसमें
 भी  देश  के  सभी  राज्यों  का  पुनर्गठन  होना  चाहिए  नये  सिरेसे  ताकि  बिहार  वासियों  को  यह  न  लगे  कि
 सिफ्फ  विहार  में  जो  सचमुच  रिसोर्सेज  पैदा  करने  वाली  जगह  है--उसको  काटकर  बिहार  को  दण्डित
 किया  जा  रहा  है  और  उनको  यह  भी  न  लगे  कि  जानबूझकर  उनके  साथ  गलती  की  जा  रही



 जिशिल  उतर  30  1992

 ओऔ  कोगेगा  श्ञा  :  अध्यक्ष  मैंने  तो  अशग  से  इसकी  सूचना  दी  थी  लेकिन  मैं  इस  पर

 अपनी  राय  पहने  दे  देता  हूं  ।  बहुत  दिनों  से  झारखण्ड  की  अलग्न  राज्य  की  मांग  हो  रही  हम  लोगों

 के  जन्‍म  से  बहुत  पहले  से  झारखण्ड  शब्दावली  हमारी  सांस्कृतिक  इतिहासिक  परम्परा  में  हैं  और  सौभाग्य

 की  बात  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  स ेआदिवासी--ग रबाद  वासी  सभी  नल्लोगों  में  एकता  स्थापित

 झारखण्ड  बालों  की  मांग  कई  राज्यों  को  मिलाकर  है  और  उस  पर  भी  हमें  एतराज  नहीं  मगर

 उसके  चलते  विलंब  हो  वह  ठीक  नहीं  बह  कहीं  हिंसात्मक  रूप  न  ले  एक  बम  बिस्फोट  भी

 हुआ  है  रेस  पथ  पर  ।  एसी  ऐसी  हालत  में  हमारा  आग्रह  है  कि  अगर  गृह  मंत्री  समापटल  पर  विवरण

 बाते  हैं  तो  यह  सदत  में  यह  भी  एलान  करें  कि  कोई  उपद्रव  नहीं  होने  नाकेबंदी  बंद  केम्द्र

 शक्ष्तत  राज्य  के  रूप  में  झारक्षण्ड  की  मांग  को  सिद्धांततः  कबूल  करने  पर  आज  एलान  न  कर
 हारिक  बातें  शो  बाद  में  होती  रहेंगी  |  यही  मेरा  आप  से  भागह  अध्यक्ष  मैंने  जो  सूचना  दी

 इस  पर  मैं  भरी  कह  दू  या  वाद  में

 मध्यक्ष  महोदय  :  अभी  नहीं  ।

 थी  विग्किलय  सिह  माननीय  अध्यक्ष  हमारे  झारखण्ड  मुक्ति  मोर्चा  के

 भाइयों  की  जो  मांग  वह  अदियासी  जंगलों  में  रहते  यह  उनकी  भावनाओं  से  जुड़ा  हुआ  एक  मुहा
 और  यो  शसता  का  या  प्रशासन  का  विकेसीकरण  होता  चाहिए  उसके  नहीं  होने  के  कारण  ही  आज

 अध्दियासी  भाईयों  में  पह  भावना  पैदा  हो  रही  है  कि  उनके  भ्रधिकारों  का  हनन  हो  रहा  झारश्षण्ड

 का  क्या  कप  भह  वो  चर्चा  का  विषय  है  ।  इसमें  गृह  मंत्री  जो  सभी  मुख्यमंत्रियों  से  चर्चा  करे  और

 छक्के  दाद  जो  भी  समि्थय  बह  उनके  हित  में  होता  इसमें  दो  राय  नहीं  होनी  चाहिए  ।  लेकिन

 यो  थी  विर्णय  इसमें  ज्यादा  समय  नहीं  लगना  यही  मेरा  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  निवेदन

 थी  सोभनाथ  चटजों  :  अध्यक्ष  जहां  तक  इस  मसले  का  सम्बन्ध  है  यह  हमारे
 देश  में  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  है  कि  आजादी  को  इतने  वर्षों  बाद  भी  एक  बृहत  विशेषकर
 सादिवालियों  को  उचित  व्यवहार  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 ह

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  उनकी  भी  अपनी  समस्स्‍्याए  भपनी  आकांक्षाएं  हैं  और  कुछ
 डलित  मांगे  स्वाभाविक  तौर  पर  उन  मांगों  पर  सहनुभूतिपूर्ण  ढंग  से  विचार  होना  चाहिए  और
 जलगावबाढ़ी  भावनाओं  को  दूर  फरने  के  लिए  तथा  उन्हें  राष्ट्र  की  मुख्यधारा  में  शामिल  करने  के  लिए
 बावश्यक  कदम  उठाया  जाना  अतः  हम  यह  सुझाव  देते  हैं  कि यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिसको

 अनुकूल  बातावरण  में  विचार-विभर्श  के  द्वारा  हूल  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  सभी
 राजनैतिक  दलों  को  विचार-विमर्श  की  प्रक्रिया  में  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिए  ताकि  प्रत्येक  ब्यक्ति  की
 जटिल  होती  जा  रही  इस  समस्या  को  हल  किए  जाने  में  भागीदारी  होनी  चाहिए  ।

 पश्चिमी  बंगाल  हमने  माषाई  अल्पसंख्यक  समुदाय  और  एक  समुदाय  विशेष  से  जुड़ी  समस्याएं  पैदा

 हुई  थीं  और  एक  स्वायतशासी  परिषद  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार

 मे  परिषद  के  गठत  में  सक्तिय  भूमिका  निभाई  कई  तरह  की  उस्ते  जनाए  भी  वहां  इस  समय  मैं
 उनका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  यह  ज्ञात  है  कि  कौन  उत्त  जना  फैलाने  की  कोशिश  कर  रहा

 भेरा  सुन्नाव  यह  है  कि  इस  बातचीत  के  जरिए  समुचिप्त  ढंग  से  सुलझाया  जाए  ओर  मैं  सभी
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 वर्गों
 को  तथा  झारखण्ड  आम्दोलन  में  अपने  सभी  मित्रों  को यह  जपीस  करता  हैं  कि  इस  समस्‍या  का

 समाधान  सड़कों  पर  नहीं  बल्कि  बातचीत  के  जरिए  हल  किया  जाए  महस्वपूर्ण  चीजों  कोचते  आचि
 की  ढुलाई  में  रुकावटें  डाली  जा  रही  अतः  यह  भी  ध्यान  रखा  जाए  ।  मैं  प्रस्पेक  व्यक्ति  हे  निवेदन
 करता  हूं  प्रत्येक  वर्ग

 से
 विनय  करता  हूं  कि  यहां  किसी  तरह  की  बाधाएं  नहों  होनी  जैसे  विजली

 के  उत्पादन  में  बाधाए  छड़ी  जिमसे  कि  देश  के  सामान्य  लोगों  का  जनजीवन  अरभावित
 भारत  सरकार  की  यहां  प्रिशेष  जिम्मेदारी  बनती  है  जबधिः  समाचार  पत्रों  के  अनुसार  भारत  सरकार  इस
 समस्‍या  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  पर  डास  रही  यह  उचित  दृष्टिकोण  नहीं  सरकार
 को  इस  पर  पहल  करनी  चाहिए  और  सभी  राजनैतिक  दलों  की  एक  बैठक  आयोजित  करनो  चाहिए  और

 झारखण्ड  मुक्ति  मोर्चा  के  नेताओं  को  भी  हसमें  शामिल  करना  चाहिए  ताकि  एक  उचित  समाधान  द्ढ़ा
 जा  सके  ।

 झो  जोबन  शर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  बोलना  चाहूंगा  कि  यह  प्तारखण्ड  की  बात  हो
 रही  है  ।  इसके  साथ-साथ  यू०पी०  में  जो  वहां  के  आठ  पहाष्टी  जिले  उसका  हमारी  यू०  पी०  सरकार  मे
 उतरांवल  राज्य  का  प्रस्ताव  भेज  भी  दिया  है  यह  झारखण्ड  को  लेकर  चार  राज्यों  की  बात  हो  रही
 चारराज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  को  बुलाया  वे  आ  जाए  जब  यू०  पी०  सरकार  उत्तरांचल  राज्य  का

 प्रस्ताव  को  पास  करके  भेज  दिया  है  तो  इसके  बारे  में  केन्द्र  सरकार  का  क्‍या  विचार  है  इस  मुदूदे  को  क्‍यों
 लम्बा  खींचा  जा  रहा  है  क्‍या  केन्द्र  सरकार  चाहती  है  कि  वहां  भी  ऐसी  ही  हालत  बने  ?  उत्तरांचल्ष  के
 प्रस्ताव  को  भी  क्‍यों  नहीं  झारखण्ड  के  साथ  जोड़ा  जा  रहा  है  ?

 को  चरद्रजोत  यादव  अध्यक्ष  जी  आपको  स्मरण  होगा  कि  मैंने  ही  इस  सम्बन्ध  में

 गृह  मंत्री  जी  को  यह  सुझाव  दिया  था  कि  चूकि  राज्यों  से  रिपोर्ट  नहीं  भा  रही  थी  तो  उनके  मुख्यमंत्रियों
 की  एक  बैठक  झा  रखण्ड  मुक्ति  मोर्चा  के  लोगों  को  भी  बुलायें  और  इसका  कोई  समाधान  भिकारों

 पहली  बैठक  में  दो  भुब्यमंत्री  सम्मिलित  नहीं  हुए  ।  १रसों  फिर  जब  बँठक  हुई  तो  उसमें  बिहार  के

 मंत्री  और  झारखण्ड  मुक्ति  मोर्चा  के  लोग  सम्मिलित  उसमें  एक  प्रा्यता  यह  की  गई  थी  कि  लाली
 रिपोर्ट  गृह  मंत्री  जी  ने  जो  कमेटी  हस  सम्बन्ध  में  बनाई  गई  उसको  रिपोर्ट  को  सदस  में  पेश  किक

 आए  मुझे  खणी  है  कि  गृहमंत्री  ने  उस  अमुरोध  को  मात  लिया  है  मगर  विहार  के  मुख्यमंत्री  में  एक  दूशरा
 भनुरोध  किया  और  वह  ज्यादा  आवश्यक  है  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  केला  सश्कार  की

 अपनी  नीति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  यह  महज  झारखण्ड  मुक्ति  मोर्चे  का  ही  प्रश्न  है  जो  गम्मीर  बन  बया

 है  और  उसमें  अनुरोध  किया  गया  था  कि  झारदण्ड  मुक्ति  मोच  के  लोगों  को  अपना  आन्दोलन  वापस  ले

 लेना  चाहिए  अन्यथा  बहुत  से  पावर  हाउस  और  बहुत  सी  ट्रेनें  वहां  बंद  हो  उनके  आन्‍्दोलन  के

 कारण  |  उत  लोगों  ने  यह  कहा  है  कि  अगर  ग्हमंत्री  एक  वक्तव्य  झारखण्ड  मुक्ति  मोर्चा  की  मांगों  के

 बारे  में  अपनी  राय  को  प्रकट  करता  दे  दें  तो  वे उस  पर  विचार  करने  को  तैयार

 इसलिए  मेरी  आके  माध्यम  से  यह  प्रायंगा  है  कि  गृह  मंत्री  जी  उनके  अनुरोध  को  मानते

 बिहार  के  मुख्यमंत्री  ओर  क्षरखण्ड  मुक्ति  सोर्चा  न  केवल  अपनी  रिपोर्ट  सदन  में  रखें  बल्कि  इस  बारे

 केन्द्र  सरकार  जो  नीति  इन  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  अपनाता  चाहती  उनको  मांगों  के  बारे  एक
 यदि  आवश्यक  हो  तो  जैसा  यहां  सुझाव  दिया  गया  है  उसके  लिए  और  पार्टीय  के  नेकाओं  को

 ड्लाक  इस  मम्भीर  प्रश्न  पर  विचार  कर  इसलिए  मेरी  पहली  मांग  यह  हे  कि  आप  एक  बेडक  बुला SVN,  00  | 7]

 डे
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 इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  लें  और  दूसरे  भारत  सरकार  अपना  नीति  सम्बन्धी  वक्‍तब्य  इस

 सदन  में  जल्दी  से  दे  ताकि  इस  समस्या  का  समाधान  हो  जाए  ।

 शो  भोगेसा  झा  :  अध्यक्ष  जरा  इस  पर  हमारे  माननीय  आडवाणी  जी  या

 वाजपेयी  जी  कुछ  कहें  क्योंकि  आदिवासियों  का  यह  मामला  हत्या  हुई  यदि  ये  बोल  दें  तो  अच्छा

 होगा  ।  वैसे  मैं  आप  पर  कोई  इल्जाम  नहीं  लगा  रहा  हूं  कि  आप  दखल  दीजिए  लेकिन  मदद

 यही  चाहता

 झीसतो  गीता  सुखर्जो  :  मैं  भिन्‍त  विषय  उठा  रही  लेकिन  यह  विषय
 इसी  से  जुड़ा  हुआ  है  |  यह  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासियों  के  विषय  में  कम्यूनिष्ठ  पार्टी  के  एक
 वासी  रामनाथ  की  हत्या  पुलिस  ने  कर  दी  |  क्‍यों  ?  अपराध  क्‍या  था  ?  क्‍योंकि  राजगढ़  जिले
 को  सेंगूर  गेट  में  हमारी  पार्टी  द्वारा  एक  आदिवासी  सम्मेलन  बुलाने  की  पहल  की  गई  इस  सम्मेलन

 के  लिए  अनुमति  नहीं  होने  दी  गई  और  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गयाइतना  ही  नहीं  जब  गिरफ्तार
 लोगों  को  ले  जाया  जाने  लगा  तो  प्रतिरोध  स्वाभाविक  आदिर  सम्मेलन  की  क्यों  अनुमति  नहीं  दी
 गई  ?  क्या  इसका  जवाब  पुलिस  की  गोली  है  ?  जिसमें  एक  व्यक्त  की  मृत्यु  हुई  और  एक  आहत  हुआ  ।

 क्या  हमारे  देश  में  आदिवासी  लोगों  से  व्यवहार  करने  का  यही  तरीका  है  ?  मैं  केन्द्रीय  सरकार
 '

 का  ध्यान  इस  ओर  आकषित  करता  चाहता  हूं  क्योंकि  आदिवासियों  से  जुड़ा  होने  के  कारण  यह  केन्द्रीय
 विषय  इस  पर  अविलम्व  जांच  होनी  चाहिए  ।

 करी  मनोरंजन  वद्त  :  यह  बहुत  ही  गम्भीर  विषय  )

 ]

 ही  शरद  यादव  अध्यक्ष  एन०  आई०  सी०  की  तरफ  से  ओर  पार्लियामेंट  की
 तरफ  अयोध्या  में  जिस  डेलीगेशन  को  जाना  उसके  बारे  में  अखबारों  में  कुछ  कान्फ्लिक्टिंग  रिपोर्ट
 छप  रही  मैं  सोचता  हूं  कि  यह  बहुत  संवेदनशील  सवाल  है  ।  एन०  आई०  सी०  की  मीटिग  में  जो  एक

 युनेनिमस  राय  बनी  उस  राय  को  5  महीने  तक  डिले  किया  गया  और  अब  जब्र  उसकी  बहुत  जरूरत
 '

 सरकार  से  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अयोध्या  में  कन्सट्रक्शन  का  क्या  प्लौन  उसका  नक्शा  भी
 '

 आज  तक  भारत  सरकार  यहां  पेश  करने  में  नाकामयाब  रही  मुझे  आशंका  है  कि  जब  वहां  जाने  की
 '  जरूरत  नहीं  तब  तक  के  लिमै  हस  मामले  को  टालने  इस  संवेदनशील  सवाल  पर  कोई  तारीख  तय

 '  करने  में  यदि  देरी  की  गयी  तो  उससे  कहीं  यह  और  गम्भीर  रूप  न  धारण  कर  ले  |  यह  सवाल  बहुत  ही
 '
 संवेदनशील  है  और  मैं  इस  पर  किसी  तरह  का  विवाद  नहीं  चाहता  लेकिन  मेरी  सरकार  से  है  कि

 '
 वहाँ  जो  प्रतिनिधिमण्डल  जाना  उसे  भेजने  का  काम  जल्दी  किया  जाना  तत्काल  किया  जाना

 एक  काम  आपको  यह  जरूर  करना  चाहिये  कि  वहां  का  जो  कन्सट्रक्शन  प्लान  वह  तो  आपके

 हाथ  की  बात  और  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  भी  इस  पर  कोई  ऐत'राज  नहीं  होना  वह  प्लान

 यदि  देश  के  सामने  आ  जाये  तो  लोगों  के  मन  में  जो  आशंकाएਂ  है  कई  तरह  इसमें  दो  पक्ष  लगे  हुए
 भदालत  में  केस  लग्बित  इसलिये  आप  उसे  तत्काल  साफ  करें  और  प्रतितिध्रिमण्डल  की  तारीख

 जल्दी  से  जल्दी  तय  यही  मेरी  आपके  जरिये  रारकार  से  बिनती

 ]
 क्री  जसबन्त  सिह  :  अध्यक्ष  खेत  के  साथ  मुझे  पुनः  बोफोस  मामले  को  उठाना

 पर  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  बोफोर्स  के  विषय  में  जो  जांच  प्रक्रिया  बल  रही  है  उसमें  धूतंता  ओर
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 अविश्वास  दिखाई  पड़ता  है  लेकिन  मुझे  इसे  पुनः  उठाना  पड़  रहा  है  कि  माननीय  विदेश  मस्त्री  श्री  साप्तव

 सिंह  सोलंकी  द्वारा  |  फरवरी  को  पांच  पृष्ठ  का  एक  शञाइन  मि०  रेने  फेलबर  को  सौंपे  जाने  का  समाचार

 जोकि  स्विस  विदेश  मन्‍्त्री  हैं  ।

 ज्ञापन  में  अन्य  बातों  के  साथ  स्पष्ट  रूप  से  स्विस  सरकार  से  यह  कहा  गया  है  कि  इस

 मामले  की  जांच  के  लिए  आगे  तब  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाए  जाए  जब  तक  कि  भारतीय  अदालतों  में

 इस  मामले  का  निवटारा  नहीं  हो  जाना  ओर  मेरे  विख्यात  जिधि  वेत्ता  को  यह  जात  होगा  कि  भारतीय

 मदालत  में  इस  मामले  के  निबटारे  का  मतलब  यह  है  कि  उच्च  न्यायालय  में  इस  केस  का  निबटारा  जोकि

 मि०  चाड़ढा  जो  प्राप्तकर्ता  उच्च  अदालत  में  दायर  कर  रखा  है  पांच  पृष्ठ  के  इस  ज्ञापत  की  घटना

 को  पहले  जो  श्री  माधव  सिंह  सोलंकी  द्वारा  मि०  फेलबर  को  दिया  गया  बताया  जाता  जेनेवा  केनटोबल

 अदालत  की  सुनवाई  स्थगित  कर  दी  गई  थी  इस  श्ञापन  को  इस  सार्वजनिक  रहस्योदथाटन  से  पहले  जेनेवा

 ओर  स्वीटज  रलैंड  में  अफवाहें  उड़ती  थीं  कि  एक  उच्चस्तरीय  संदेश  शीघ्र  ही  प्राप्त  होने  बाला  लेकिन

 इसके  प्रकाश  में  आ  जाने  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  अचानक  जाग  उठा  और  इसके  द्वारा  स्विस  अधिकारियों

 को  ज्ञानपा  तथा  विशेष  संदेश  भेजकर  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  उनत  ज्ञापन  को  दरकिनार  कर  जांघ  प्रक्रिया

 में  और  भी  तेजी  लाए  ।  इन  अस्पष्ट  संकेतों  से  बोफोर्स  का  गंदला  पानी  और  भी  गंदा  हो  गया  है  ओर  इस

 प्रकार  भारतीय  और  स्िस  सरकारों  के  बीच  एक  दुविधापूर्ण  स्थिति  उमर  भाई  अता  मैं  निम्न  मांग

 मांग  रखता

 सरकार  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  क्‍या  विदेश  श्री  माघव  सिह  सोलंकी  ने  मि०

 फेलवर  को  कोई  ज्ञापन  दिया  उन्होंने  व्यक्तिगत  रूप  से  एंसा  नहीं  किया  तो  क्या  उनकी  ओर  से

 विदेश  मन्त्रालय  के  किसी  अधिकारी  ने  ऐसा  किया  है  ।  यदि  उन्होंने  एंसा  नहीं  किया  है  तो  भारत

 सरकार  को  इस  तथ्य  पर  संसद  को  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  ताकि  स्थिति  स्पष्ट  हो  सके  ।  सरकार

 को  बोफोस  मामले  की  जांच  में  तथा  स्त्रिट  जरलंण्ड  में  इस  के  बारे  में  अदालती  कारंथाई  में  अब  तक  की

 प्रगति  का  देते  हुए  एक  विस्तृत  बयान  करना  इसे  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  इस
 जांच  प्रक्रिया  को  अवरूद्ध  करने  को  कोशिशों  के  बावजूद  भारत  सरकार  प्रतिबद्ध  हे  कि  यह  स्विस

 कारियों  को  चांज  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  फो  कहेगी  और  इसके  अनुसरण  में  इस  सदन  में  यह  संकल्प  लाये

 कि  यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  बोफोस्स  मामले  में  जांच  जारी  रहे  और  सभी  भारतोय  और  विदेशी  जांच

 एजेन्सियां  इस  दिशा  में  सभी  प्रतिकूल  सकेतों  की  ओर  ध्यान  दें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  स्थिति  सही  रूप
 में  उभरेगी  आज  सरकार  कगो  ओर  से  एक  विस्तृत  बथान  दिये  जाने  की  जरूरत  इसका
 मतलब  यह  नहीं  कि  अवरूद्ध  करने  वाला  किर्सी  बहस  की  जरूरत

 श्री  सोमनाथ  चढर्जो  :  अध्यम  पिछले  सरकार  ने  बयान  दिया  था  कि  वे  बहस
 के  लिए  तैयार  थे  ।  इस  मामले  पर  सं  में  पहले  भी  बहस  हो  चुकी  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  कब  तिथि

 नियत  की  जाएगो  ।  लेकिन  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  सप्ताह  एक  तिथि  नियत  की  जाए  ताकि

 एक  पूर्ण  बहस  हो  सके  ।  लेकिन  एक  कांग्रेसी  सरकार  का  अजनबी  इसे  सामान्य  व्यवहार  ही  कहा
 जाना  चाहिए  यह  रहा  है  कि  वह  इस  जांच  प्रक्रिया  को  ददाना  चाहती  है  ।  जब  इस  रादन  में  इस  पर  बहस

 होने  जा  रही  है  तो  सरकार  अपने  विदेश  मन्त्रों  के  अस्य  देशों  में  सम्बद्ध  ए्जेसयों  से  सम्पर्क  साध

 कर  इस  जांच  प्रक्रिया  को  रूकवाना  चाहती  है  |  यह  एक  एसी  कोशिश  है  जिसके  पीछे  मंशा  सिर्फ  यही

 नहीं  है  कि  को  रोका  जाए  बल्कि  संसद  में  एक  सार्थक  बहस  को  भी  रोकना  हम  सरकार

 से  साफ  जानता  चाहते  है  कि  क्‍या  वे  लोग  यह  चाहते  हैं  कि  कि  इस  मामले  की  पूरी  जांच  भौर

 ध्ड
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 पूरा  ब्यौरा  राष्ट्र  क ेसामने  लाया  जाए  कि  किसने  इस  दलाली  में  जैसा  लिया  ओर  क्या  सरकार  इस  तथ्य
 को  ज्ञात  करता  भी  जाहुती  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  के  प्रमुद्ध  में  परिवर्तन  होगा  लेकिन  फिर  भी

 कांग्रेस  पार्टी  में  किसी  प्रकार  का  परिवतंन  नहीं  दिखायी  पड़  रहा  भ्रष्टाचार  के  प्रति  उनका  मोह  भंग

 नहीं  हो  रहा  मैं  यह  चाहता  हूं  कि सरकार  को  इस  पर  केवल  वक्‍तड्य  ही  नहीं
 देना  बल्कि  उन्हें  देश  के  बाहर  छानबीन  व  न्यायिक  प्रक्रियाओं  में  जल्दबाजी
 के  सभी  प्र  यास  बंद  करने  चाहिये  ।

 मैं  आपसे  विनम्न  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसी  सप्ताह  में  ही  चर्चा  क  लिए  समय  दिया  जाए  क्योंकि

 इससे  आगे  की  बातों  का  भी  पता  चला  है  ।

 प्रो०  साविज्ोी  लक्ष्तरणन  :  मैं  सैनिकों  की  विधवाओं  की  शोचनीय  दशा  के  बारे  में

 एक  गम्भीर  मामला  आपके  कृपाध्यान  में  लाना

 मुझे  पता  चला  है  कि  ऐसे  जो  सैन्य  सेवा  करते  हुए  मारे  गये  अथवा  विकलांग  हो
 आश्रितों  को  रोजगार  सहायता  प्रदान  फरने  उनकी  सेवा  का  आकलन  उचित  ढंग  से  नहीं  किया  जाता  ।

 हमारे  देश  में  बहत  सी  विधवाएं  दारूण  स्थिति  का  सामना  कर  रही  उनकी  स्थिति  बहुत  ही  दर्दनाक

 है  ।  केवल  थोड़ी  शी  पेंगन  से  उनके  परिवार  की  तमाम  आवश्यकताओं  की  पूति  नहीं  हो  सकती  ।

 इससे  भी  विधवाओं  के  कुछ  वर्गों  को  तो  विशेष  पारिवारिक  पेस्शन  व  बच्चों  के  भत्ते  भी

 किन्‍्हीं  कारणों  से
 मनाकर  दिए  गये  यदि  कोई  संन्य-सेवा  कर्मचारी  की  अपने  सेवाकाल  में  ही  मृत्यु  हो

 जाती  तो  मृत्यु  के  किसी  जिमारी  अथवा  ऐसे  ही  किसी  कारण  से  होने  पर  उनके  परिवार  को  इस  तरह
 के  विशेषाधिकार  देने  स ेमनाकर  विया  गया

 मैं  रक्षा  मंत्रालय  से  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  सैन्‍्य-सेवा  कर्मचारियों  की  मृत्यु  तथा
 विकलांगता  के  मामलों  की  समीक्षा  कौ  जाये  ओर  इस  बारे  में  ठोस  हल  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  संबद  शाहाबुद्दीन  ।

 थी  अपल  दत्त  मैं  बोफोर्स  पर  बोलना  चाहता  था  ।  भाप  हर  किसी  को  बोलने
 की  अनुमति  दे  रहे  मुझे  आप  क्यों  नहीं  बोलने  देते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोमनाथ  जी  आपकी  पार्टी  से  सम्बद्ध  वे  आपके  नेता  हैं  ।

 की  असल  दत्त  :  मैं  कुछ  ऐसी  बात  कहना  चाहया  था  जो  छट  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बोफोर्स  पर  हो  पूर्ण-रूपेण  चर्चा  नहीं  है  ।

 थी  अमल  दत्त  :  यह  बोफोस  के  बारे  में  ह ैलेकिन  अभी  सभा  में  इसके  बारे  में  जिक्र  नहीं  किपा  गया

 है  |  यह  स्वीडन  में  हो  रहे  घटनाक्रम  के  बारे  में  है  ।

 स्वीडन  में  भी  परस्पर-विरोधी  संकेत  दिये  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  स्वीडन  का  सरकारी  वकील  मामले
 को  आगे  नहीं  बढ़ा  पा  रहा  ।  वह  कहता  है  कि  भारत  सरकार  गम्भीर  नहीं  स्वीडन  में  मामला  किसी
 अदालत  में  नहीं  जाना  है  ।  तरकार  यह  सत्र  जानती  है  क्योंकि  बोफोर्स  कम्पनी  अब  वहां  पर  खाव॑जनिक
 क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  वहां  की  सरफार  उन  सभी  अभधिलेशों  को  प्राप्त  कर  सकतो  है  जो  कम्पनी  ने  पहले
 मोपनीयता  के  आधार  पर  गुप्त  रखे  थे  ।  अग  सरकार  उनको  सार्वजनिक  कर  सकती  आवश्यकता  केक्‍्श

 इस  बात  की  है  कि  भारत  सरकार  को  गम्भोर  संकेत  देने  इस  बारे  में  गस्‍्भीर  अनुरोध  किया

 है
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 जाना  चाहिए  कि  स्वीडम  फी  सश्कार  के  पास  बोफोर्स  मामले  से  सम्बद्ध  जो  ताम  उपलब्ध  बे  नाम

 कसाये  जाए  ।

 पवि  यह  आश्वासन  दिया  जाता  तो  इससे  सभा  सम्तुष्ट  होगो  ।

 को  स्वत  शाहाबदीन  :  स्पीकर  होली  खुशी  का  त्योहार  लेकिन  17  और

 18  मा  की  दरस्थानी  शत  को  बहराट्च  से  40  किलोशीट  र  दूर  एक  यांव  नवां  बंगला  में  इन्सान

 बड़ी  बेरहमी  से  मारे  गये  ।  कुछ  खबरें  यह  कहतो  है

 |
 उन्हें  बछें  स ेमारा  गया  ।

 कुछ  खबरें  यह  कहती  हैं

 लियुवाद ]
 उन्हें  कुल्हाड़ी  स ेमारा  गया  ।

 पालियामेंट  उन  दिनों  सैशन  में  नहीं  थी  ।  शायद  यह  वाकया  हमारी  नजर  में  नहीं  आया  और

 हमारी  इत्तला  जो  हैं  उसके  मुताबिक  इस  कांड  में  बहुत  बड़ा  हाथ  मुकामी  पुलिस  का  जब  उस  गांव

 पर  हमला  हुआ  उसके  बाशिदों  पर  हमला  एक  खास  फिरक्के  के  लोगों  पर  हमला  हुआ  तो  पुलिस
 ने  उनका  पूरी  तरह  साथ  एक  अखबार  यह  कद्दता  है  कि  पुलिस  के  हाथ  खून  से  रंगे  थे  और  एक

 अखबार  की  यह  रिपोर्ट  है  कि  वहां  गांव  में  ऐसी  दहशत  है  कि  लोग  बिनम्ड  डर  के  मारे  उनके  मुह
 से  आवाज  नहीं  निकलरही  है  ।  अब  तक  किसी  किस्म  की  कोई  कारंबाई  नहीं  न  रिलीफ  कोई
 न  कोई  उन  लोगों  को  मदद  दी  न  मुकदमे  में  कोई  पहल  की  गई  ।  मेरी  आपके  जरिए  होम  मिनिस्टर
 से  दरस्यास्त  है  कि  वह  इसके  बारे  में  हुकूमत  उत्तर  प्रदेश  स ेजवाब-तखब  उनको  कहें  कि  जो  सेन्ट्रल
 भाइड-लाइंस  उनके  अनुसार  रिलीफ  और  प्रासिक्यूशन  व  इतवंस्टीगेशन  का  फौरी  बन्दोबस्त  करे  ।

 |
 श्रो  शरत  चन्द्र  पठनायक  :  उड़ीसा  के  धोलंगीर  संसदीय  तिर्बानन  क्षत्र  में  वन-क्ष

 बहुत  कम  होता  जा  रहा  इस  क्षेत्र  में  परती  भूमि  के  एक  बहुत  वड़ा  हिस्से  में  अबमानित  बन

 इससे  इस  क्षंत्र  के  पर्यावरण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  यद्यपि  वंजर  भूमि  रेखांकित  कर  ली  गई
 है  और  जिले  की  जिले  कौ  रूप  में  पहच:न  कर  ली  गई  परन्तु  एकीक्ृत  बंजर  भूमि
 विकास  कार्यक्रम  हस  क्षत्र  मे ंअभी  तक  लागू  नहीं  हो|पाया  है  ।

 अत्याधिक  अवमानित  वन-भूमि  को  महें  नजर  रखते  हुए  तथा  पर्यावरणीय  संतुलन  को  बहाल
 करने  के  उद्देश्य  से एकीकृत  वंजर  मूमि  विकास  कार्यक्रम  वर्ष  1992-93  2-93  में  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  सोहम्भद  अलो  अशरफ  फातमो  :  जनाब  स्पीकर  मैं  आपके  जरिए  भिनिस्ट्री
 आफ  एक्सटरनल  अफैयर्स  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हिंदुस्तान  से  कई  जगहों  से  पासपोर्ट  आफिसेज  के
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 बारे  में  कुछ  शिकायतें  आ  रही  उसमें  खास  तौर  से  आजकल  बम्बई  से  बड़े  हमारे  पास  खुतूत  भी

 आए  हैं  और  वहां  के  अखबारों  के  जरिये  पता  चला  है  कि  पिलप्रिमेज  के  मक्का  जाने  के  लिए
 जो  उम्र  वीजा  मिलता  उसको  सरकार  ने  फ्री  रक्षा  उसके  लिए  कोई  फीस  नहीं  लगती  लेकिन
 आज  वहां  पर  कोई  भी  पासपोर्ट  वगैर  पैसा  दिए  400,  500  रुपये  दिये  हुये  क्लियर  नहीं  हो  पा

 रहा  ।  पासपोर्ट  इश्यू  करने  के लिए  सरकार  ने  बहुत  सारे  स्टंप्स  लिये  हैं  कि हम  आसान  करेंगे  कि  वह
 लोग  जो  गल्फ  या  दुनिया  के  कोने-कोने  में  जाब  के  लिए  जाना  चाह  रहे  डतको  इसमें  आसानी  हो
 लेकिन  इसके  अन्दर  आज  तक  प्राब्लम्स  चल  रही  हैं  ।  हर  जगह  आप  वेलिये  तो  बड़  पैमाने  पर  पंसे  का

 सेन  हो  रहा  है  |

 मैं  सरकार  को  आपके  जरिये  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  ऐसा  किया  जाय  कि  वे  जिनका
 वीजा  बना  हुआ  है  और  उनको  पासपोर्ट  की  प्राब्लम  होती  है  तो  कोई  नया  तरीका  निकालकर  उनको

 जल्दी  से  जल्दी  पासपोर्ट  इश्यू  करने  का  इन्तजाम  किया  जाए  जिससे  एक  10  15  दिन

 करके  ऐसा  तरीका  निकाला  जाये  जिससे  लोग  हिंदुस्तान  के  बाहर  आसानी  से  जा  सर्के  और  जो  घपला  पूरे
 पासपोर्ट  में  चल  रहा  यहु  रुक  सके  ।

 भी  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  आज  आपने  हमें  बहुत  दिनों  में  मौका  दिया

 इसके  लिए  हम  आपके  हृतक्ष  हैं'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।

 शी  राजनाथ  सोनकर  आज  हमको  आपने  तीन  महीने  के  बाद  मौका  दिया

 आज  राजभर  जाति  के  5000  लोग  वोट  क्लब  पर  रेली  कर  रहे  प्रदर्शन  कर  रहे
 भर  जाति  के  लोग  इस  देश  में  3-5  करोड़  की  संझ्या  में  रहते  यह  सामाजिक  और  शैक्षणिक  रूप  से

 काफी  पिछड़े  हुए  इनका  सामाजिक  स्तर  बहुत  ही  नीचे  का  है  ।  इन  लोगों  की  मांग  है  कि  इनको

 सूचित  जाति  की  लिस्ट  में  जोड़  दिया  जाए  ।  ऐसे  ही  देश  की  अनेक  जातियां  जो  अनुसूचित  जाति  में

 अपने  आपको  जोड़ने  की  मांग  करती  जैसे  सासी  है  ।

 $  1984  को  इसी  हाउस  में  इसी  विषय  पर  बहुत  बड़ी  चर्चा  हुई  थी  ।  12
 1984  को  भी  हस  हाउस  में  आधे  घंटे  की  चर्चा  के  दौरान  कई  बार  गृह  मन्त्री  न ेयहु  आश्वासन  दिया  था

 कि  यह  एक  बहुत  अहम  मुद्दा  है और  अनुसूचित  जाति  की  लिस्ट  बहुत  पहले  से  बनी  हुई  है  इसलिए  इसमें
 संशोधन  किया  जायेगा  लेकिन  आज  तक  उसमें  कोई  संशोधन  नहीं  हुआ  ।  कई  प्राइवेट  मैंबसं  बिल  भी

 बीसियों  प्राइवेट  मैंवस  बिल  भी  आये  लेकिन  इस  पर  कोई  बात  कभी  नहीं  हुई  ।  सबसे  गम्भीर  बात

 यह  है  कि  जब  बात  की  जाती  है  तो  सरकार  की  ओर  से  यह  उत्तर  आता  है  कि  राज्यों  की  आख्या  मांगी

 गई  राज्यों  की  आछया  आते  ही  इस  हाउस  में  इस  विषय  पर  विचार  कर  लिया  जायेगा  लेकिन  कई
 बार  कहने  पर  भी  यह  समझ्न  में  नहीं  आता  है  यह

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पूरा  डिस्कशन  नहीं  बहुत  थोड  में  बोलना  है  ।

 हर  राजनाथ  सोतकर  शास्त्रो  :  यह  बड़ा  ही  गम्भीर  मामला  है  और  इस  देश  के  करोड़ों  लोगों
 का  मामला  है  ।

 गृह  मन्‍्त्री  को  आप  निर्देश  दें  कि  वह  राज्यों  से  आछ्या  मंगवाएं  ।  एक  बार  गृह  मन्त्री  ने  कहा  था
 कि  17  बार  हमने  पत्र  लिखा  है  लेकिन  उस  पर  आज  तक  कोई  कारंवाई  नहीं  हुई  ।
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 कश्मीर  के  मामले  पर  जब  यहां  पर  बात  हो  रही  जब  बहां  का  संशोधन  हो  रहा  था  तब  भी

 गृह  मम्त्री  जी  ने कहा  समाज  कल्याण  मस्जी  जी  ने  फहा  था  कि  अनुसूचित  जातियों  की  लिस्ट  में
 जल्दी  से  जल्दी  संशोधन  कर  दिया  जायेगा  लेकिन  आज  तक  कोई  संशोधन  महीं  हुआ  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  गृह  मन्‍्भी  जी  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  गंभीर  मसले  पर  विचार

 करें  ओर  राजभर  खटीक  पासी  जाति  और  बहुत  सी  ऐसी  जातियों  जो  सामाजिक  कप

 से  पिछड़ी  हुई  इनको  एक  कतार  में  लाएं  ।

 थ  सेफुदोन  चोधरी  :  आपके  माध्यम  से  में  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहता

 हूं  कि  भोपाल  के  चीफ  जूडिशियल  मैजिस्ट्रंट  ने यू०्सी  ०एस०  के  अध्यक्ष  श्री  वारेन  ए  डरसन  के  वारंट

 जाडेर  जारी  किए  भोपात्त  गेस  कांड  के  अपराधिक  मामले  में  वहू  सबसे  बड़ा  अपराधी  1989  में

 -  भी  इसे  भगोड़ा  भोषित  किया  गया  था  ।  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  श्री  एंडरसन  को  देक्ष  में

 लाने  के  लिए  सरकार  वया  कार्यवाही  कर  रही  है  ताकि  इग  मामले  में  उस  पर  उथत  मुकदमा  चलाया

 जा  सके  ।  इस  दुर्घटना  में  कम  स ेकम  4000  लोग  मारे  गये  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला

 झी  सोमनाथ  चटर्जी  :  विधि  मन्त्री  इस  पर  ध्यान  दें  ।

 भरी  सेफुद्दीन  चोधरी  :  यह  हमारे  न्यायालय  की  मर्यादा  को  बरकरार  रखने  का  प्रश्न  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  में  सरकार  क्या  उचित  कदम  उठाने  जा  रही  यह  एक  बहुत  ही

 गम्भीर  मामला  है  ।  )

 ओरी  रबिराय  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  अहम  सवाल  मेजेस्टी  आफ  ला  का

 सवाल  असल  में  चीफ  जूडिशियल  मेजिस्ट्रेंट  ने  ए  डरसन  जी  के  खिलाफ  उनकी  गिरफ्तारी  जो

 वारंट  निकाला  है  और  चू  कि  यह  विदेश  के  एक  नागरिक  का  सवाल  है  और  जो  इसमें  दोषी

 यनियन  कार्बाइड  कांड  में  और  हजारों  लोग  मारे  गए  मैं  इसमें  सिर्फ  एक  चीज  कहना  चाहता  हूं  कि

 सरकार  इसके  ऊपर  कोई  चुप्पी  न  साधे  ओर  सरकार  का  यह  कर्तव्य  कांस्टीट्यूशन  ड्यूटी  है  कि

 भेजेस्टी  आफ  ला  को  महेनजर  रखते  हुए  ए  डरसन  को  भोपाल  के  सी०जी  ०एम०  के  सामने  हाजिर  करायें

 ताकि  भेजेस्टी  आफ  ला  हमारे  देश  में  बरकरार  यह  मैं  आपसे  कह  रहा  हूं  ।

 ]
 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मेजिस्ट्रेट  के  आदेश  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  एक  बहुत

 ही  पहत्वपूर्ण  बात  है  ।  मुझे  इस  पर  सरकार  से  कोई  उत्तर  नहीं  मिल  रहा  है  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  एक

 न्‍्यायधीश  की  नियुक्ति  की  थी  जिसे  हटा  दिया  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  कहा  था  कि  उनके  पास  वह

 न्यायाधीश  बनने  के  लिए  प्रशिक्षित  आवश्यक  अहँताएਂ  नहीं  इस  सरकार  ने  निष्ठापूर्वक  उसे

 धीश  के  लिए  चुना  ।  राष्ट्रपतिजी  ने  उसे  नियुक्ति  प्रदात  लेकिन  वह  पद  पर  आसीन  नहीं  हो  सका

 क्योंकि  उसके  विरुद्ध  आरोप  लगा  दिया  गया  ओर  अन्ततोगत्वा  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  कहा  :

 न्यायाधीश  बनने  के  लिए  आपके  पास  आवश्यक  अहंताए  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इसमें

 कौन  सी  प्रक्रिया  अपनायी  गई  ऐसे  व्यक्ति  को
 आखिर  किस  तरह  से  नियुक्त  किया  जा  सकता  था  ?

 सारी  म्यायपालिका  का  मजाक  उड़ाया  जा  रहा  लोग  कह  रहे  हैं  कि  भारत  सरकार  इस  तरह  की

 मिम्मुक्तियां  कर  रही  है  ।
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 एक  अस्य  व्यक्ति  को  भी  स्थायाधीश  तियु  क्त  किया  गया  इसमें  भी  एक  आरोप  एक  श्री

 शर्मा  उनके  बारे  में  भी  आरोप  मैं  बहुत  लम्बे  समय  से  जानता  हूं  कि सरकार  के  पास  निःसंदेह  शर्म

 जैसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  परन्तु  यह  ऐक  ऐसा  मामला  है  जिसके  बारे  में  सरकार  एक  वक्‍नय्य  देने  के  लिए

 बाध्य  है  |  यह  सब  कैसे  होता  वात  यह  है  कि  मुख्य  स्थायाधीश  इसके  लिए  अपनी  आज्ञा  देता

 सरकार  को  इस  मामले  को  देखकर  सम्माननोय  राष्ट्रपति  जी  को  सिफारिश  करनी  होती  और  तब

 कैबिनेट  के  अनुमोदन  पर  सम्माननीय  राष्ट्रपति  को  अपने  हस्ताक्षर  करने  होते  मैं  यह  देख

 रहा  हूं  कि भारत  सरलार  के  वरिष्ठ  मंत्रीगण  यहां  बंठे  हुए  क्या  आपको  देश  में  हो  रही  घटनाओं  की

 जानफारी  किस  तरह  से  न्यायपालिका  का  मजाक  उड़ाया  जा  रहा  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के

 एक  बर्तमान  स्यायधीश  ने  कहा  है  कि  राज्य  सरकार  को  लात  मारनी  मैं  नहीं  जानता  कि

 विधि  मंत्रालय  इस  देश  में  कुछ  कर  रहा

 थी  मनतेरंशन  भक्त  :  हम  एक  न्यायधीश  वे  आचरण के  बारे  में  यहां  कंसे  चर्चा  कर  सकते  हैं  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  प्रथा

 थी  समोरंजन  भक्त  :  यह  अनुचित  इसे  कार्यवाही  बतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाना

 घाहिए  ।  माननीय  सदस्य  मे  कलकक्ता  उच्च  न्यायालय  के  एक  वर्तमान  सदस्य  के  बारे  में  कहा  है  ।

 थी  सोमताथ  चटर्लों  :  कौन  से  न्यायधीश  के  बारे  में  ?  मैंने  उस  स्यायधीश  का  नाम  नहीं  लिया

 ली  मनोरंजन  भक्‍त  :  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मबोरंजन  भक्त  आप  ठीक  कह  रहे  हैं  ।

 )

 सोमनाथ  चटजों  :  उस  न्यायधीण  ने  सुझाव  दिया  है  कि  श्री  सन्‍्तोष  मोहन  देव  को  यह  कहा
 जाना  चाहिए  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  चुनाव  आयोजित  करावे  जाए  ।  न्यायालय  में  बैठकर  किसी  मामले
 की  सुनवाई  फरते  समय  न्यायपीठ  से  इन्होंने  यह  बातें  कही  यह  सरकार  इस  बात  को  भूल  गयी  है  ।
 मैं  जानता  हूं  कि  इस  देश  में  बहुत  से  संस्थानों  को  अपयश  मिल  रहा  उस  पक्ष  में  इस  तरह  के  लोगों  के
 क्रिपाकिलापों  के कारण  उनका  मजाक  उड़ाया  जा  रहा  अन्य  संस्थानों  का  अन्य  पक्ष  के  अन्य  लोगों  के
 लन्य  क्रिवाकिलापों  द्वारा  मजाक  उड़ाया  जा  रहा  है  ।

 श्री  पवन  कूसार  बंसल  :  शून्यकाल  में  तीसरी  बार  बड़  हो  रहे  हैं  ।  ये  ऐसी
 बातें  बोल  रहे  हैं  जोकि  इम्हें  यहां  रहीं  कहनी  चाहिए  ।  इन्हें  पता  है  कि  इस  देश  में  न्‍्यायपालिका  की
 स्थिति  क्‍या  न्यायपालिका  पर  ये  किस  तरह  के  आरोप  यहां  लगा  रहे  एक  घरिष्ठ  वकील  होने  के
 नाते  इनसे  यह  आशा  की  जाती  है  कि  न्यायपालिका  की  मर्यादा  को  कायम  रखें  लेकिन  ये  इस  तरह  से
 बोल  रहे  ऐसी  बातों  को  कहने  के  भी  तरीके  होते  हैं  ।

 थी  सोमनाथ  चढजों  :  मैं  उन्हें  जानता  हूं  ।  मैं  आपसे  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  ।  यदि  भारत
 सरकार  राष्ट्रपति  जी  द्वारा  नियुक्त  किसी  न्यायधीश  को  सर्वोच्च  स्यायालय  इस  आधार  पर  पद्सीन
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 होने  से  मना  करता  है  कि  उसकी  नियुक्तित  अवध  तो  क्या  संसद  का  इससे  कोई  तसालुल्क  महीं
 केन्द्र  सरकार  के  लिए  यह  बाध्यकारी  कत्त  «य  हो  जाता  है  कि

 इस्पात  संत्रालय  में  राज्य  मर्जी  संतोध  सोहन  :  माननीय  जोकि  धार  के  भी
 सदस्य  मेरे  पास  आते  हैं  और  वे  ही  मुझे  यह  सब  बताते

 ओो  सोसभाथ  शटर्जो  :  मैं  उनके  खिलाफ  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  रखू  मैं  उन्हें
 जानता  इन्हें  गजंने  हम  इन्हें  अच्छी  तरह  से  जानत  बात  यह  है  कि  स्यायधीश
 की  तियुक्ति  सर्बोच्च  न्यायालय  ने  रहुकर  कर  दी  इसलिए  सरकार  को  यह  बात  अवश्य

 स्पष्ट  करनी  चाहिए  ।

 ओर  पथन  कुमार  बंसल  :  ये  उस  न्यायधौश  की  श्रत्सेना  नहीं  कर  सकते  जो  कि  उत्तर  देने  के

 लिए  स्वयं  यहां  उपस्थित  नहीँ  हैं  |  बात  यह  है  |  ये  इस  मामले  को  यहां  नहीं  उठा  सकते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्हें  इस  मामले  को  पुनः  स्थायी  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  उठाना  होगा  ।

 श्री  सोमनाथ  चटजी  :  जब  सक्षम  न्यायालय  ने  गिरफ्तारी  वारंट  जारी  किया  है'तो  यह
 सरकार  उस  अभियुक्त  को  गिरफ्तार  करवाने  में  उसकी  क्या  सहायता  कर  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अवसर  दूगा  |

 श्ली  तरित  घरत  तोपबार  क्‍या  आप  इस  बारे  में  चितित  क्या  आप  नहीं  जानते  हैं

 कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  को  रदूृद  कर  दिया  गया  है  ?

 की  संतोष  मोहन  या  तो  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  या  वे  इसे  सिद्ध  करें|  उस्होंने  मेरा  नाम  लिया

 क्षी  सोमनाथ  चटर्जी  :  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि  यह  सरकार  इस  पर  वक्तव्य  दे  और

 श्री  एण्डरसन  को  यहां  लाने  के  लिए  सभी  सम्भव  उपाय  किए  जाए  ताकि  उचित  जांच  हो  सके  ।

 भरी  सफ्दीन  चौधरी  :  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शी  ए०  चास्सं  :  नागालैंड  में  जो  कुछ  हुआ  है  वह  स्यायिक  अंत:करण  के  लिए  भी

 दुःखद  है  ।  विधान  सभा  को  भंग  करने  के  तुरम्त  वाद  राज्यपाल  मे  तार  द्वारा  संदेश  भेजा  और  राष्ट्रपति

 को  सूचित  किए  बगैर  प्रंस  में  बयान  दे  विया
 जब  वहां  राष्ट्रीय

 मोर्च  की  सरकार  थी  तो  उस  श्वरकार

 से  प्रबर  श्रेणी  लिपिकों  वी  तरह  एक  ही  भटके  में  13  सरकारों  को  बर्खाश्त  कर  यह  सरकार

 लोकतन्त्र  की  प्रतीक  है  और  राज्यपाल  का  उचित  सम्मान  करती  इससे  बढ़ी  बात  तो  यह  है  कि

 नागालैंड  में  राज्यपाल  के  पद  को  राजतैतिक  बता  दिया  गया  है  ।  इससे  इस  उच्च  पद  का  अक्षमान  हुआ  है

 माननीय  गंह  मंत्री  ने  दूसरे  दिन  बक्तथ्य  दिया  कि  वे  इस  सम्मानवीय  सभा  में  एक  वक्तव्य  लेकिन

 संसद  का  अनादर  करते  हुए  इस  राज्यपाल  ने  स्वततः  यह  कारंवाई  की
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 अध्यक्ष  महोदय  :  गया  आप  मूल  प्रस्ताव  की  सूचना  दिए  बगेर  भी  राज्यपाल  के  आचरण  पर  चर्चा

 कर  सकते  हैं  ?

 शो  ए०  चाह्से  :  मैं  सही  स्थिति  का  वर्णन  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  मामला  समाप्त  हो  चुका  हमने  उसे  छोड़  दिया  है  ।

 )

 शो  ए०  चाहसं  :  मैं  गृह  मंत्री  स ेइस  पर  एक  स्पष्ट  वक्‍तब्य  चाहता  हूं  ।

 क्री  पी०  सी०  चआाक्को  :  जो  कुछ  हो  रहा  है  उस  पर  गुह  मंत्री  को  एक  वक्तव्य  देता

 चाहिए  ।

 करी  राम  कापसे  :  26  मार्च  की  बुलेटिन  संब्या  873  भाग-ा  के  अनुसार  यह  निर्णय
 लिया  गया  था  कि  हम  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  मांगों  पर  कल  विचार  मैं  अभी
 शन  पटल  पर  हमें  अ,ज  की  तारीख  में  केवल  दो  भाग  प्राप्त  हुए  आज  उन्होंने  हमें  ओर
 एश  दिए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  मतलब  वाषिक  रिपोर्ट  से

 करी  रास  कापसे  :  ओर  11  अभी  तक  सदस्यों  को  प्राप्स  नहीं  हुए  हमें  इस  पर  कल
 विचार  करना  है  ।  वास्तव  में  हमें  इसे  पांच-छह  दिन  तक  पढ़ना  होता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  कार्य

 मंत्राणा  समिति  को  पूरे  मु  पर  विचार  करना  पड़  सकता  है  चाहे  हम  इस  मामले  पर  कल  चर्चा  कर  पके

 या  नहीं  ।  मुझे  इस  बारे  में  काफी  संदेह

 भरी  रास  माईक  :  सरकार  के  लिए  यहू  आवश्यक  है  कि  वह  हमें  रिपोर्ट  रिपोर्ट
 के  बिना  हम  इस  पर  चर्घा  कैसे  कर  सकते  हैं  |  कृपया  निर्देश  दें:*'

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  पर  विचार  करेंगे  ।

 12.54  भन्प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 झारखच्ड  मामलों  सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्ट

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  एस०
 जेकथ  :  मैं  श्री  एस०  बो०  चन्हाण  फी  ओर  से  झारखण्ड  से  संबंधित  मामलों  की  समिति  की  रिपोर्ट

 की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संश्या  एल०  ही  ०  1661/92]  ]

 जल  और  विच्य त  परामशंदात्रो  सेवाएं  लिभिटेड  और  जल  संसाधन  संत्रालय
 के  बोच  वर्ष  1991-92  के  लिए  हुआ  समझौता  शापन

 संचार  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  पो०  थो०  रंगवब्या  :  श्री  विद्यायरण  शुक्श  की  ओर
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 से  जल  और  विद्युत  परामशंदात्री  सेवाएਂ  लिमिटेड  और  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष

 1991-92  के  लिए  हुए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  एवं  अंग्रेजी  पटल  पर  रखता

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संक्या  एल०  टी०  1656/92] ]

 राष्ट्रीय  ताप  विज्ञत  निगम  मई  दिल्‍ली  का  ब्य  1991-92  का  बायिक

 प्रतियेदत  सथा  कार्यकरण  को  समोक्षा  और  इन  पत्रों  भादि  को  पटल  पर

 रखने  में  हुए  बिलम्य
 के

 कारण  बशनि  बाला  विवरण

 विश्चूत  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  राध्य  संत्रो  कल्पताथ  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 (i)  राष्ट्रीय  ताप  विज्य,त  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  ओर

 (४)  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  नई  विल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  इन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  को  टिप्पणियां  ।

 eel

 (2)  उपयुक्त  में  उल्लिश्लित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलस्थ  के  कारण  वर्शाने

 बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  ही*  1651/92]

 (3)  राष्ट्रीय  पन-बिजली  विद्युत  निगम  लिमिटेड  तथा  विद्यूत  विद्यूत  और  गैर

 परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1991-92  के  समझौता  शापन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  संश्या  एल०  टी०  1658/92]

 आरतोय  टेलोफोस  निगम  लिमिटेड  और  द्  रसंचार  विभागों  आदि  के  बोच
 बर्य  1991-92  के  लिए  समझौता  शापन

 संचार  संजालय  में  उप  मंत्री  वो०  रंगम्था  :  मैं  मिस्तलिश्षित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लिमिटेड  और  दूरसंचार  भारत  सरकार  के  बीच  वर्ष
 199  1-92  के  समझोता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  हो०  1659/92]

 (2)  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिटस॑  लिमिटेड  और  दूरसंचार  भारत  सरकार  के  बीज  बर्ष
 1991-92  के  समझौता  ज्ञापन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढो०  1660/92 |
 ae  8.
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 12.55  स०प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 सहासलिय  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्य  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा
 को

 देनो  है  :-

 सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)
 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  विनियोग  विधेयक  1992  जिसे

 लोक  सभा  द्वारा  अपनी  26  1992  992  को  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य

 सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  सेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने  का

 निदेश  हुआ  है  कि  हस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  स्िफारिशें  नहीं  करनी

 सभा के
 प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम  (6)

 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  विनियोग  1992  जिसे  लोक  सभा

 द्वारा  अपनी  26  1992  की  बेंठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  को

 उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने  का  निदेश

 हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारशें  नहीं  करनी  हैं  ।”

 12.55  $  स०प०

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 हिन्दुस्तान  जिक  लिसिटेड  से  नकलो  बियाक्त  गेस  से  मरमे  वाले  बच्चों  के

 परिवारों  को  पर्याप्त  मुआबजा  सुनिश्चित  किए  जामे  को  आवश्यकता

 क्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  मैं  नियम  377  के  बन्तगंत  निम्नलिखित  मामला

 उठाना  चाहता  हूं  :

 मैं  सरकार  का  ध्यान  विशाखापतनम  णद्वर  में  जायु  जल  प्रटृषण  नियंत्रण  के  संबंध  में  कड़ी

 सतकंता  बरतने  की  आवश्यकता  की  ओर  आकर्षित  करना  चादता  विग्ाखापतनम  हमारे  देश  के  तेजी

 से  विकसित  हो  रहे  लौद्योगिक  शहरों  में  से  एक  है  ।

 हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  विशाखापतनम  में  साधारण  तोर  पर  और

 चुबकाबाणिपलेम
 में  विशेष  रूप  से  वायु/जल  प्रदूषण  करने  वाले  मुख्य  स्त्रोत  में  से एक  है  ।  हिन्दुस्तान  जिक

 लिमिटेड  से  हाल  ही  में  ।4  अगस्त  को  जहरीली  गैस  निकलने  से  दो  बच्चों  की  मृत्यु  हो  इस  फंक्ट्री

 के  आसपास  रहने  वाले  लोग  वहां  रहने  में  काफी  भयभीत  हैं  क्योंकि  केवल  हवा  ही  नहीं  बल्कि  पीने  का

 पानी  भी  दूषित  और  प्रदूषिट  हो  गया  है  जिसके  कारण  प्रदूषण  मोतें  हो  रहो

 हिस्दुस्तान  जिक  प्रगालक  सल्फर

 अरगजी  युवत  गैस  उत्सजित  करता  है  और  जीडआक्साइड  डायरिया  और  तपेदिक  फैलने  के  मुख्य  कारण

 हैं  |  संयंत्र  से  उत्सजित  फनी  में  जिक  आदि  होता  है  जो  पीते  के  को  प्रदूषित  करता  है  ।

 सरकार  द्वारा  बरती  जा  रही  चौकसी  और  लागू  किए  गए  कानून  के  बावजूद  भी  साबंजनिक  क्षेत्र

 हक
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 के  कई  उपक्रम  जिक  सुरक्षा  उपायों  पर  ध्यात  नहीं  दे  रहे  हैं  ऐसा
 प्रतीत  होता  है  कि  सभी  कानून  निजी  क्षेत्र  के  लिए

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जिन  दो  बच्चों  की  जिक  प्रदूषण  के  कारण  मृत्यु  हो  गई  है
 उनके  परिवारों  पर्याप्त  मुआवजा  दिया  जाए  और  मृतकों  के  परियार  के  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य  को

 हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  में  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाए  |

 गुणबायूर  होते  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  17  ओर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  को  जोड़ने
 बाले  सम्पक  राजमार्ग  को  स्वीकृति  दिए  जाने  को  आवश्यकता

 ओर  पी०सी०  जाक्को  :  पैं  नियम  377  के  अधीन  निम्न  लिखित  मामला  उठाना

 चाहता  हूं  :

 केरल  सरकार  ने  1984  में  भारत  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  जिसमें  महत्वपूर्ण  पुलों  और

 सड़कों  की  सूची  थी  ।  इसमें  गृुर्वायर  से  होते  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  और  राजमार्ग  1?  को  जोड़ने
 वाला  संपर्क  राजमार्ग  भी  सम्मिलित  जिसे  आठवीं  योजना  के  दौरान  सी०भार०एफ०  में  सम्मिलित

 किया  जाना  था  ।  यह  सम्पर्क  राजमार्ग  त्रिचूर  शहर  के  लिए  बाई  पास  का  काम  करेगी  जिससे  जिचूर  शहर
 में  यातायात  भीड़भाड़  कम  हो  जाएगी  और  इससे  केरल  राज्य  के  महत्वपूर्ण  तीर्थाटन  स्थाम  गुरुवायूर  के

 विकास  को  प्रोत्साहन  केरल  सरकार  द्वारा  श्रस्तावित  कार्यों  को  देखते  जिसमें  संपर्क  राजमार्ग

 सी  सम्मिलित  केरल  को  आबंटित  वतंमान  सी०  आर०  एफ०  अपर्याप्त  लगता  परन्तु  केरल  सरकार

 द्वारा  प्रस्तावित  किसी  भी  कार्य  फे  लिए  पिछले  वर्ष  के  दोरान  कोई  अनुमोदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।  भारत
 सरकार  द्वारा  मई  ५988  में  अनुमोदित  संशोधित  संकल्प  पर  आधारित  केन्द्रीय  सड़पः  कोच  की

 केन्द्र  सरका  राज्य  सरकार  को  अभी  पुनः  आबंटिश  करना  33  करोड़  रुपये  के  लगभग  पर्याप्त

 रिक्त  आबंटन  केरल  सरकार  को  मिलले  की  संभावना  मैं  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  वे  लम्बित  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  के  लिए  तुरन्त  कारंवाई  करें  ओर  गुरुवायूर  से  गुजरने  वाले  संपर्क

 राजमार्ग  को  मंजूरी  प्रदास

 राजस्थान  में  एक  इलेक्ट्रोतिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए
 जाने  की  भावश्यकता

 ]

 प्रो०  सता  सिह  शावत  :  अजमेर  एक  म|स्कृतिक  तथा

 सम्प्रदायिक  सौहाद ता  का  आदर्श  नगर  रहा  यह  नगर  राजस्थान  की  हृदयस्थली  अ  तर्राष्ट्रीय

 दृष्हि  से  भी  पर्यटकों  तथा  धर्म
 प्र

 मीजनों  गत  वरगाह  गरीफ  एवं  पुष्कर  राज  फे  कारण  आकर्षण  केन्द्र

 परन्तु  यहां  पर  अभी  तक  टेलीफोन  की  पुरानी  घिसी-पिटी  क्रासबार  प्रणाली  ही  कार्य  *त  पांच  लाख
 से  अधिक  आबादी  के  नगर  भें  टेलीफोन  प्रणाली  चुस्त  एवं  दुरूस्त  होने  की  आवश्यकता  हजारों  व्यक्ति
 टेलीफोत  कनेक्शन  की  प्रतीक्षा  सूची  में  है  परन्तु  प्रतिवर्ष  बहुत  कम  कनेबजन  दिए  जा  रहे  क्योंकि

 पुरानी  क्रासबार  प्रणाली  की  क्षमता  अत्यन्त  कम  निरन्तर  टेलीफोन  व्यवस्था  खराब  होने  तथा

 बार  जमोनों  को  खोदने  आदि  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  में  घोर  असंतोष  यहां  से  कई  दैनिक
 पत्र  भी  निकलते  हैं  ।

 अतः  केम्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  निः  अरस्त-व्यस्त  एवं  दूषित  टेलीफोन  प्रणाली  को  प्रभावी  एवं

 249
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 लतਂ  निजता +  न  न्ननजन  नि  ननननन  नली  नी  अननभनाननल

 सक्षम  बनाने  तथा  उपभोक्ताओं  को  अच्ण्छी  सेवाएं  प्रदान  करने  हेतु  इस  प्रणाली  को  इलेक्ट्रोनिक  सिस्टम

 एक्सचेंज  प्रणाली  में  बकला

 1.00  भ०प्र०

 कापढुबंज-मदासा  बड़ी  रेल  लाइम  को  शोध  प्रा  किए  जाने  को  आवश्यकता

 डा०  खुशोराम  ड  गरोमल  जेस्वाणो  1978-79  में  पहली  बार  22  करोड़  रुपयों  की

 लागत  पर  कापडवंज-मदासा  बड़ी  रेल  लाइन  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  दी  गई
 उस  क्षेत्र  की  जनता  के  लम्बे  समय  से  की  जा  रही  मांग  के  आधार  पर  उसको  स्वीकृति  दी  गई  उसके

 बाद  इस  मामले  में  कुछ  भी  काय्यंबाही  नहीं  की  गई  यहां  तक  इस  वर्ष  के  रेल  बजट  इस  रेल
 मार्ग  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  नाडियाह-कापड़वंज  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  का  काम  अग्तिम  चरण  पर

 ये  बड़ी  आशचय  बात  है  कि  45  वर्ष  की  स्वतन्त्रता  के  बाद  इस  क्षेत्र  की  इनके  ध्षोज
 में  एक  किलोमीटर  का  भी  रेलमार्ग  न  तो  देख  सकी  न  ही  उसका  लाभ  उठा  सभी  ।  और  इसके  बाद  भी
 अन्य  प्राकृतिक  और  भौगोलिक  स्रोतों  की  कमी  के  कारण ये  क्षेत्र  पूर्ण  रूप  से  अविकसित  है  ।

 रेल  को  चालू  करने  से  ही  भविष्य  में  कुछ  विकास  हो  सकता

 अतः  मैं  सरकार  से  अगुरोध  करता  हूं  कि  हस  क्षेत्र  में  रेल  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 गम्भीरता  से  विचार

 कर्गादक  में  राजसागों  की  सरस्मत  के  लिए  राज्य  सरकार  को  केसप्रीय  सड़क
 कोय  से  घन  दिए  जामे  को  आवश्यकता

 ओऔ  जी०  देवराय  नायक  :  कर्नाटक  राज्य  के  उसर  कनारा  जिला  होन्‍नावार  के  निकट
 राष्ट्र  प  राजमार्ग  17  पर  स्थित  शरायती  पुल  कुछ  समय  पहले  टूट  गया  था  और  केरल  तटवर्तीय  कर्नाटक
 से  बम्बई  और  गुजरात  की  ओर  जाने  वाली  भारी  यातायात  जैसे  कारें  और  अन्य  वाहनों  का
 भारी  यातायात  इसी  पुल  से  होकर  गुजरता  इस  पुल  के  ढह  जाने  के  कारण  सभी  वाहनों  को  अन्य
 स्थानीय  प्रदेश  सागर-हुबली  को  सिरसी  मार्ग  सिद्दापु  र-हुबली  को  एल्लापुर  मार्ग  से
 हालियाब  और  सागर-हुबली  को  सोरब  मार्ग  से  होकर  गुजरना  पड़ा  ।

 ह

 यातायात  बढ़  जाने  के  कई  स्थानों  पर  सड़क  की  स्थिति  और  भी  बिगड़  गई

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  से  यह  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सड़क  कोष  इन  प्रदेश  राजमार्गों  की  शीघ्र
 महम्मत  के  लिए  10  करोड़  रुपये  आबंटित  इससे  राज्य  राजमार्गों  पर  बढ़  रही  भारी  यातायात  को
 सहन  कर  सकने  को  क्षमता  अन्यथा  जिसे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  17  से  गुजरना  पड़ता  था  ।

 मध्यप्रवेश  के  आदिवासी  जिले  सरगुजा  में  आंज्रशोथ  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए
 दवाइयों  को  व्यवस्था  किए  जाने  ओर  अम्य  कदम  उठाए  जाने  को  आवश्यकता

 झो  खेलसाथ  सिंह  :  मध्य  प्रदेश
 के  सरगुजा  जिले  में  विकास  खंड  मैनपार  के  अन्तर्गत

 ग्राम  सुपलगा  और  बिसरपानी  में  आम्त्रशोथ  की  बीमारी  फैली  हुई  दिनांक  22-2-92  से

 248



 10  1914  नियम  377  के  अधीन  सामले
 असली  ne  की

 18-3-92  के  बीच  ग्राम  सुपलगा  से  ।]  लोग  बिसरपानी  से  3  लोगों  की  मृत्यु  आन्त्रगोध  बीमारी  से  हो
 चुकी  दिनांक  20-3-92  को  करीब  36  लोग  खूनी  पेच्रीस  की  बीमारी  से  ग्रसित  थे  ।

 सरगुजा  जिले  में  सी  ०एम०ओ०  नहीं  डी  ०एच०जो०  के  यार  पद  हैं  जिनमें  स ेएक  ही  डी०एच०
 ओ०  कार्यरत  दवाई  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  ह ैजिसे  बीमारी  की  रोकथाम  महीं  हो  पा  रही  अतः

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  आन्त्रशोथ  बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  ददाई  उपलब्ध
 करवाये  एवम्‌  सरगूजा  जिले  के  स्वास्थ्य  विभाग  के  रिक्त  पदों  को  शीघ्र  भरने  के  लिए  मध्य  प्रदेश
 सरकार  को  आगाह  करे  ।

 पश्चिमी  बंगाल  के  बारपेटा  जिले  में  एक  पटसन  मिल  स्थापित  किए  जाने  को

 आवश्यकता

 ]

 क्री  उद्धव  बसेन  :  बारपेटा|पटसन  उत्पादन  का  मुख्य  जिला  बॉरपेटा  जिसा

 और  उसके  समीपस्थ  जिले  सम्पूर्ण  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  में  पटसन  की  लेती  के  लिए  प्रसिद्ध  मात्र  बारपेटा

 जिले  में  ही  प्रतिवर्ष  लगभग  एक  लाख  टन  पटसन  उत्पादन  होता  है  ।  वहां  पर  उत्पादित  पटसन  की

 लिटी  भी  अच्छी  होती  है  |  वहां  के  लोगों  बारपेटा  जिले  में  पटसम  उत्पादक  एकक  को  ओलने  की

 बड़ी  मांग  है  ।  कुछ  वर्ष  पहले  इस  दिशा  में  कुछ  प्रयास  भी  किए  गए  थे  और  बारपेटा  जिसा  गऊगाचार

 में  शिलान्यास  भी  किया  गया  ।  लेकिन  अभी  तक  पटसन  मिल  की  स्थापना  नहीं  की  गई  है  और  एकक

 के  लिए  प्रस्तावित  भूमि  बेकार  पड़ी  हुई

 बारपेटा  जिले  अभी  भी  पटसन  मिल  के  खोलने  की  मांग  प्रबल  बारपेटा  जिला  आज  भी

 पटसन  उत्पादन  का  मय  क्षत्र  होने  के  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  हस  जिले  में  पटसन  मिल  को  खोले

 जाने  के  लिए  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  उत्पादित  पटसन  का  उपयोग  हो  सके  और

 गार  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 गजरात  को  कच्ले  तेल  पर  बढ़ी  हुई  दरोंसे  रायत्टी  दिए  जाते  को

 आवश्यकता

 )

 करी  नारायगर्भाई  शाठबा  :  अध्यक्ष  गुजरात  सरकार  ने  क्रड  आयल

 पर  रायल्टी  की  बढ़ोतरी  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  तथा  केन्द्र  सरकार  ने  1-4-87  से

 31-3-91  तक  रापत्टी  बढ़ा  दी  थी  और  जितना  भी  पैसा  वाकी  वह  गुजरात  सरकार  को  उपलब्ध

 कराना  परन्तु  इस  रायल्टी  को  बढ़ाने  के  लिए  1-4-90  से  पुनः  बदलना
 राज्य

 सरकार  ने

 केन्द्र  सरकार  से  इस  बारे  में  कई  बार  अनुरोध  किया  था  तथा  केन्द्र  सरकार  ने  एक  कमेडी  नियुक्त  की

 इस  कमेटी  ने  गुजरात  सरकार  को  बताया  था  कि  इस  कमेटी  ने  1-11-9  |
 को

 अपने  विचार  केग्दर

 सरका  (  के  सामने  रखे  थे  |  तब  से  ही  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  से  इस  बारे  में  बार-बार  अनुरोध

 करती  रही  है  लेझिन  आज  तक  इस  पर  कोई  विचार  केन्द्र  सरकार  ने  नहीं  किया  जिसकी  वजह

 से  गुजरात  सरकार  को  बहुत  नुकसान  हो  रहा
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 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने  30  1992

 के  आरे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  वितिमय  बोर्ड  विधेयक

 वन
 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अमुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वह  जलूद  से  जल्द  इस  बारे  में  सिर्णय  लेने

 का  कष्ट  करें  ताफि  गुजरात  राज्य  को  इससे  फायदा  पहुंच  सके  :

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  215  म०प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1.07  सम०  १०

 तत्पश्यात  लोक  सभा  सध्याह्न  भोजन  के  लिए  2°15  स०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2'22  भ०  प०

 मध्यान्हु  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2°22  स०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 भारतीय  प्रतिभूति  ओर  विनिमय  बो्ड  अध्यावेह्ष  का  मिरनुमोदन  किए  जामे
 के  बारे  में  सांथिधिक  खंकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक *
 उचस्ूयक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  मद  सं०  7  और  8  पर  एक  साथ  चर्चा  करेगी  ।  श्रीमती  गीता

 मुखर्जी  ।

 श्योमतो  गीता  मुलर्भी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हु  :

 यह  राभा  3।  1992  का  सॉस्ट्रपति  हारा  प्रर्यापिंत  भारतीय  प्रतिः
 ओर  विनिमय  बोर्ड  1992  (1992  का  अध्यादेश  संख्या  5)  का  निर  नुमोदन  करती
 है  a

 माननीय  उपाध्यक्ष  इस  संविधानिक  संकल्प  को  प्रस्ताव  करने  का  मेरा  मुख्य  कारण  यह
 कि  मैं  अध्यादेश  जारी  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  सरकार  जो  कुछ  करना  चाहती  वह

 सामास्य  विधेयक  के  द्वारा  कर  रकती  है  |  अध्यादेश  के  औचित्य  को  बताये  हुए  उहदीश्य  और  कारणों  के
 वहतब्य  में  कहा  गयाकि  :

 कि  संसद  का  सत्र  जारी  नहीं  था  और  लोगों  में  प्‌  जी  ब!जार  के  विकास  तथा  स्थायित्व
 के  प्रति  विश्वास  की  भावना  जयाने  के  लिए  यह  अत्यन्त  आवश्यक  हो  गया  था  अतः  यष्ट्रपत्त
 महोदय  मे  30  1992  को  भारतीय  प्रतिभ्रूति  और  विनिमय  बोर्ड  1992
 (1992  का  अध्यादेश  संख्या  5)  प्रब्यापित

 न लुलनललइलअइलाअइआइास
 $  दिनांक  30-3-1992  के  भारत  के  असाधारण  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 10  1914  भारतीय  प्रतिशभ्ूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  मिरतुयोइन  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिश्नय  बोर्ड  तिकश्नेयक

 आपने  ऐसा  ही  कहा  मैं  जानती  हु  कि  इस  विषय  पर  सरकार  ओर  वित्त  मंत्री  में  मतभेद
 मैंने  समाचार-पत्रों  में  पढ़ा  आप  इसका  खण्डन  कर  सकते  मैं  यो  बात  नहीं  कह  रही  हूं  ।  यदि  आप

 नहीं  पूछते  तो  मैं  उस  विषय  पर  नहीं  बोलती  |  कुछ  भी  आप  सब  एक  मत  इन्हीं  अआप्नार  पर
 जो  कुछ  कहा  मैं  उस  पर  बात  करना  चाहती

 ७०५

 अब  यह  कहा  गया  है  कि  इसके  द्वारा  स्थिरता  लाई  इस  अध्यादेश  नेपूजी  बाजार  में
 क्या  स्थिरता  आएगी  और  शेयर  मूल्यों  में  क्या  स्थिरता  आएगी  अभी  इसका  इन्तजार  कल  के

 मिक  टाइ  स्‍्टाਂ  में  एक  समाचार  में  कहा  गया  है  कि  :

 के  महीने  में  बजट  अधिवेशन  के  तेजड्डियों  द्वारा  कल्पित  तेजी  पैदा  किए  खाने

 के  कारण  भाग्तीय  शेयर  बाजार  में  अभूतपूर्व  उठाल  आया  ।  इसः  सप्ताह  बभ्यई  सेकर  बालार
 का  सम्वेदनशीलਂ  सुचकांक  3800  के  अंक  को  पार  कर  शौकि  एक  नथा  कीतिकात  है  ।”

 अध्यादेश  के  क|रण  ये  स्थिरता  आई  है  शेयर  कीमतों  में  नया  रिकार्ड  स्थापित  हुआ  अतः

 ब्रा  इस  अध्यादेश  के  प्राख्यापन  को  न्यायोत्रित  दहराया  जा  सकता  है  ?  विचार  इसका  उत्तर  है
 ।  जहां  तक  अध्यादेश  का  प्रश्न  ये  मेरा  मुख्य  सवाल

 अब  मैं  विधेयक  पर  चर्चा  करू गी  ।  इस  विधेयक  में  बोडे  को  साक्धामिक  अधिकार  थेने  के  खिया

 जो  उसके  पास  नहीं  और  नया  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  |  सल्कार  आखिर  क्‍या  कइता  चाहती  है  और

 शेयर  बाजार  में  स्थिरता  लाने  और  पू  जी  निवेशकों  विश्लेषकर  छोटे  पूजी  निवेशकों  को  सुरक्षा  प्र्मन

 क  ने  के  लिए  क्‍या  करना  चाहती  इससे  पूजी  निर्गम  के  निय्न्त्रक  को  निर्धारित

 करते  थे  जिस  पर  कि  शेयर  को  बेचा  जा  सके  ।  लेकिन  जहां  तक  मैं  इसे  समझ  पाई  हूं  कम्पतियां  यह

 स्वयं  ही  इसका  निश्चरिण  करेंगी  कि  किस  प्रिमियम  पर  नये  शेयरों  को  बेचा  जाए  ।
 ेु  बड़ी  कम्पभियों  द्वारा

 जाने  वाली  हेराफेरी  को  सभी  जानते  कभी-कभी  बड़ी  कम्पनियां  अपने  शेयरों  को  खुद  ही  खरीद

 लेती  है  और  इन्हें  वह  सीधे  ही  अपने  नाम  पर  नहीं  खरीदती  हैं  बल्कि  कुछ  सहयोगी  कम्पनियों  के  माध्यम

 से  खरीदती  हैं  और  शेयरों  की  कीमतें  बढ़ा  देती  जब  बाजार  चढ़ाब  पर  होता  है  और  शेपर  खरीदने

 वाले  अधिक  होते  हैं  तो  यही  कम्पनियां  अचानक  अपने  शेयरों  फो  बाजार  में  बेच  देती  है  और  कीमतों  को

 एकदम  नीजे  गिरा  देती  है  ।  इस  प्रचलन  से  निश्चित  रूप  से  छोटे  नियेशकों  के  हितों  को  हानि  पहुंचती

 जिनकी  इस  तरह  की  हानि  बर्दाश्त  करने  की  क्षमता  बहुत  कम  होती  है  ।  शेयर  खरीदने  बाले  अधिक

 होने  के  कारण  पिछले  वित्तीय  वर्ष  यदि  मेरी  जानकारी  सही  हैं  तो  टाटा  समुह  का  लाभांश  इस  तरह

 के  वित्तीय  लेन  देन  से  उत्पादक  क्षेत्र  की  तुलना  में  अधिक  यह  बहुत  ही  श्तरनाक  चोज  है।यह

 दर्शाती  है  कि  इस  तरह  की  सुस्थापित  कम्पतियों  को  भी
 इस

 प्रकार  के  हरी  पर
 निर्भर  रहना  पड़ता

 मैं  यह  समझ  नहीं  पाई  हूं  कि  यह  विधेयक  किस  प्रकार  इस  तरह  के  प्रचलन  को  रोक  फबेषा  ।

 यह  सिफ  टाटा  समूह  की  ही  बात  नहीं  काइमेटिक  होंडा  का  उदाहरण  लें  ।  इसके  शेयर  आरीं  किए
 गये  ओर  निश्चित  सख्या  से  बहुत  ज्यादा  लोगों  ने  इसके  लिए  आवेदन  किया  ।  प्राप्त  धतराशि  को  शेयर

 प्राप्ति  के  इच्छुक  अ  शदाताक्षों  को  बापिस  करने  के  बजाय॑  बैंक  में  रख  दिया  गया  और  फिर  छः  महिने

 बीत  गये  ।  तीन  महीने  के  अन्दर  उन  लोगों  को  ये  रुपये  वापिस  कर  दिये  जाने  चाहिये  थे  जिन्हें  शेवर  नहीं
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 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरमुमोदन
 किए

 जाने  30  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक

 ऐसा  न  बैंक  ने  काइनेटिक  होंडा  कम्पनी  को  यह  घन  दे  दिया  ।  इस  कम्पनी  ने  उत्पादन  चालू

 करने  के  पूर्व  ही  अपने  उन  क्पापात्रों  में  लाभांश  बांट  दिया  जिन्होंने  भारी  मात्रा  में  शेयर  प्राप्त  कर  लिए

 ये  |  एंसी  स्थिति  में  लघु  निवेशकर्साओं  की  रक्षा  कैसे  की  जा  सकती  इसका  जिक्र  इस  विधेयक  में  नहीं

 इस  विधेयक  के  अनुसार  बोर्ड  का  गठन  निम्न  प्रकार  से  किया  जाना  इस  बोर्ड  में  एक

 मैन  दो  सदस्य  कन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों  में  विस  ओर  विधि  से  सम्बन्धित  अधिकारियों

 में  से  चुने  एक  सदस्य  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  अधिकारियों  में  स ेलिया  जायेगा  और  दो  नामांकित

 सदस्य  होंगे  ।  मुझे  इन  सदस्यों  के  चयन  के  मानदण्ड  समझ  में  नहीं  आए  ।  यह  बहुत  कुछ  बोर्ड  के  सदस्यों

 पर  ही  निर्भर  करेगा  कि  उनको  सहानुभूति  किसकी  तरफ  यह  लघु  निवेशकर्त्ताओं  की  तरफ  होगी

 या  अपने  चहेतों  के  तरफ  द्वोगी  या  उन  हेरा-फेरी  करने  बालों  की  तरफ  होगी  या  फिर  निवेशकर्त्ताओं

 की  तरफ  होगी  ?  कम  से  कम  बढ़  पूजी  निवेशकर्ताओं  की  तो  अनदेखी  नहीं  की  जा  सकती  ।

 अगर  दो  तामांकित  सदस्यों  को  छोड़  दें  तो  निश्चित  रूप  से  एक  नौकरशाही  ढांचा  ही

 कछेंक  सम्मानजनक  अपवादों  को  हमारी  नौकरशाही  जनसाधारण  से  निकटता  क॑  सम्बन्धों  के

 लिए  तो  कम  से  कम  प्रख्यात  नहीं  इस।लए  कैसे  और  किस  रूप  में  यह  गारन्टी  दी  जा  सकती  है  कि  यह

 विधेयक  जैसाकि  इसके  उद्देश्य  और  कारणों  में  निहित  पू  जी  निवेशकर्साओं  की  हितों  की  रक्षा

 ये  कुछ  प्रमुख  प्रश्न  हैं  जिनका  उत्तर  मन्त्रालय  को  पूर्ण  खुले  दस्तावेज  के  माध्यम  से  देने  की  जरूरत  है  ।

 अन्यथा  ये  चीजें  फम  से  कम  हम  जैसे  लोगों  को  तो  स्पष्ट  नहीं  हो  सकेंगी  ।

 परसों  श्री  मनमोहन  सिंह  के  द्वारा  बम्बई  में  एक  बेठक  बुलायी  गयी  थी  जिसमें  उन्होंने  पूर्वाग्रह  से

 ग्रसित  *ई  तरह  की  बातें  उदाहरण  के  लिए  शेयर  बाजारों  को  लम्बे  समय  तक  खुले  रखने  के  निर्देश

 देने  के  जैसाकि  मैंने  इकानोमिक  टाइम्स  में  पढ़ा  स्टाक  एकक्‍्सबेंजों  को  एक  समात  और

 कालीन  निपटारा  अवधि  अपनाने  का  भी  निर्देश  दिया  गया  जैसाकि  मैंने  अपने  भाषण  के

 पूर्व  के  अशों  में  कह  चुकी  हूं  कि
 निपटारे  के  लिए  अल्पकालीन  अवधि  की  बहुत  ही  जरूरत  परन्तु

 इस  बात  की  क्‍या  गारण्टी  किस  प्रकार  से  हमारे  लिए  यह  सम्भव  हो  यह  स्पष्ट  नहीं  किया

 गया  एक्सचेंजों  के  स्वस्थ  विकास  और  फालतू  अटकलबाजी  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  इस  व्यापार  पर

 निगरानी  बढ़ाने  के लिए  कहा  गया  अगर  यह  सब  हो  रहा  है  तो  फालतू  अटकलबाजी

 भमाखिर  किसको  कहा  जाएगा  ।  यह  अपनी  अधिकतम  सीमा  पर  इस  विधेयक  में  ऐसा  क्‍या  है  जो  इस

 फालतू  अटकलबाजी  को  रोकने  की  गारण्टी  देता  हो  ?

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  यह  महज  एक  साधारण  किस्म  की

 प्रक्रिया  मात्र  प्रतीत  होता  यह  उससे  ज्यादा  कुछ  भी  नहीं  मेरे  लिए  यह  प्रसन्‍तता  की  बात  होगी
 अगर  माननीय  मंत्री  मुझे  आश्वस्त  कर  दें  कि  यह  एं  सा  नहीं  इस  प्रकार  की  अटकलबाजी  जोकि

 वास्तव  में  छोटे  पू  जी  निवेशकर्साओं  के  हितों  के  पूर्णतया  प्रतिकूल  नियन्त्रित  करने  के  लिए  वे  क्या  कर

 रहे  इससे  सम्बन्धित  सभी  जहूरी  कागजात  रखे  जाने  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्‍्त्री  मेरे

 प्रश्नोंका  उत्तर  देंगे--हालांकि  मैं  यह  नहीं  जानती  कि  वे  उत्तर  सन्‍्तोषजनक  होंगे  या  नहीं--उसके  बाद  ही
 मैं  इस  विधेयक  के  बारे  में  सोचू



 10  1914  भारतीय  प्रतिभूति  और  विभिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरतुमोदन  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  थोर्ड  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  समा  3!  1992  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रद्यापित  भारतीय  प्रतिधूति
 और  विनिमय  बोर्ड  1922  (1992  का  अध्यादेश  संख्या  5)  का  निरमुमोदन  करती

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्बर  :  में  प्रस्ताव  फरता  हू*  :

 प्रतिभूतियों  में  विनिधानकर्ताओं  के  हितों  का  संरक्षण  करने  और  प्रतिभूति  बाजार  के
 विकास  की  अभिवृद्धि  करने  सथा  उसे  बिनियमित  करने  के  लिए  बोर्ड  की  स्थापना  और  उससे
 सम्बन्धित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  फा  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 अध्यक्ष  महोदय  और  माननीय  हमारे  भूतपूर्व  स्व  ०  श्री  राजीब  गांधी  ने  बच
 1987-88  का  बजट  प्रस्तुत  करते  हुए  इस  गरिमापूर्ण  सभा  में  कहा  था  कि  सरकार  ने  स्टाक  एक्सश्रेजों
 और  प्रतिभूति  उद्योगों  के  वनियमन  और  ऋमिक  संचालन  के  लिये  एक  अलग  बोर्ड  स्थापित  करने  का
 निर्णय  किया  उन्होंन  यह  भी  कहा  था  कि  पूंजी  बाजारों  के  स्वस्थ  विकास  हेतु  निवेशकर्साओं  के
 अधिकारों  की  पूर्णतया  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ओर  व्यापार  में  व्याप्त  भ्रष्टाचारों  फी  राकथाम  होनी
 चाहिए  ।  उस  उदघोषणा  के  अनुरूप  प्रतिभूति  बाजार  के  विकास  एवं  विनियमन  और  निवेशकर्साओं  के
 हितों  के  रक्षा  से  सम्बन्धित  समी  विषयों  से  निबटने  के  लिए  12  1988  को  भारतीय  प्रतिभूति
 और  विनिमय  बोड्ड  की  स्थापना  की  गई  थी  ।  वित्त  मन्‍्त्री  ने  अपने  24  1991  के  बजट  भाषण  में

 कहा  था  कि  इस  बोडं  को  संवंधानिक  शक्ति  प्रदान  की  जाएगी  ।  उन्होंने  म्युब्युत  फर्ड  के  संचालन  के
 सम्बन्ध  में  छानून  बनाने  पर  विचार  फरने  की  भी  धोषणा  की

 पिछले  वर्ष  वर्तमान  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  बाद  इसके  द्वारा  उद्योगों  और  पूंजी  बाजारों  के
 सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  उदारवादी  नीतियों  की  घोषणा  के  कारण  शेयर  बाजार  में  तीव्र  गति  से  विकास  हो  रहा
 है  ।  इसलिये  शेयर  बाजार  में  विश्वास  बनाये  रखने  के  लिए  शीघ्र  ही  उपाय  करने  जरूरी  हो  गये  हैं  ।

 चू  कि  संसद  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  अतः  30  1992  को  भारताय  प्रतिभूति  और  बिनसियम
 बोर्ड  अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  ।  मुझे  इस  विधेयक  को  उस  अध्यादेश  का  स्थान  लेसे  के  लिए  इस  सभा
 के  समक्ष  प्रस्तुत  करते  हुए  हर्ष  हो  रहा

 भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनियम  बोर्ड  का  मुख्य  उह्ं  श्य  प्रतिभूतियों  में  निवेश  करने  बालों
 की  हितों  की  रक्षा  प्रतिभूति  बाजारों  के  वृद्धि  और  शक्ति  स्टाक  एक्सचेंजों  और  दूसरे  प्रतिभूति  बाजारों  के
 कार्यो  का  स्टाक  शेयर  स्थानान्तरण  व्यापारिक  बैंकरों
 ओर  शेयर  बाजारों  के  अन्य  मध्यस्थों  के  कार्यों

 का
 पंजीकरण  और  विनियमन  करने  मे  सम्बन्धित  है  ।

 साथ  ही  म्युच्युअल  फंड  सहित  सामूहिक  निवेश  योजना  के  कार्यों  का  पंजीकरण  और  विनियमन  और

 भूतियों  में  आस्तिरक  व्यापार  को  रोकने  का  भी  इसका  दायित्व  है  ।

 $  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।
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 आरतीप्र  प्रश्चभूति  ओर  विनिमय  ओई  अध्यादेश  का  निरतुमोदकत  क्रिए  जाने  20  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिधूति  और  किलिमय  ओडं  विश्वेप क
 कि  न नननननीनी नान  a  ee  5  अत  अनिओन  5  नं  न  तन  ne  +--+--

 रामेश्वर

 मुझे  विश्वास  है  कि  शेयर  बाजार  की  स्वध्य  और  क्रमिक  वृद्धि  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस

 बोर्ट  को  इस  प्रकार  की  शक्षित  भ्रौर  कार्य  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  का  माननीय  सद्बस्य  स्वागत

 करेंगे  ।  प्रतिभूतियों  में  निरन्‍्तर  बड़ते  हुए  बबत  के  निवेश  को  व्यवस्थित  करने  हेतु  एक  सुविनियोजित
 बाजार  का  होना  आवश्यक  जिससे  उत्तरोतर  आर्थिक  विकास  हो  सके  ।  अनिवासी  भारतीयों  और

 बिदेशी  निधिपों  द्वारा  किये  गये  निवेश  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  के  अन्तर्वहत  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 भी  इस  कार  की  प्रणाली  का  ह्ोनर  जरुरी  है  ।

 मैं  आशा  पररता  हूं  कि  यह  विधेयक  इस  गश्मिापूर्ण  सभा  के  सदस्यों  हारा  निर्धारित  सभी  आवश्यक

 मालकों  को  पूरा  करेषा  और  उलके  द्वारा  इसे  यथाशी प्र  पारित  कर  दिया  जिससे  देश  में  प्रतिभूति
 बाजारों  ओर  म्युच्युअल  फंडों  का विकास  और  विनियमन  हो  सके  ।  जैसाकि  विक्त  मंत्री  ने  29

 1992  2  को  अपने  बजट-भाषण  के  क्षेख़न  कहा  था  कि  ज्यों-ज्यों  हम  अनुभव  ग्रहण  इस  बोर्ड  को
 क्षमता  मजबूत  करने  हेलु  अतिईरेक्‍्त  शक्तियां  प्रबान  की  जाए भी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  को  सदन  के  समक्ष  वियाराय  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्दुत  हुआ  :

 प्रतिभूतियों  में  विनिधानकर्ताओं  के  हिलों  का  संरक्षण  करने  और  प्रतिभूति  बाजार  के
 बिकास  की  अभिवुद्धि  करने  तथा  उसे  किनियमित  के  लिए  कोर्ट  की  स्थामता  का  ओर  उससे
 सम्बसन्धित  या  उसके  असनुश्यंगिक  विषयों  का  उपयन्ध  करते  बाले  विश्रेयक  पर  विचार  किया
 जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरिधारी  लाल  भार्गव  के  द्वारा  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया

 इन  दो  विषयों  7  और  8)  के  लिए  कुल  दो  घण्टे  का  समय  निर्धारित  श्री  गिरधारी
 लाल  क्‍या  आप  संशोधन  का  प्रस्ताव  कर  रहे  हैं  ?

 ]
 ओ  मिरक्ारों  छाल  भाष॑ंद  :  उपाध्यक्ष  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  15  1992  तक  राय  जानने  के  प्रयोजनाथ  परिचालित
 किया  (1.)

 ली  जसबन्तਂ  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मेरा  कार्य  बहुत  सरल  है  ।

 भारतीय  जनता  पार्टी  में  हम  इस  विधान  पूर्शव्या  समर्थंनकरते  हम  अपस्तीय  अतिभूतत
 और  विनियम  बोर्ड  को  संवैधानिक  शवितयां  ओर  स्तर-दैने  का  समर्थन  करते  हैं  झलक्ांकि  मैं
 अपनी  माननीय  मित्र  ओर  साथी  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  मुहँ  का  समर्थन  करता  हूं  कि

 अध्यादेश  के  माध्यम  से  न  लाना  अच्छा  होता  ।
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 10  1914  भारतीय  प्रतिभूति  और  विशिभय  और  अध्यादेश  का  भिशतुमोदव  किए
 आने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  बिनिभय  बोर्श  चिंधेयक

 मैं  इतना  कह  कर  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  इस  कार्यवाही  का  क्‍यों  स्वाक्षਂ  और  समर्जभ
 करता  हूं  जिसमें  स्टाक  एन्सचेंजों  म्यूच्यूअत  फंड  व्यक्पारीਂ  बंकोें  इत्यादि  के  कार्यों  पर  निवरानी  रखते  के

 सछिए  ओर  निवेशकर्त्ताओं  के  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  ऐसे  निकाय  को  संवैध्वानिक  प्राप्तिकार  दिया  गया

 है  ।  मैं  अत्यन्त  संक्ष  प  में  अबवी  टिप्पणियों  को  राज्य  मंत्री  महोदय  को  बताता  चाहता  हूं  ।  इस  विधय  पर

 उनको  अत्यधिक  जानकारी  है  ।  वहू  इस्र  उच्च  पद  पर  आते  से  पहले  भी  उन्हें  ब्यावसायिक  अनुभव  था

 जिप्चके  कारण  बहू  इस  पद  के  बहुत  योग्य

 ख्ड  4  बोर्ड  के  गठन  से  सम्बन्धित  हैं  ।  अबः  मैं  सरकार  क्वारा  धथिचार  करने  हेतु  एक  सिफारिश
 करना  चाहता  आपने  कहा  कि  जेयरतैस  की  सिशुक्ति  सरकार  हारा  की  ऐसा  होसा  भी  चाहिए
 और  दो  पूर्ण  कालिक  सदस्यों  की  निधुक्ति  भी  सरकार  द्वारा  कीਂ  और  फिर  दो  अभ्य  सदस्यों  को
 केश  सरकार  ढारा  मनोनीत  किया  जाएगा  ।  प्रस्येक्त  स्वस्थ  को  केसर  पत्रकार  क्वारा  मनोनीत  किया  जाना

 मैं  नहीं  जानता  कि  आप  हसे  कैसे  इस  सम्बर्ध  में  जानकर  ही  ऐसत  करेंगे  +  मैं  शरकार
 से  सिफारिश  करता  हूं  कि  बोढ़ं  में  भारत  के  स्ट्राक  छाजार  का  कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  रखिए  |  यह
 कैसे  यह  आप  पर  निर्भर  करता  है  आप  स्टाक  एक्सचेंजों  कौ  कह  सकते  हैं  कि  एक  सदस्य  चुनें  ताकि

 वह  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोर्ड  का  सदस्य  इसके  विकल्प  में  आप  एक  सासस्‍्य  मनोनीत
 कर  सकते  मैं  सरकार  से  दूमरी  सिफारिश  करता  हूं  कि  आप  स्टाक  एक्सचेंज  के  श्रतिनिधि  के

 साथ  वाणिज्यिक  बैंकीं  राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  से  बल्कि  व्यापारी  बैंक  जो  राष्ट्रीयक्रत  नहीं  हैं  जो  अभी
 निजी  हाथों  में  वहां  पर  विशेषकर  व्यापारी  जेंकों  में  अबुभव  वाले  एक  को  इस  कोर्ट  में

 खण्ड  12  स्टाक  ब्रोकरों  के  पंजीकरण  से  सम्बन्धित  वहां  पर  मैं  समझता  हूं  कि  प्रभावी

 कार्यवाही  आवश्यक  है  मुझे  आजा  हैं  कि  जब  वह  स्वयं  इस  पर  विचार  करेंगे  तो  उत्तर  में  कुछ  यह
 आम  जानकारी  है  कि  एक  ब्रोकर  बनने  हेतु  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  वम्यई  ह्टाक
 फेज  में  एक  व्यक्ति  को  लगभग  1.50  कशेष्ट  रफ्ये  देता  पहला  आप  इस  अ्कार  की  दिथिति  को  कामय

 नहीं  रख  सकते  ।  यदि  आप  ब्रोकर  बनते  के  लिए  पंजीकरण  अ्रजाणपत्र  चाहते  तो  स्वयं  स्टाक  एभसतरेंज

 बलुत  सख्ती  दिखाते  जब  हम  1.50  करोड़  रुपये  खर्च  करके  स्टाक  एक्सब्रेंज  का  ब्ोकर  बनने  के

 लिए  स्टाक  एक्सचेंज  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करते  हैं  तब  निश्चित  रूप  से  कहीं  पर  कुछ  गड़बड़  है  मेरी

 आपसे  यह  सिफारिश  है  कि  आप  इस  बारे  में  विच.र  करें  कि  पतिभूति  विभिमय  स्वयं  इस  पर

 वाही  करे  और  मैं  सरकार  को  सलाह  दूंगा  कि  वह  निजी  तौर  पर  अधिक  परेशान  न  हो  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  से  बम्बई  जाग  आवश्यक  समझा  और  वहां  उन्होंने  स्थक

 एक्सचेंज  प्राधिकरण  इत्यादि  से  बात  की  लेकिन  मैं  गहीं  सबझता  कि  वित्त  मंत्री  क ेखिए  यह  जरूलसे  था  कि

 यह  कार्य  आपको  वास्तव  में  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  वहां  जाएं  ओर  स्टाक  एक्मबेंज  के  उत्साह
 को  कम  करें  क्योंकि  इस  समय  बहां  वहुत  मर्मी  है  इस  बारे  में  प्रतिभूति  विनियम  बो€़ें  स्वयं  ही  कायंवाह्दी
 कर  लेगा  भौर  मैं  समझा  हूं  कि  यह  विल  मन्त्री  का  कार्य  नहीं  है  कि  बहां  जाए  और  स्टाक  एनसचेंज  को

 ठण्ड  होने  की  सलाह  दें  जबकि  वहाँ  पर  बढ़त  गर्मी  वह  दिल्‍्मी  में  बैठे  हुए  ही  ऐसा  अच्छी  तरह  से

 कर  खकते  हैं  ।
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 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने  30  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक

 जसबन्श

 मैं  खण्ड  16  और  17  पर  बहुत  संक्षेप  में  बोलू गा  ।

 खण्ड  16  बोर्ड  को  निदेश  देने  और  खण्ड  17  बोर्ड  के  अतिक्रमण  के  सम्बन्ध  में  वास्तव  में

 मैं  मानता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  जब  भी  ऐसे  मामलों  पर  कानून  बनाती  है  तो  ऐसे  प्रावधान  रखने  चाहिए
 कि  बोर्ड  को  निदेश  जारी  कर  सके  और  बोर्ड  फा  असिक्रमण  कर  लेकिन  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा

 मुझसे  सहमत  होगी  कि  विगत  पैंसालिस  वर्षों  के  दौरान  सरकारों  का  चाहे  केन्द्रीय  स्तर  पर

 हों  या  राज्य  स्तर  दुखद  या  दुर्भाग्यपूर्ण  रहा  राज्य  द्वारा  अपने  आपको  दी  गई  ऐसी  शक्तियों  का

 उपयोग  वास्तविक  उद्देश्य  की  पूति  की  बजाय  पक्षपातपूर्ण  तरीके  से  किया  गया  आप  इस  पर  गौर
 करें  |  मुझे  विश्वास  है  आपको  इसपर  जरूरत  है  लेकिन  फिर  भी  इस  पर  गौर  करें  ।

 मैं  अब  अध्याय  [४  और  ५  लेता  हूं  और  अत्यन्त  संक्षिप्त  टिप्पणी  करता  हूं  ।  खंड
 निम्नलिखित  से  सम्बन्धित  है  :

 फंड  सहित  सामूहिक  निवेश  योजनाओं  को  पंजीकृत  करना  और  उनके  पगर्यकरण
 को  विनियमित  करना  ।”

 मैं  समझता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  और  प्रतिभूति  विनिमय  बोर्ड  भी  म्यूचूअन  फन्‍्ड  के
 कार्यकरण  के  दो  या  तीन  पहलुओं  पर  विचार  करें|  इस  बारे  में  मैं  सुझाव  देते  समय  कुछ  सुझाव  दू  गा  ।

 मैं  अध्याय  ७  पर  पहले  ही  बोल  चुका  हूं  जो  कि  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  से  सम्बन्धित  है  ।

 थ्री  रासेश्वर  ठाक्र  :  में  केवल  यह  बताना  बाहूंगा  कि  प्रतिभूति  विनिमय  बोर्ड  के  चेयरमैन

 तथा  कुछ  अन्य  व्यक्ति  कुछ  सपय  पहले  वित्त  मन्‍्त्री  को  उनके  कार्यालय  में  मिले  वित्त  मन्‍्त्री  स्वयं

 इस  उद्देशय  से  बम्बई  नहीं  गए  थे  ।

 श्री  जसबर॑र्तासह  :  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय  राज्य  मत्री  ने  स्पष्टीकरण  विया  मैं  इसकी
 प्रशंसा  कर्ता  हूं  ।  वित्त  मन्‍्त्री  वा  वार्य  वहां  जाना  नहीं  है  ।

 अब  अध्याय  1५,  ५  के  अलावा  खंड  4,  12,  15,  16  और  ।7  मैं  इनके  बारे  में  पांच  या

 सात  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 म्यून अल  फन्ड  अब  जब  से  आपने  ये  म्यूचुअल  फन्‍्ड  शुरू  करने  की  अनुमति  दी  है  ।

 पहले  ये  केवल  यूनिट  ट्स्ट  को  ही  इसकी  अनुमति  थी  और  फिर  आपने  इस  बारे  में  छूट  दे  दी  और  अगर

 मैं  गलत  नहीं  हूं  तो जीवन  बीमा  निगम ने  हस  क्षेत्र  में  प्रवेश  किया  और  अब  सब  राष्ट्रीयकृत  बैंक  इसमें

 शामिल  हो  गए  अब  आप  देखेंगे  कि  कोई  भी  व्यक्ति  यह  काम  कर  सकता  है  ।

 म्यूचुअल  फन्‍ड  के  कार्यकरण  और  संचालन  के  बारे  में  यहां  पर  दो  मुह  मैं  समझता  हूं  कि

 म्यूचूअल  फरड  के  बारे  में  जारी  किए  जा  रहे  विज्ञापन  बहुत  भ्रामक  हैं  और  इनमें  अधिकांश  राष्ट्रीयकृस

 बैंकों  के  म्यूचूअल  फन्‍्ड  द्वारा  जारी  किए  गए  उनमें  कहा  गया  अपनी  धनराशि  को  तीन

 वर्षों  में  दुगुना  कीजिए  ।”  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  वे  एकदम  यहीं  शब्द  कह  रहे  लेकिन  उनका

 सुझाव  ऐमा  ही  है  ।  वे  कद्दते  100  रुपये  दोजिए  और  10  वर्ष  बाद  एक  लाख  रुपये  लीजिएਂ
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 10  1914  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरमुमोदन  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और
 भारतीय  प्रतिभूति  और  बिनिमय  बोर्ड  विधेयक

 भौर  इसी  प्रकार  की  बातें  कही  गई  एक  साधारण  निवेशकर्ता  या  जो  एक  ऐसा  व्यक्ति  जिसे  उस
 बारे  में  कुछ  नहीं  मालम  वह  ऐसे  विज्ञापनों  से  बहुत  लालायित  हो

 म्यूचुजल  फन्‍्ड  में  जाने  वाले  निवेशकर्ता  की  रूपरेखा  क्‍या  है  ?  मुझे  विश्वारा  है  कि  निवेशकर्ता
 की  रूप  रेखा  पर  प्रतिभूति  विनिमय  बोर्ड  पहले  ही  अध्ययन  कर  चुका  इस  सम्बन्ध  में  पूर्व  संसद  में

 एक  भिन्न  हैसियत  से  मुझे  प्रतिभूति  विनिमय  बोर्ड  के  चेयरमैन  के  साथ  बैठने  का  अवसर  मिला  था  ।  मैं

 इस  बात  से  बहुत  प्रभावित  हुआ  कि  वे  अपने  दायित्व  का  निर्वाह  बहुत  ही  स्पष्ट  सोच  और  उद्दे  श्यपूर्ण
 तरीके  से  कर  रहे  लेकिन  यदि  आप  मुझे  पुनः  अनुमति  देते  हैं  तो  “100  रुपये  अभी  निवेश  कोजिए
 ओर  दस  वर्ष  बाद  एक  लाख  रुपए  ले  जाइएਂ  जैसे  विज्ञापन  म्यूबअल  फरड़  में  निवेशकर्ता  की  रुपरेश्षा

 के  तहत  उसे  उस  स्तर  तक  चले  जाते  हैं  जहां  पर  आमतौर  पर  एक  पेन्शन  भोगी  होता  यह  ऐसा
 व्यक्ति  है  जो  या  तो  सेवानिवृत  है  या  होते  वाला  है  और  उसके  पास  स्टाक  एक्सचेंज  का  अनुसरण  करने

 और  स्टाक़  ब्रोकर  के  पास  जाने  या  बाजार  का  अनुसरण  करने  की  समझ  रणि  और  शक्ति  नहीं  होती  ।

 इसलिए  बह  म्यूचूअल  फन्‍्ड  की  शरण  लेता  म्यूबूअल  फन्‍्ड  निवेशकर्ता  के लिए  यह  सब  काय  करता

 है  ।  लेकिन  यदि  स्यूचअल  फन्‍ड़  एक  आम  निवेशकर्ता  के  लिए  यह  कार्य  करते  समय  बढ़ा  चढ़ाकर  यह
 दावे  कश्ता  है  तब  यह  बहुत  भ्रामक  है  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  विज्ञापन

 युद्ध  पर  कुछ  पाबन्दी  लगाये  जो  आज  विभिन्न  म्यूचूअभ  फन्ड  में  हो  रहा  मैं  उचित  शब्द  नहीं  जानता
 लेकिन  विज्ञापन  के  दावे  में  कुछ  पाबन्दी  और  एक  प्रकार  की  वैधता  होनी

 म्यचुअल  फन्‍्ड  के  सम्बन्ध  में  मै ंएक  बहुत  उपयोग  हो  चुके  शब्दों  का  उपयोग  कर  रहा
 कृपया  प्रत्येक  म्यचुअल  फन्ह  के  लिए  एक  समान  अवसर  दीजिए  ।  राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  द्वारा  स्यूच्रअल

 फरड  चलाये  गये  अग्र  आपने  इसके  लिए  अन्यों  को  भी  अनुमति  दी  है  और  उनके  द्वारा  भी  यह  फरड
 आरम्भ  किये  जाए'गे  ।  आपके  पास  कुछ  स्वीकृत  प्रतिभृतियां  है  जो  पूर्णतया  सरकार  की  हैं  और  फिर

 ऐसी  माम्यताप्राप्त  प्रतिभूतियां  हैं  जो  निजी  पार्टियों  की  व्यावसायिक  कायशीलता  और  प्रयासों  से  वास्तव

 में  ऊपर  उठी  कृपया  उन्हें  समान  अवसर  दीजिए  ।  एक  मामले  में  तो  आप  स्रोत  पर  कर  काटते  हैं
 और  दूसरे  मामले  में  उन्हें  स्ोत  पर  कर  न  काटने  का  लाभ  देते  ऐसी  बरतें  आवश्यक  नहीं  मुझे
 विश्वास  है  कि  मानतीय  मंत्री  मेरा  तात्पयं  समझ  रहे

 मेरा  दूसरा  सुझाव  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सुधार  के  बारे  में  मुझे  विश्वास  है  कि  एस०ई०बी०

 आई०  इस  महत्वपूर्ण  कार्य  को  करने  पर  ध्यान  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सुधार  पर  बिस्तार  से  चर्चा

 करने  का  मेरे  लिए  यह  कोई  उचित  अवसर  नहीं  स।पास्यतया  भारत  में  स्टाफ  एक्सबेंजों  की  स्थिति  में

 द्वितीय  विएव  युद्ध  से  लेकर  अब  तक  कोई  विशेष  सुधार  नहीं  हुआ  कायें  प्रणाली  की  दृष्टि
 ब्रोकेरेज  हा उसिजਂ  जिशिष्टलया  विनियमों  इत्यादि  को  लेकर  अधिकतर  एक्सचेंजों  की  आंतरिक

 कार्य  प्रणाली  में  द्वितीय  विश्व  युद्ध  स ेलेकर  अब  तक  कोई  सुधार  नहीं  आया  मेरे  विचार  में  एस०  ई०

 बी०  आई०  को  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  परामर्श  प्रदान  किया  जायेगा  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  ऐसा

 करेंगे  तथा  स्टाक  एक्सचेंजों  की  कार्य  प्रणाली  में  सुधार  करमे  की  ओर  व्यान  देंगे  ।

 मैं  दो  और  मुद्दों  पर  चर्चा  करूंगा  तथा  उसके  पश्चात  एक  ओर  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  बात

 करूँगा  ।
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 भारतीय  प्रतिभूति  और  चितिमय  धोर्ड  क्रध्यादेश  का  निरम॒भीदन किए  जाने  30  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक

 जसवस्त  सिह

 पहली  तो  यह  कि  ऐसे  बहुन  से  उदाहरण  सामने  आए  हैं  जोकि  सूचीबद्ध  जब  विभिन्‍न

 कम्पनियां  बाजार  में  आम  जमता  से  लिवेश  किए  जाने  के  लिए  आती  हैं  तो  जो  भी  बातें  बे  शापन

 में  कहती  हैं  उन्हें  उनको  पूरा  करना  चाहिए  भौर  ऐसा  कुछ  भी  उनके  द्वारा  जारी  विवरिणिका  में  नहीं

 कहा  जाना  जाहिए  जिसे  वे  पूरी  त  करना  चाहते  हों  ।  एक्सचेंजोंਂ  में  निवेशकों  को  बड़े-बड़े  दावे

 करके  किस  प्रकार  गुमराह  किया  जाता  उसके  बारे  में  अधिक  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।  परन्तु
 ई०  बी०  बाई०  को  चाहिए  कि  वह  इस  बात  पर  ध्यान  दे  कि  विवरिणिका  में  दिए  गये  दाथों  को  पूरा  किया

 जाये  |

 मेरी  दूसरी  आधत्ति  आवेदन  के  साथ  दी  भई  घतराशि  को  लौटाने  का  है  मेरे  अग्नगंय  सहयोगी
 तथा  भिन्न  श्रौमती  गीता  मुखर्जी  ने  ओबर  सब्सकिप्णनਂ  के  बारे  में  ठीक  ही  कहा  ओबर

 करिप्शतਂ  का  कारण  यह  कि  लोगों  के  पास  धन  बहुत.है  ।  वे  निवेश  के-अवसर  चाहते  और  ऐसे

 अवसर  तथा  शेम्रर  बहुत  कम  मिलते  हैं  जितमें  के  निवेश  कर  सकें  ।  स्वाभाविक  तौर  पर  तिव्नेशक

 जओोबर  करते  है  |  परन्तु  समस्या  तब  आती  है  जब  ओबर  सब्सक्रिपशनਂ  तीन  33

 40  गुणा  अथवा  300  करोड़  रुपए  या  400  करोड़  रुपग्रे  हो  जाती  तथा  जो  घर  फिर

 धौन  कम्पनी  के  पास  ही  पड़ा  रहता  ऐसे  उदाहरण  हैं  जिनमें  कंपनियों  ने  शेयर  के  लिए  आवेदन

 करते  हुए  जमा  किये  गये  धन  को  वापत्त  नहीं  किया  उन्होंने  यह  पैसा  केवल  बिलम्व  से  ही  नहीं

 सौटाया  बल्कि  उस  पर  कोई  ब्याज  भी  अदा  नहीं  किया  ।  अध  दस  प्रकार  मिथेणकों के  पैसे  से
 बंद  हीना  चाहिए  तथा  एस०ई०बी०आई०  को  इग  सम्बन्ध  में  कठोर  कदम  उठाने  चांहिए  ।

 अब  मैं  अंतिम  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  एस०ई०बी०आई०  ऐसा  आवश्य

 परत्तु  मैं  इसकी  चर्चा  करना  आवश्यक  समझता  मेरे  बिचार  में  कंपनियों  के  हस्तांतरण  के
 संबंध में  भी  आपने  आवश्यक  विनिमय  तथा  नियम  बनाये  होंगे  ।  कंपनियों  के  हस्तांतरण  के  मामले  अब

 और  भी  म्सहृत्वपूर्ण  बन  गये.हैं  क्योंकि  अधंब्यवस्था  में  खुलापन  आ  श्हा  है  यह  भाशा  है  कि  धत्त
 का  निवेश  बढ़  चाहे  यह  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  किया  भीतरी  ख्रोतों  द्वारा  किया  जाए
 अथवा  बिदेशी  पृ  जी  द्वारा  तथा  लोग  बाजार  में  अधिक  से  अधिक  शेयर  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न

 अब  मैं  कंपनी  हस्तांतरण  के  तथा  एस्कोरटसਂ  के  मामलों  की  चर्चा  करू  यह
 दो  मामले  इस  बात  का  उदाहरण  कि  क्‍या  नहीं  किया  जाता  यह  सामले  इस  बाल  के  भी  उदाहरण
 है.कि इस  धम्बन्ध  में  सरकार  को  किस  प्रकार  की  कार्यप्रणाली  तहीं  अपनानी  भारतीय  निगमित
 निकाय  की  समस्त  कार्यप्रणाली  का  ये  एक  भहा  उदाहरण  बन  गये  आपको  इसकी  ओर  ध्यान  देना

 हस्तांतरण  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  जो  भी  कंपनी  का  हस्तांतरण  चाहता  उसे

 साब्रजनिक  रूप  से  बोली  देनी  अगर  शेयर  30  ०  प्रति  शेयर  की  दर  से  बिक  रहा  है  तथा

 कोई  व्यक्ति  आकर  यह  सावंजनिक  घोषणा  करता  है  कि  जो  भी  व्यक्ति  अमुक  कंपनी  का  शेयर  घारक

 उसे  मैं  80  रु०  प्रति  शेयर  का  प्रस्ताव  देता  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हस्तांतरण  सम्बन्धी

 शोली  के  मामलों  में  अधिकतर  ऐसा  होता  है  कि  बाजार  मूल्य  तथा  वास्तविक  हस्तांतरभ  मुम्य  में  जो  अंतर

 होता  उसका  लेन-देन  नकद  होता  है  ।  इसलिए  निवेशकों  के  लिए  यहू  आवश्यक  बनाया  जाना  चाहिए

 हि



 10-44,  1914  भारतीय  प्रतिभूति  ओर  किसिमेंमबोर्ड  निश्तुमोदस  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतोय  प्रतिभूति  और  बोर्ड  विशेमक
 cent  +  नाक  ७>रकननननन-मम  न  ५००  +  +  +-

 कि  जो भी  चाहता  उसे  लावंजमिक  रूप  से  देनी  चाहिए  तथा  यहू  बोली  तौन
 अथवाः  चार  सप्ताह  तक  चालूः  रहती  एस०ई०की  ०अई०  के  निर्णय  पर  निर्भर  करेगा  ।  परम्तु यह
 पर्दे  के  पीछे  कोई  गुप्त  सौदा  नहों  होता  ।

 दूसरा  पहलू  हस्तांतरण  संबंधी  बोली  से  यह  पूरी  तरह  सम्भष  भारत  में  निवेश  के  अच्छी
 अवसर  उपलब्ध  सरकार  पहले  ही  एक्सचेंजोंਂ  कोਂ  विदेशी  लिबेश  के  लिएः  पर जिचकर
 कर  रही  परन्तु  एक  बार  विदेशी  निवेश  आरंभ  इसो  की  आशा  में  भारतीय  एक्सचेंज
 चल  रहे  परन्तु  जहां  तक  हस्तांतरण  संबंधी  बोलियों  में  विदेशी  भागेदारी  का  सम्बन्ध  है  एक  बाद  आम

 विदेशी  धन  को  अपने  एक्सचेंजों  में  प्रवेश  की  अनुमति  देते  तो  आप  ऐसा  एक  साथ  नहीं  कर

 सकते  आप  एक्सचेंजਂ  में  तो  आ  सकते  हैं  लेकिन  किसी  कंपनी  को  हस्तांतरण  प्राप्त  नहीं  कर

 सकते  |  आपको  इसके  लिए  कोई  प्रणाली  विकहष्तित  करनी  ताकि  जब  तक

 भारतीय  उद्योग  अपने  पैरों  पर  खड़ा  नहीं  हो  तब  तक  कंपनियों  का  विदेशीਂ  हस्तांतरणਂ  टाला  जा

 सके  ।

 3.00  म०प०

 यह  मेरा  कं  व्य  नहीं  ह ैऔर  ही  इसਂ  बात  की  विस्तार  से  चर्चा  करने  का  सम्रय  मेरे  पास  है

 कि  मैं  क्या  चाहता  मेरे  विधारਂ  में  एस०६०बी०आई०  हस  कार्य  को  ओर  गौर

 मैंने  बस  यही  कहना  मेरी  बात  पर  ध्यान  केसे  के  लिए  मैं  धन्‍्यकाद  करता

 हूँ  तथा  इस  बात  को  दोहराते  हुए  कि  भा०  ज०  पा०  तथा  एक्सचेंज  थोढ  आफ  क्षण्ड्काਂ

 1992  का  समर्थन  करती  मैं  अपनी  बात  सभाष्त  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  आवश्यक  हैं  कि  प्रत्येक  राजनेतिक  दलः  को  दी  गई  सब्रबःअवधि  की

 जानकारी  मैं  दे  दू  ताकि  बोलते  हुए  इस  समय  का  समायोजनः  कर  सकें  :

 कांग्रेस  गा  50  मिनट

 भाग्जन्पा०  ना  25  मिनट

 दा  न  12  मिनट

 न  7  मिनट

 सी०पी  ०बाई०  ण्ग्य  3  मिनट

 आल  इंडिया  अन्ना  दर मक
 -८  2  मिनट

 जनता  पार्टी  न  ।  मिनट

 अत्य  छोटे  दल  णाय  1  मिनट  प्रत्येक के

 एक  साकनोल  तेशगु  देशम  पार्टी  कितना  मिलेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय--ठीक  आपको  भी  समय  दिया
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 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने  30  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  ओर  विनिमय  बोर्ड  विधेयक

 री  शरतचगा  पटनायक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  को  लाने  पर  मैं

 अपने  वित्त  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  जोकि  पूजी  बाजार  में  सुधार  लाने  के  लिए  अफस

 शाही  के  नियंत्रण  को  समाप्त  तथा  छोटे  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  की  ओर  एक  महत्वपूर्ण  कदम

 नई  तीति  में  निहित  भावना  के  ण्ह्‌  नया  विधेयक  परिवतंन  की  इस  प्रक्षिया  की  गति

 को  ओर  तीव्रता  अदान  करेगा  फिर  भी  प्रस्तावित  विधेयक  के  कुछ  पहलुओं  पर  गौर  करने  की  आवश्यकता

 है  ।

 3३.03  भ०  १०

 शरब  दिधे  पिठासोन

 अध्याय  2,  धारा  4,  उपरधारा  (4)  में  यह  कहा  गया  है  कि  बोर्ड  कि  सदस्यों  का  या  तो
 मनोनीत  किया  जाएगा  अथवा  सरकार  द्वारा  उन्हें  नियुक्त  किया  परन्तु  बोई  की  संचरना  में

 एकरूपता  का  अभाव  है  ।  स्टाक  एक्सचेंजों  तथा  निवेशकों  जैसे  सम्बन्धित  ग्रुपों  का  कोई  भी  प्रतिनिधित्व

 इसमें  गहीं  है  ।  बोर्ड  में  कम  से  कम  दो  सदस्य  मान्यता  प्राप्त  स्टाक  एक्सचेंजों  से तथा  एक  सदस्य  उच्चतर

 उपभोगता  ग्रुप  अथवा  निदेशक  ग्रुप  से होना  चाहिए  ।

 अध्याय  7,  धारा  16,  उप-धारा  (1)  में  यह  कहा  गया  है  कि  नीति  सम्बन्धी  मामलों  में  निर्देश
 समय-समय  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  जाए  बोर्ड  उनका  अनुपालन  करने  पर  बाध्य  होगा  ।

 यह्षपि  बोर्ड  के  गठन  का  उद्देश्य  पूजी  बाजार  के  नियोजित  तथा  स्वस्थ  विकास  को  सुनिश्चित  करना

 फिर  भी  इससे  पूजी  बाजार  के  कार्यक  रण  में  सरकार  का  अप्रध्यक्ष  रूप  से  हस्तक्षेप  होगा  ।  इसकी  बजाय

 बोर्ड  को  सरकार  द्वारा  जारी  निर्देशों  पर  स्वतन्श्र  निर्णय  लेने  की  पर्याप्त  शक्तियां  होनी  चाहिए  ।

 घारा  26  (1),  में  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्वानुमति  से  कानून  के  अन्तगंत  अपराध
 की  शिकायत  बोर्ड  कर  सकता  है  इससे  बोर्ड  को  निवेशकों  का  विश्वास  जीतने-में  कठिनाई  होगी  बोर्ड  का
 कार्य+रण  अवांछित  रूप  से  सरकार  की  नीतियों  द्वारा  प्रभावित  होगा  ।  क्‍योंकि  बोर्ड  एक  सांविधिक

 संस्था  इसलिए  इसके  कार्य  में  सरकारी  हस्तक्षेप  द्वारा  रुकावट  पैदा  नहीं  की  जानी  चाहिए  इस  सम्बन्ध
 में  पर्याप्त  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 विधेयक  के  खण्ड  (29)  में  केन्द्रीय  सरकार  को  बोर्ड  के  कार्यकाल  तथा  अन्य  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों
 के  बारे  में  नियम  बनाने  का  अधिकार  दिया  गया  है  मेरा  यह  सुन्नाव  है  कि  बोडड  के  अध्यक्ष  से  सम्बन्धित
 सेवा  सम्बन्धी  शर्ते  अन्य  सांविधिक  पदों  से  सम्बन्धित  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  क ेसमान  होनी  इसके
 साथ  ही  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 क्री  खुधोर  गिरि  सभापति  वित्त  मंत्री  श्री  मनमोहन  सिह  द्वारा  प्रस्तुत

 सिक्‍यूरिटीज  एण्ड  एक्सचेंज  बोर्ड  आफ  इंडिया  विधेयक  पर  मैं  अपने  कुछ  बिचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।

 विधेयक  में  शेयर  निवेशकों  के  हितों  की  सुरक्षा  तथा  भारतीय  शेयर  बाजार  को  प्रोत्साहन  देने

 तथा  उसके  विकास  का  प्रस्ताव  किया  गया  यद्यपि  शेयर  बाजार  का  व्यापार  मात्र  जुआ  नहीं  है  जहां
 कि  सब  कुछ  भाग्य  पर  निर्भर  करता  फिर  भी  इसमें  त्रधिक  जोखिम  ओर  सट्ट  बाजी  को  हानियों  के  तत्व

 अधिक  रहते  निवेशकों  को  लगातार  उत्पीड़न  तथा  इस  थ्यापार  में  भरपूर  हेराफेरी  ने  सचेत  लोगों



 10  1914  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमम  बोई  अध्यादेश  का  निरनुमोबन  किए
 जामे  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ह

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  बिनिमय  बोर्ड  विधेयक

 को  गम्भीर  चिन्ता  में  डाल  दिया  विफास  की  पूजीगत  प्रणात्री  ऐसे  मुद्रा  बाजार  में  निहित  है  ।

 अ्थंश्यवस्था  में  समाजवादी  विकास  प्रणाली  ऐसे  मुद्रा  बाजार  की  अनुमति  नहीं  देती  ।

 फिर  शेयर  बाजार  भारत  में  नया  नहीं  वर्ष  1877  से  शेयर  बाजार  काय॑  कर  रहे
 कहीं  पर  इन्हें  मान्यता  प्राप्त  कहीं  पर  वर्ष  1956  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  ।5  स्टाक  एक्सचेंजों
 को  मान्यता  प्रदान  की  घरेलू  पूंजी  में  स ेफालतु  धन  निकालकर  शेयर  बाजार  स्थायी  पू  जी  को  गति  प्रदान

 करने  में  सहायता  करता  है  |  पू  जी  निर्माण  में  इसकी  भूमिका  काफी  महृत्त्वपूर्ण  हे  ।  अर्थ-व्यवस्था  के
 विभिन्न  उत्पादन  क्षेत्रों  में  निवेश  की  दृष्टि  से  शेयर  बाजार  उद्योगों  तथा  कम्पनियों  को  धन  उपलब्ध
 करवाकर  वास्तव  में  एक  महत्वपूर्ण  सेवा  प्रदान  करता  है  ।  वर्समान  स्थिति  में  भारत  में  मुद्दा  बाजार  का

 महत्व  बहुत  अधिक  हो  गया  आठवीं  योजना  में  5:6%  सकल  धरेलू  उत्पाद  वृद्धि  दर  के  लिए  21'6%
 घरेल  बचत  में  घरेल  क्षेत्र  को  ।  76%  का  अनुदान  करना  पड़ ेगा  ।  अतः  हस  सम  शेयर  बाजार  के

 व्यापार  में  विश्वसनीयता  की  बहुत  आवश्कता  ताकि  निवेशकर्ताओं  को  निवेश  करने  के  लिए  प्रेरित
 किया  जा  सके  ।  लेकिन  प्रत्याभूति  बाजार  में  अधिक  तेजी  होने  से  वतेमान  स्थिति  अस्त-व्यस्त  हो  गई

 यह  जानते  हैं  कि  पूरे  विश्व  में  शेयर  बाजार  की  प्रतिक्रियाओं  से  निकट  भविष्य  में  बटने  बाली

 घटनाओं  का  पूर्वानुमान  किया  जाता  है  ।

 शेयर  व्यापार  क्षेत्रों  में  कुछ  अनुभवी  व्यक्तियों  ने  टिप्पणी  की  है  कि  हस  प्रकार  की  तेजी  आना

 भारतीय  शेयर  बाजारों  में  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  ऐसा  एक  सौ  वर्ष  से  कुछ  समय  पहले  1363-65  63-63  में

 और  फिर  1985-87  में  हुआ  इस  साल  जो  तेजी  आई  उसका  अनुमान  पहले  नहीं  लगाया  जा

 सका  वर्तमान  तेजी  के  बारे  में  एक  बड़े  दलाल  ने  कहा  है  कि  यह  बिल्कुल  अप्रत्याशित  है  और  इससे

 कोई  अनहोती  घटना  घट  सकती

 पिछले  जुलाई  बजट  के  साथ-साथ  शेयर  बाजार  चढ़ना  हझुरू  हो  गया  बम्बई  स्टाक

 एक्सचेंज  का  सूचकांक  जनवरी  तक  1300  से  बढ़कर  2000  हो  गया  ।  29  फरवरी  को  इस  बर्ष  का

 बजट  प्रस्तुत  होने  के  बाद  बम्बई  शेयर  बाजार  में  दो  धण्टे  में  प्रति  मिनट  1.6  करोड़  रुपए  का  लेन-देन

 हुआ  ।  बजट  प्रस्तुत  होने  के  बाद  दो  घण्टे  के  इस  लेन-देन  के  बाद  सूचकांक  3000  से  भी  अधिक  हो
 गया  ।  9  मार्च  को  सूचकांक  3547  अंकों  पर  जा  पहुंचा  ।  पूरे  देश  में  सूचकांक  बढ़  गया  तथा  आंकड़े  कुछ

 ही  घण्टों  में  दुगुने  ओर  सीन  गुने  हो  गए  ।  बाजारों  में  इतनी  अधिक  तेजी  भा  गई  कि  भारतीय  रिजरे

 बैंक  के  गर्वनर  ने  बाजार  में  तेजी  को  नियन्त्रित  करने  की  बात  यहां  तक  कि  26  मार्च  को  बम्बई

 शेयर  बाजार  का  सूचकांक  3862.17  तक  पहुंच  चुका  हम  पहले  से  ही  आशका  प्रकट  कर  रहे  थे

 कि  इस  के  पॉरेणामस्वरूप  एक  गंभीर  संकट  उत्पन्न  जिससे  भुगतान  प्रणाली  अस्त-व्यस्त  हो
 जाएगी  और  प्रमुख  मुद्रा  केन्द्रों  मे ंसमस्याएं  उत्पन्न  हो  जाएंगी  ।  इस  तेजी  ने  लंदन  और  ग्यूया्क  के

 परंपरागत  शेयर  बाजारों  को  भी  पीछे  छोड़  दिया  ।  जब  देश  को  5.6  प्रतिशत  संकल  घरेलू  उत्पाद  की

 निश्चित  बुद्धि  दर  बढ़ाने  के  लिए  अनुशासित  मुद्रा  बाजार  की  आवश्यकता  तब  देश  के  हित  को

 नुकसान  पहुंचाने  के लिए  यह  अनियमित  स्थिति  उत्पन्त  हो  गई  क्या  सरकार  को  मूकदर्शक  बने

 रहना  चाहिए  ?  शेयर  बाजार  नें  तेजी  के  कारणों  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  आकलन

 दो  प्रमुख  विदेशी  प्रत्याभूति  कलेइनवर्ट  नेन्‍्सन  सक्‍योरिटीज  लि०  तथा  एशियम



 भारतीय  प्रतिभूति  जौर  विंभिमय  बोर्ड  अध्यादेश  काਂ  भिश्मुभोद्णਂ  करिए  जाने  30  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  किनतिभय  क्घियक

 केपिटल'पॉर्टनर्स  लि०  ने'भारत  के  शेयर  बाजारोंਂ की  कर्समाम  स्थिति  काः  अध्ययनः  किया  उन्होंने

 अत्यधिक  भुगतान  को  इस  तेजी  कासमਂ  कक  धीमी  आध्िक  वृद्धि
 कारण

 मध्िक  भुगतातत  हुआ  |  कणिज्यिक  बेंकों  व्यापारियों  के  पास  अतिरिक्त  धन  उन्होंने
 शेयर  काज़ार  में  अधना  ।  तेजी  स्सक  एक्सलेंज  में  अभियमित  स्थिति  के  कारण

 थाई  ।.

 यहਂ  वास्तधिकता  है'कि  भाशतीया  अर्भवपवरुया में  काफी  फंलाब  आया  है|  यह  विस्तार  बढ़ती

 हुई  जनसंख्या  की  जरूरतें  पूरी  वैंशानिकखोजों'की  मांगਂ  तथा  लोगों  के  जीकम  स्तर  में  परियतंत

 के  अनुरूप  होना  वृहत  आर्थिक  वद्ध  वेरेजगारीः  की  समश्या  को  भिपलाने  तथा  अन्य
 संकटों  कोਂ  तिफ्टालेਂ  के  लिए  पुंजीਂ  बाजार का  सुदृष्ठ  होमा  आक्रश्यक  है  ।  ऐसे  घरेल  बचसਂ  को  कक़ावा

 की  जरूरत  पैदा  होती  जिशसेਂ  निषेशਂ  के  लिए क्र  जा  लोगों  को।अपनी  छोटी या
 कबड्डी  बनसਂ  को  देश  के  उत्पादम  क्षेत्रःमें  लगाने  के  प्रेश्ति  करनेਂ  हेतु  शेयर  बाजाश  की  आवश्यकता

 होतीं  है  जो  विकेताओंਂ  और  क्रेताथोंਂ  के  लिए  एक  मंच  और  सेवा  केन्द्र  कीः  सुत्रिश्वाਂ  प्रदान  कस्ता  हे  ।

 शेयर  बाजार  में  पूजी  आसान  कथा  पस्थितंनीयता  होती  ईमानदार  भिवेशक  इसमें
 निरंतरता  ओर  स्थिरता  चाहते  लेकिन  अब  शेयर  बाजार  में  अनेक  ऐसीਂ  ताकते  हैं  जो  प्रीमियम  में
 उत्तर  चढ़ाव  करती  बाजार  बाहुर  व्यापार  होता  छोटे  दलाल  भी  जिनके  माध्यम  से  लेन-देन
 क्रिया  जाता  इक्विटी  में  उतार-बढ़ाव  रहता  जाविग  ब्रोकरर  भी  हैं  औंर  बहुत  अधिक  सद्ु  बाजी

 होती  है,.सौदों  के  कार्यों  का  कम्प्यूटसीकरण  नहीं  किया  गया  इससे  इसमें  बहुत  सी  चुड़ें
 होती  गैर-सरकारी  उद्यमकर्साओं  द्वारा  अधिक  रुचि  ली  जाती  न्यायिक  मामले  बनते  हैं  और
 सरकार  द्वारा  नियम  विनियम  बनाए  जाते  गौण  बाजार  आधार  की  बहुलता  तथा  एक्सलेंज  के  कार्यों
 में  आधुनिकीकरण  के  कारण  वहां  व्यापार  करने  में  बाधाए  आती  रहती  हैं  |

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 थी  सुधीश  तिशि  :  कुछ  और  मिनठ  बोलना  अहता  हूं  ।

 सथापति  महोदय  :  आपਂ  दस  तरह  जपना  भाषण  मत  पढ़िए  बल्कि  ऐसे  हीः  बॉलिए  ।

 थी  सुधीर  गिरि  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा

 कजट  में  घिकास  के  लिए  पू/जीः  बाजार  की:सहाबता  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  सुलाए  गए
 सम्बत्ति'करਂ  बढ़ाने  से निगभितਂ  केश  को  लाभ  क्योंकि  उच्चतर  और  नये  काजार

 इशु  में  अधिक  कचत्त:प्राप्त  होती  |  इससे  बाजार  पूृजीकरण  में  सुधार  आपकर  में  छूट  देकर
 तथा  ओवरमीण  इतसूस  पर  लाभ  देकर  सरकार  कम्पत्तियों  यहू  अबसर  प्रदातਂ  किया  है  कि-वे  बपसा
 विकास  कर  सके  विश्व-कजार  में

 मिका  कांछ
 जारी  कर  आपात  के  लिएਂ  विद्ेशी  मुद्रा  ले  सकें  ।

 इनः  कातों  को  साथ-साभर  देखते
 हुए  ऐसा  लगता  है.कि  पूजी  बाजार  तेजी  से  बढ़ेगा  |  ऐसा  ह्थिति

 में  सरकार  को  शेयर  बाजार  में  निवेश  करने  बालेः  लोगों  पैदा  करने  के  लिए  मुक््य  भूमिका
 निभानी  चाहिए  ।  हम  विधेयक  के  प्रावधानों  परः  कर्जा  विधेयक  मेंਂ  निवेशकर्साओं  को
 परेशरन  तिवेशकर्साओं  को  धोखा  में  लिए  हर  चरण-पर  जो  भारत  में  कर्मी  शेयर
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 10  आतरतीय  प्रत्िमूति  और  विनिमय-बी्ड  जत्पत्केश  का  भिरमुमोदत  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विमिमय  ओड

 बाजारों  में  रोज  का  काम  हो  गया  को  रोकने  के  लिए  प्रावधान  इन  भ्रष्ट  प्रयाओं को
 किया  जाता  चाहिए  निवेशकर्साओं  के  हितों  की  रक्षा  बड़ाते  तथा  बाजार  को  ब्रिनियमित
 करने  के  लिए  श्विध्ेयक  की  धारा  11  में  प्रावधान  क्रिया  यत्रा  उ्मममें  आजार  से  जुड़े  आक्तियों  के
 कार्यकरण  को  विनियमित  करने  के  प्रावधान  है  ।

 लैकिस  इस  स्थिति  से  निषर्ने  के  लिए  बहुत  कम  अधिकारी  नियुक्त  किए  गये  हैं  ओर  थे  व्यापार
 बाआर  में  लल  रही  धीलेधए्टी  को  शेकने  में'सफल  नहीं  केप्द  सरकार  ने  अपनी  मौद्योभिक ,
 आधिक  तथा  व्यापार  नीति  में  परिवतेन  कर  लिया  इससे  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  में  अहुत्त  परियर्तत

 जाए  हैं  |  पृथी  आजार  में  प्रश्नलित  अक्टाशार  को  रोके  के  लिए  ऐसे  हांचागत  परिव्रतंतों  की  ही
 आवश्यक्रताहै  ।

 विधेयक  की  धारा  17  में  आपात  स्थिति  और  बोर्ड  भंग  हो  जाने  सम्बन्धी  प्राधधात  इस
 बारे  में  विधेयक में  कुछ  नहीं  कहा'गया  है  कि  किस  आधारों  मर  मह"लिष्कंध  कियाख्रात्मा  फि  आपात

 स्थिति  है  और  किम  आधारों  जर  थोड़े  को  भंत  किया  छलहें  स्मच्टਂ  किया  जाता  जाहिए  -।

 वास्तब्र  में  शेयर  बाजार  को  विनियमित्त  करने  के  प्राश्धान  जतसमुदाय  के  लिए  अच्छे  धंदि
 मध्यम  वर्ग  के  लोग  विधेयक  के.प्रावधानों  के  अनुसार  सरकार  के  निम्नन्त्रण  से  संतुष्ट  होकर  अपनी
 बचत  को  शेयर  बाजार  में  लगाते  हैं  और  बाद  सरकारी  तंत्र  में  कमिग्रां  होने  के  कारण  हेरा-फेरी  कर

 उन्हें  घोब्ा  दिया  जाए  तब  क्या  होगा  ?  उन  ईमानदार  निवेशकर्शाओं  का  ध्यान  कौन  रखेगा  ?

 विधेषक  की-धारा  -4  की  उम्तघारा  5:  में  यहु  धान  है  कि  का  अध्यक्ष  सभा  अस्य  सदत्य
 सक्षम  ओर  निश्ठावान  जिल्हें  अत्याभूति आजार  मामले  का  अनुअव.होगा
 इसका  क्या  तक्ा  ऐसे  कौत  ते-व्यक्ति  क्रो  ब्यश्ितित्रों  की  उक्त  योग्यताओं  की  जांच

 करेंगे  ?  जब  से  बोफोर्स  और  जर्मन  पनडुब्बी  का  मामला  सामने  आया  तथ  से  नौकरणाही  में  हमारा
 विश्वास  कम  राष्ट्रीय  हित के  विरद्ध  ऐसे  अनेक  मामले  सामने  आएं  हैं  और  बह  मारते  सरक!र  की

 इच्छाओं  की  सीमाओं  को  दर्शाते  हैं  ।  इसके  अलावा  विभिसन  कौत्रों  में  देने  तथा  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों

 को  अपने  यहां  थाने  देने  के  परिणाम  अर्थव्यवस्था  में  झलकते  सभी  मैतिकताओं  और  हमारे  पूंजी  के

 बलिदान  की  कीमत  पर  संस्कृति  की  बढ़ावान  दिया  जा  रहा  इसलिए  बाजार  को

 मित  करने  के  प्रावधानों  के  वैसे  नतीजे  नहीं  जैसी  आवश्यकता

 हमने  अपने  अमुभव  से  देखा  है  कि  कुछ  तौवरशाहीं  का  अहंकारी  व्यवहार  सारे  आमले  को

 खराब  कर  देता  है  |  कया  मैं  मन्‍्त्री  महीदय  से  एक  साधरण  सा  प्रश्न  पूछ  सकता  1966  में

 स्वीकृत  संकल्प  के  आधार  पर  1988  में  बोर्ड  गंठित  कर  फिर  भी  इसे  प्रत्याभूतिਂ  बाजारीं

 में  चल  रही  गलत  प्रथाओं  को  रोकने  के  लिए  कोई  अंधिकार  क्‍यों  नहीं  दिए  गए  ?  जब  हममेल्‍लाभांश

 वारण्ट  प्राप्त  न  धन  वापसी  आदेश  प्राप्त  न  होने  की  सुती  ओर  समावारफतीं में  यह

 आबरें-देखीं  कि  भिनेशकर्तता  कुछ  नहीं न्‍कर  पा  रहे  हैं  तत्र/हमें  हुआ  हुआ  मेकिल  हम  भी  शुछ  नहीं  कर

 सकते  ।  अतः  मैं  माननीय  मस्त्री  जी  से  यह  जातता  चाहता  कि  कया  यह  विधेयक  ईमानब्रार  मिकेशकर्सा

 को  देभा  ।
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 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने  30  1992

 के  बारे  में  साविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक

 सुधीर

 मुझे  एक  बांका  है  ।  प्रत्याभूति  बाजार  में  छोटे  और  बड़े  निवेशकर्त्ता  साथ-साथ

 व्यापार  करते  हैं  और  बड़े  निवेशकर्त्ता  ही  धोखाधड़ी  करते  हैं  क्योंकि  अपने  भ्रष्टाचार  से  हुए  नुकसान
 को  वे  सह  सकते  हैं  ।  उनके  कुछ  ऐसे  व्यक्तियों  के  साथ  बहुत  अच्छे  सम्बन्ध  हैं  जो  देश  के  प्रशासन  में

 यदि  बोर्ड  ऐसे  व्यक्तियों  के  कायों  को  रोकने  का  प्रयास  तब  बोर्ड  के  सदस्यों  को  या  तो

 सदस्यता  से  हटना  पड़ेगा  अथवा  बोड़  ही  भंग  हो  जाएगा  ।  ऐसे  मामलों  में  छोटे  निवेशकर्त्ताओं  के  हितों
 की  कौन  रक्षा  करेगा  ?

 इन  णब्दों
 के

 साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  कि  सरकार  के  इरादे  अच्छे  हैं
 लेकिन  हमें  यह  देखना  है  कि  विध  यक  के  प्रावधानों  को  वास्तव  में  पूरी  तरह  शब्दणः  लाग  किया  जा

 रहा  है  और  ईमानदार  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा
 के

 लिए  शेयर  बाजार  को  नियमित  किया  जाए  ।

 की  बोह्लाबल्लो  रामस्था  सभापति  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोड्ड
 सम्बन्धी  विधेयक  स्टाक  मार्केट  में  छोटे  शेयर  धारकों  की  रक्षा  के  लिए  लाया  गया  था  यद्यपि  इस  दिशा
 में  शुरूआत  ।2  अप्र  1988  को  की  गई  थी  तथापि  तीन  वर्ष  तक  इस  विषय  में  कोई  कारंवाई  नहीं  की
 गई  131  3]  1992  को  शेयरधारकों  के  महत्व  को  देखते  हुए  एक  अध्यादेश  जारी  किया

 मुछ्य  रूप  से  व्यप्पार  में  सट्टं  बाजी  को  रोकने  और  साथ  ही  व्यापारिक  सब
 ब्रोकरों  ओर  विभिन्‍्त  बैंकरों  के  कार्यो  को  नियन्त्रित  करने  क ेलिए  इसे  लाया  गया  है  ।  दर्भाग्यवण  भारतीय

 प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  को  अधिक  शक्ति  प्रदान  नहीं  की  गयी  है  ।  कम्पनी  ला  बोर्ड  और  बित्त
 मन्त्रालय  दोनों  में  ही अपनी-अपनी  पकड़  बनाए  रखने  के  लिए  पर्थाप्त  शक्ति  अपने  पास  ही  रख  ली

 जिस  विचार  से  हसे  शरू  किया  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  उस  उद्देण्य  को  पूरा  कर  रहा  है  या  नहीं  ।

 उन्हें  कारंबाई  करने  का  प्राप्त  नहीं  है  और  वे  मन्त्नालय  के  समक्ष  ही  अपील  कर  सकते  हैं  ।

 बोड़  में  भी  पूरा  प्रतिनिधित्व  नहीं  इसमें  एक  दो  वित्त  मन्त्रालय  या  कम्पनी
 ला  बोर्ड  स ेऔर  एक  सदस्य  रिजवें  बैंक  से  और  दो  सरकार  द्वारा  मनोनीत  होते  हैं  |  मेरे  विचार  में  बोर्ड
 में  फेडरेशन  शेयर  स्टाक-ब्रोकरों  और  अनुभवी  चार्टर्ड  एकाउ  टेन्टों  का  समुचित  प्रतिनिधित्व

 होना  चाहिए  जो  कार्यकरण  के  विभिन्‍न  पहलुओं  तथा  विभिन्‍न  प्रतिधृतियों  पी  सुपुदंगी  और  प्रत्येक  चरण

 में  जो  गलत  कार्य  हो  रहे  उन्हें  रोकने  में  राक्षम  हैं  ।

 बोर्ड  को  पूरी  तरह  स्वायत्तता  प्रदान  करने  या  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्य  करने  देने  का  सरकार  कोई
 इरादा  नहीं  है  जो  इस  बात  से  स्पष्ट  है  कि  इस  बोर्ड  द्वारा  बनाए  गए  प्रत्येक  प्रावधान  में  कन्द्र  सरकार  की

 पूर्व  अमुमति  की  आवश्यकता  कैपिटल  इश्यूज  के  नियन्त्रण  कार्यालय  वो  समाप्त  कर  दिए  जाने  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  निवेशकों  की  रक्षा  के  लिए  एस०  ई०  बी०  आई०  का  एक  स्वतन्त्र  थोड़े  के  रूप  में  गठन

 होता  चाहिए  था  जो  कि  नहीं  किया  गया

 अध्यादेश  की  धारा  ]।  एय  ई०  बी०  आई  पर  प्रतिभूति  में  निवेश  करने  वालों  के  हितों  की
 रक्षा  तथा  पूजी  आजार  के  विकास  को  विभिम्त  बिश्नौलियों  ज॑ंसे  पब्लिक  व्यापारिक  बैकरों
 ब्रोकरो  आदि  के  राजिस्ट्रारों  की  गतिविधि  पर  नजर  रखते  हुए  सम्वधित  करने  का  उत्तरदायित्व  सौंपा
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 10  1914  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरमुमोदन  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 मौर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक

 है  ।  इन  शक्तियों  का  एस०  ई०  बी०  आई०  द्वारा  उपयोग  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मियमों  के  अमुरूप
 करना  होगा  ।  इस  प्रकार  कार्यरूप  में  एस  ०  ई०  बी०  आई०  की  शक्तियां  स्वायश  नहीं  है  और  थे  केन्द्र

 हरकार  द्वारा  नियन्त्रित  होते  हैं  ।

 घारा  20  के  अन्तगंत  यदि  किसी  को  एस०  ई०  बी०  आई०  हारा  बनाए  गए  नियम  से  शिकायत

 है  तो  वह  केन्द्र  सरकार  के  समक्ष  अपील  कर  सकता  है  और  तब  एस०  ई०  बी०  आभाई०  द्वारा  विभिस्त
 कार्यों  सम्बन्धी  नियम  को  पुनः  अनुकूलन  बना  दिया  जाएगा  और  इससे  पूरी  व्यवस्था  पर  विभिस्त

 कप्रभाव  पड़  गे

 कैपिटल  इृश्यूज  1947  में  की  धारा  10  में  अध्यादेश  के  द्वारा  संशोधन

 किया  गया  है  जिसके  तहत  अधिनियम  में  निहित  किसी  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  शक्ति  एस०  ई०  बी०

 आई०  को  सौंपी  जा  सकती  लेकिन  कपनी  अधिनियम  के  तहत  एस०  ई०  बी०  आई०  द्वारा  ऐसी
 किसी  भी  शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  एस०ई०बी  ०आई०

 कंपनी  अधिनियम  के  तहत  विशेषकर  शेयर  अंतरण  और  शेयर  के  संचारण  और  इससे  जुड़े  अन्य  मामलों

 में  कुछ  शक्तियां  प्रवान  करने  के  लिए  कंपनी  अधिनियम  में  समुचित  संशोधन  किया  जाना  भाहिए  ।

 इसके  इस  सट्टा  बाजार  को  प्रभावी  ढंग  से  नियंत्रित  किया  जाना  चाहिए  और  जब

 उन्हें  शक्ति  प्रदान  नहीं  की  जाएगी  तब  तक  उनके  लिए  प्रभावी  भूमिका  निभाना  संभव  नहीं  होगा  ।  ऐसे

 ही  एक्सचेंज  बोर्डों  के  मामलों  में  अन्य  देशों  में  उन्हें  पर्याप्त  शक्ति  दी  गई  एस०ई०बी०भाई०  को

 जिस  उह्दे  श्य  से  स्थापित  किया  गया  उसके  अनुरूप  यह  कार्य  नहीं  कर  आर्थिक  नीति  के  उदार

 होने  के  साथ  ही  स्टाक  एक्सचेंज  की  वर्तमान  गतिविधियां  चिन्ताजनक  स्थिति  पैदा  कर  रही  मए

 इश्यूज  के  लिए  ब्रोकर  और  सब  ब्रोकर  जिस  तरह  से  मुख्य  बाजार  में  कार्य  कर  रहे  हैं  वह  वास्तथ  में

 चिस्ताजनक  अन्य  कार्य  जिसके  कारण  आंतरिक  व्यापार  हो  रहा  है  वह  भी  एक  बड़ी  समस्या  है  और

 इस  पर  एस  ०ई०वी०आई०  द्वारा  अत्यधिक  ध्यान  देने  और  नियम  लागू  करने  की  आवश्यकता

 हमें  भी  स्टाक  एक्सचेंज  की  आवश्यकता  केवल  बड़  शहरों  में  ही  नहीं  बल्कि  उन  स्थानों  पर

 भी  जहां  लोगों  ने  इसकी  आवश्यकता  को  समझ  लिया  यहां  तक  कि  आंध्र  प्रदेश  के  विजयवाड़ा  और

 अन्य  स्थानों  पर  भी  आवश्यकता  इमलिए  इनका  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।  अन्य  स्थानों  पर  भी

 लोगों  की  रुचि  स्टाक  एक्सचेंज  में  इसलिए  इसका  उन्हें  विस्तार  करना  चाहिए  ।

 दूसरा  मामला  एस०ई०बी  ०आई०  के  लिए  कर्मचारी  और  स्थापना  का  है  ।  मुझे  आश्चयं  होता  है

 कि  क्‍या  एस०ई०बी  ०आई०  में  कार्यरत  वर्तमान  कर्मचारी  इसके  बढ़े  हुए  कार्यों  और  सरकार  के  उदार

 दृष्टिकोण  के  कारण  अधिक  से  अधिक  स्टाक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  स्थिति  में  वह  अपेक्षित  कार्य

 निस्‍्पादन  करने  में  सक्षम  स्टाक  के  प्रति  लोग  आक्रष्ट  हो  रहे  स्वाभाविक  है  कि  लाखों  छोटे

 निवेशक  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  सहित  वर्तमान  स्थिति  में  इसमें  रूमि  वे  निवेश  करना  चाहेंगे  ।

 इस  सभी  पहलओं  को  देखते  हुए  मैं  समझता  हूं  कि  एस०ई०बी०आई०  को  अत्यधिक  स्यायित्य  देने  की

 आवश्यकता  है  ताकि  यह  वास्तव  में  उन  उहँ  श्यों  को  पूरा  कर  सके  जिसके  लिए  इसकी  स्थापना  की  गई  है

 झौर  यह  सभी  छोटे  निवेशकों  की
 किसी  अस्य  व्यवस्था  की  अधिक  पूरा  कर  सके  ।

 दी



 भारतीय  प्रसिभूंति  और  विनिप्रथ  बोर्ड  अध्यादेश  का  तिरनुमोदत  किए  जाते  1792"

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 आरतीय  प्रतिभूति  और  विभिभय  बोर्ड  विधैय्

 बॉल्लाबुलली  रामय्या  ]

 इन  बातों  को  देखते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  क्या  वह  छोटे
 निवेशकों  के  स्टाक  एक्सचेंज  में  सम्तुष्ट  करने  के  लिए  उपयुक्त  प्रावधान  करेंगे  और  उनकी  सहायता

 शी  गिरधारों  लाल  भागंब  :  सभापति  मैं  भी  इन  बिल  का  समर्थन'करने के
 -

 लिए  बड़ा  हुआ  इसमें  मेरे  कुछ  सुझाव  हैं  ओर  मुझे  उम्मीद  है  कि  मन्‍्त्री  जी  मेरे  रचनात्मक  सुझावों  को
 निश्चित रूप  से  मानेंगे  ।  ब्रीकर्म  के  काम  करने  के  अपने  विशेष  तरीके ंहैं  और  स्टांक  एक्सचेंज  पर  उनका

 पूरा'भियंत्रण  रहुताਂ  ह ैएस०ई०बौ०भाई०  द्वारा  उनने  पंजीयन  की  अनिवार्यता  एवं  पंजीयन  निरस्त  करने
 का  अधिकार एक  प्रकार  से  भ्रष्टाचार  की  यह  किस  प्रकार  से  यह  विश्ारणीयं  प्रश्म

 है  ०  भाई०  के  काम  करने  के  सारे  मियम  सरकार  द्वारा  बनाए  जाने  हैं  और  सरकार  यदि
 सारें  नियम  बनाएगी  औौर  सैन्ट्रलਂ  :  वंतमैंट  काਂ  हर  चीजਂ  में  दखलਂ  होगाਂ  तो  जिस  शुद्ध  भावना  से  हम
 बिल  को  लाएਂ  हैं  वह  बातਂ  पूरी  नहीं  हो  मैं  उन  बातों  की  इसलिए  सिद्ध  करना  चाहता  सैद्रल
 गर्मलमछ  अधिका र  पर  चीज  पर  ये  है  कि  ज्यों  ही आपने  वब्तण्य  मेंकहा  कि  फाईनैंस  भिमिस्टर  ने

 ऐलाएस  किया॑फकि  :

 कॉबिटल  इृश्यूज  के  नियंत्रक  का  कार्यालय  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ।

 यह  ऐबोलिंश  हो  गया  तो  मेरा  निवेदत  है.कि  एक  हटरनेश+ल  सेमीनार  हुआ  था  और  उसमें

 कहा  गया  था  कि  इस  बाड़ी  जिसको  एस०ई०बी०आई०  ठहते  इसके  फंक्शन  में  किस  प्रकोर  सें

 एकॉधिकार  राब्य  सरकार  का  दखल'कम  इस  प्रकार  से  विचार  पर  यह  वर्तमान

 का'जी  बिलਂ  आप  लाए  इसके  रहते  पूरी  नहीं  हो  सकती  रकार  का  नियंत्रणਂ  कम होगा

 यह हमारी  मूल  भावना  यह  नकल  हमने  यू०एस  ००७  औरे  यू  ०के०  से  हम  यह  चाहते  है  कि  :

 )

 एक  एजेंसी  होगी-परन्तु  सरकार  के  द्वारा  बनाए  गए

 पूत्  .  में  स्वीकृत  विनियमों  के  करेगी  ।  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  इसके  गठभ

 सरफतरਂ  का  पूर्ण  नियंत्रण  होगा  ।”'

 यानि  इसमें  कहीं  संपरेट  आईडैनटिटी  इस  सारे  एस०ई०बी०आई०  पर  पुरा  नियंत्रण

 भारत  सरकार  फा  अगर  भारत  सरकार  का  पूरा  नियंत्रण  इसको  यदि  से  स्वायंत

 शंस्था  बनाता  चाहते  वह  बात  पूरी  नहीं  हो  सकी  ।
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 10  .19.14  भारतीय  प्रत्िभूति  भौर  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  तिरमुमोदन  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  भौर  बरिनिम्रग्न  बडे
 न्नि-+-+न्‍्जलननक  जज++  न  5  व  नभत++  +०

 के  गठन  के  बारे  में  निवेदन  करूंगा  कि  सैद्शन  4  और  5  के  अक्प्रत  याफ़  अप  पैइट्री  में

 इस  प्रकार  से  कहा  गया  है  एक  इसमें  एक  चेयरमन  दो  मैम्बर  होंगे  ।

 ,  मिभुवाद ]

 वित्त  मत्जालय  तभा  विधि  मन्जाज़य  का  प्रतितिप्नित्व  करेंगे  और  एक  अश्रतीय
 रिजवं  बैंक  का  ।  दो  अन्य  सदस्यों  की  नियुक्ति  के'द्र  सरकार  द्वारा  की  जाएगी  ।”

 नये  भी  गंसमेंट  दाशरा  मेरा  मसलब  है  कि  हर  सैक्‍्गन  में  यह  कहा  है  फि  केला

 सरकार  का  दल्लल  होगा  ।

 |
 और  शर्तें  सरकार  द्वारा  सिर्धारित  की  जाएंगी  ।  कार्यकाल  के  निर्भारित

 के  पूरा  होसे  से  पूर्व  अध्यक्ष  या  सदस्य  की  सेवाओं  को  समाप्त  करते  का  अधिकार  केसा

 सरकार  का  होगा  ।  सरकार  को  यह  अधिकार  है  कि  बोर्ड  सम  प्स  क  रके  इसका  पूसरेठल

 इसका  मतलब  है  कि  नियंत्रण  इस  बोर्ड  को  बनाने  इस  बोड़ं  को  जब  खाहें भंग  ऋएर

 तिकाल  यह  सःकार  अपने  हाथ  में  ले  रही.है  |  एक  ऐतराज आह  है  ।

 ]

 बाजार  के  सभी  बिचौलियों  के  पंजीकरण  के  लिए  केन्द्र  सरकार  धारा  23

 के  तहत।नियम  अनाएगी  -।  एस०ई०श्री>आई ०  केक  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करके

 ही  नियम  बनाएगी  भौर  थे
 निषम्त  अ््मावेश  प्रावश्षानों  के  अलुरूप  होने  चाहिए  ।

 यानी  सेंद्रल  गवेनमेंट  की  प्रायर  एप्रूवल  लेने  के  बाद  ये  हल्स  और  रेणुलेशल-बनाधेंगे ओर  हर  कहम

 पर  भारत  सरकार  का  इसमें  नियंत्रण  है  ।

 असी  क्रिसिनल  कम्प्लेट्स  के  वागलेशन  के  आरे  में  भी  रुख्स ओर  रेगुलेशन्स  जो  हैं  उसमें

 भी  सेंट्रल  गबर्नमेंट  से  पहले  स्वीकृति  लेने
 के

 बाद  उन  पर  केंसिज  चलाए  जा  सकेंगे  ।

 पांचबा  आबजेक्शन  इसमें  यह  है  कि  :

 यह  जानना  महत्वपूर्ण  है  कि  धारा  16(1)  के  अन्तर्गत  बोर्ड  अपनी  शक्तियों  का

 पालन  करते  हुए  अथवा  इस  अध्यादेश  के  अन्तर्गत  अपने  क्ृत्यों  का  निर्वाह  करते  नीति  सम्यस्ती  प्रश्नों

 के  मालले  में  ऐसे  जो
 समय-समय  पर  केखद्र  सरकार  लिखित  रूप  में  का  फालम  करेगा  ।/
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 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरमुमोदन  किए  जाने  30  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  बिनिमयं  बोर्ड  विधेयक
 ॥2नअभ पका  सका  कला  mammnennmeditemecmees  4  ep ७  कम

 गिरधारी  लाल

 हर  सम+  केन्द्र  सरकार  जो  मोख्िक  हंस्ट्रक्शन  उसका  बो्ड  को  पालन  करना  पड़े

 इंडिपेंडेंट  बाडी  एस०ई०बी०आई०  की  जो  इसमें  आप  बनाना  चाहेंगे  वह  इसमें  तहीं  हो  सकेगा  ।

 ]

 धारा  20  (1)  के  अध्य|देश  बे  अधीन  दिए  गए  किसी  आदेश  अथवा  इसके
 अस्तगेंत  बनाये  गये  नियमों  तथा  विनियमों  के  कारण  पीड़ित  कोई  भी  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 रित  की  गई  समयावधि  के  अपील  दायर  कर  सकता  है  ।/

 निश्चिम  समय  में  वह  अपील  करेगा  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  एस०ई०बी०आई०  को  अटानम्स  बाडी
 इन  सारे  नियंत्रणों  के  रहते  हुए  नहीं  बना  सकते  हैं  ।  आप  इसमें  एक  इनएफेक्टिव  एजेंसी  एस०ई०बी०
 आई०  को  बनायेंगे  और  वह  इ  डिपेंडेंट  बाडी  नहीं  हो  सकेगी  ।

 भारत  सरकार  ने  यह  वायदा  जनता  से  किया  है  कि  हम  गरीबी  मिटा  एसेशल  कमोडिटिज
 के  प्राइस  कम  कर  देंगे  लेकिम  एस०ई०थी  ०आई०  पर  इस  प्रकार  से  आप  नियंत्रण  रखेंगे  तो  वह  ठीक  नहीं
 होगा  ।  हसमें  आपने  यह  भी  कहा  है  कि  जब  कभी  भी  एस०ई०बी०आई०  रूहस  और  रेगुलेगन  बनायेंगे  तो
 वह  पालियामेंट  की  एप्रूवल  के  लिए  रखे  जायेंगे  ।  ऐसे  कोई  नहीं  रखता  है  ।  विधान  सभा  में  भी  हमने  देखा
 है  और  यहां  भी  देखा  उसे  कोई  नहीं  रखता  है

 यह  विधान  के  ही  अन्तगेंत  सरकार  को  जब  बह  आवश्यक  नियम  और
 घिनियम  बनाने  ओर  विनियमों  का  अनुमोदन  करने  का  अधिकार  देगा  ।”

 यह  होना  चाहिए  था  इसी  प्रकार

 ही  अनेक  मध्यवर्ती  बम्पनियां  हैं  जिनके  दायित्यों  और  कत्त  ब्यों  को परिभाषित  किया
 जाना  हैਂ

 '”

 इसमें  किसके  क्‍या  अधिकार  क्या  कत्त  ब्य  इसकी  किसी  के  ऊप
 डाली  गई  है  ।  मैं  कह  सकता

 र  कोई  जिस्मेबारी  नहीं

 ]
 बम्बई  के  स्टाक  एक्सचेंज  के  निदेशक  मण्डल  द्वारा  प्रयोग  की  जाने  बाली  णक्तियां

 सी  एस  ०ई०बी०बआाई०  को  प्रदात  नहीं  की  गई  है  ।”
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 10  1914  भारतीय  प्रसिभूति  और  विभिमय  बोर्ड  अध्यादेश  फा  निरतुभोदन  किए

 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोड़  विधेयक

 बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  में  जो  डारेक्टर  की  प।वर  वह  भी  इन  सारे  नियमों  के  तहुत  यहां  बो्ड

 आफ  डायरेक्टर  को  नहीं  मिलेगी  ।  इसलिए  ठीक  उद्दे  श्य  के  लिए  जरूर  एक  सम्पूर्ण  शक्ति  किसे  के  ऊपर

 डालनी  चाहिए  और  भारत  सरकार  सारी  शक्ति  अपने  हाथ  में  न  रखकर  इसको  हिसेंद्रल/।इज  करके
 अटानमस  बाडी  बनाए  तब  मैं  समझता  हूं  कि  मुतासिक  होगा  वरना  कोई  भी  सरकार  जो  ऐसे  संशोधन

 उससे  कुछ  नहीं  होगा  ।  जसवन्त  सिंह  जी  ने  अपने  भाषण  में  इसका  समर्थ  किया  मैं  भी  इसका
 समर्थन  करता  हूं  लेकिन  इन  घारे  सुझावों  को  माननीय  मन्त्री  जी  निश्चित  रूप  से  कारपोरेट  करे  और  केन्द्र

 सरकार  का  जो  हर  कदम  पर  इममें  नियंत्रण  रखा  गया  उसमें  वह  ढील  प्रदान  करे  तभी  जाकर  यह

 एस०ई०बी०भाई०  ठीक  प्रकार  से  काम  कर  सकेगी  ।  यही  मुझे  आपकी  सेवा  में  निवेदन  करना  आपने

 मुझे  जो  समय  दिया  उसके  लिए  बहुत-बहुत  घम्पवाद  ।

 ]

 ही  ए०  चाल्स  :  सभापति  मैं  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड
 1992  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  इसके  उद्देश्यों  से  यह  स्पष्ट  टै  कि  थोर्ड  का  गठन

 प्रतिधूतियों  में  निवेशकों  के  हितों  कीं  रक्षा  करने  और  प्रतिभूति  बाजार  को  नियमित  करने  और  इसके
 विकास  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 इसके  लिए  एक  अध्यादेश  लाना  आवश्यक  था  ।  अतः  अध्यादेश  जारी  दिया  गया  ,  दूसरे  पक्ष  के

 माननीय  सदस्यगण  मुख्यतः  इसलिए  विरोध  कर  रहे  हैं  कि  अध्यादेश  जारी  नहीं  किया  जाना  चाहिए
 था  ।  हम  भी  इससे  सहमत  हैं  कि  सामान्य  परिस्थितियों  में  कोई  अध्यादेश  केवल  अत्यन्त  आवश्यक  होने
 की  स्थिति  में  ही  जारी  किया  जाना

 परन्तु  पू  जी-बाजार  की  अस्थिर  स्थिति  को  मद्देनजर  रख  कर  ओर  नई  आथि+  नीति  और  बजट

 में  उल्लिखित  नियमों  और  विनियमों  में  हुए  उदारीकरण  के  फलस्वरूप  स्टाक  एक्सचेंज  में  सहसा  आई

 असाधा रण  तेजी  के  फलस्वरूप  विशेष  रूप  से  लघु  जो  शेयर  बाजार  में  आई

 सहसावृद्धि  को  देखकर  बल्कि  अनावश्यक  लाभ  भी  अजित  करना  के  हितों  की  रक्षा  करता

 सरकार  का  दायित्व  एक  ऐसी  सरकार  जो  जनता  के  प्रति  वचनबद्ध  अपने  जिम्मेबारियों  के

 प्रति  सजग  न  अपने  सरका री  दायित्व  का  ही  निर्वाह  करने  के  लिए--जो  कार्य  करती  हैं  तब  हम

 लोगों  पर  एक  अतिरिक्त  दायित्व  भी  है--यह  अध्यादेश  को  जारी  किया  गयए  जब  संसद  का

 सत्र  चल  रहा  होता  उस  समय  स्वाभाविक  है  कि  कानून  के  अनुसार  इसके  स्थान  पर  विधेयक  लाया

 जायेगा  ।

 अतः  मैं  यह  कहूंगा  कि  इस  अध्यादेश  ऊो  जारी  करने  और  अब  इसके  स्थान  पर  इस  विधेयक  को

 प्रस्थापित  करने  में  कोई  भी  अनिगमितता  नहीं

 समाचारपत्रों  में  जो  कुछ  प्रकाशित  हो  रहा  उससे  यह  स्एच्ट  है  किः  वर्ष  1992  भारतीय  पूणी

 वाजार  के  लिए  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बर्ष  बनने  जा  रहा  एक  ऐसा  वर्ष  जिसमें  सट्टं  बाजों  और
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 आऑस्तीय  अभिवूत्ति  और  |  खिमिला  बड़े  अस्यादेता  का  किए  जाने  .30  92
 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 कौर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  बिशिम्रप बोर्ड  क्फ़ियक

 ए०  चाल्स  ]

 ब्राजार  के  मध्यस्थों  को  संस्थानों  त्रौर  बुनियादी  सुविप्राओं  के  दृष्टिकोण  से  व्यवसाय  करने

 का  तये  सिरे  से  तरीका  सीखना  भारत  के  शेयर  की  कीमत  में.डालर  हिसाव  से  भी  अस्सी

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  जो  अब  तक  की  सर्वाधिक  मेरे  बिचार  से  पिछले  चालीस  वर्षों  से  चली

 जा  रही  नीति  में  बिता  कोई  परिवर्तन  इस  सरकार  ते  जो  यह  साहसिक  पहल  की  हे  ओर  हम  जो

 नये  आयाम  दे  रहे  यह  उन  सब्र  नवीन  पंरिवर्तेनों  भें  एक  विश्वास  का  संकत  देता  इस  समय  हम
 उच्ली  ठोस  आधार  पर  ही  इसका  मिर्माण  करते  का  प्रयत्म-कर  रहे  हैं  ।  इन  प॑रिथर्तेत  को  लागू  करने  के

 साथ  ही  इस  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  के  हितों  की  रक्षा  करने  का  ढॉयित्व  सरकार  का  मेरे  वियार  से

 यह  सही  समय  पर  लाया  गया  है|

 यह  सही  है  कि  ब्ष  1988  में  एक  संकल्प  किग्रा  गया  था  ओर  एक्ला्जेंज  बोर्ड  का.गठम

 करने  का  प्रस्ताव  था  ।  परन्तु  असाधारण  परिस्थितियों  के  अंतगंत  बोर्ड  को  सांविधिक  अधिकार  नहीं  दिये

 ग़ये  थे  और  उसी  स्थिति  को  ठोक  करने  के  लिए  ही  इस  विधेयक  को  लाया  गया  है  ।

 के  कुछ:अआषधानों के  मेंस  अष्ती  शोदय  का  '  ध्यान  कांड 4,  उपखंड  की

 ओर  आाकथित धत्रता  ।  इसमें  उल्लेश  जया  के  चित्त  ओर!विधि

 हब्यन्पा  काम  देखने  थाले  मच्यालय के  अज़िकारियों  में  से  यो  सदस्य  ।''  सकें  रूप  से  कुछ  शल्‍्लेल
 नहीं  किया  गया  है  ।  मेरे  बिचार  से  सरकार  वित्त  मंग्रालय  और/बभ्रिंधि  में  से  एकलएक-सदस्प  को

 हहती  परमतुजित्वमाल  वाड़,ें  मद  सहारा  अकोषन  डी  कियाताया हे  कि  वित्त  मन्त्रालय  से

 शेशदस्यथाशिए जा  सकते  हैं  |  विधि  मशरल्प्ा  के  ऋबया  भअत्मालम्  से  एक-एक  सदस्त,म्िया

 अआायेशा  |  यदि]कतस्वार  आया  विज्तार  उको  काका  एकतक  सदक्ष्य  स्लेने  है  तक्न  उस  में  ये

 शब्द  होने  चाहिए  :

 और  ज़िधि  का  क्ामतकेकने  क्रेशीय  टशसातातर  के  प्रद्योफ  अन्मालस  के

 फारियों-में  से

 शब्दों  से
 कुछ

 अभ
 उत्पादन  होता  है  से

 कर  उयास  देसे  ग्का>अगु-
 करूंगा  |  यदि  हक  तो  इसमें  आचश्यक  संशीधन  जाँये  ।

 उपब्रंड  Weave  के  अंतर्यत  कुछ  शक  उल्लिब्नित  हैं  सरकार  द्वारा  नियुक्ति  की

 जायेगीਂ  और  वे  आवश्यक  नहीं  खंड  4  के  उपखंड  4  इसकी  व्यवस्था  की  जा  चुकी  हैं  |  खंड़  4  के

 उपखंड  में  संविधान  के  आरे  में  और  खंड  4  के  नियुक्ति  के  बारे  में  उपबन्ध  किया  गया

 उससें  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  कि  उपधारा  |  के  खंड  क  और  ध  में  उल्लिखित  अध्यक्ष  और

 सदस्यों  की  नियुक्तित  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जायेगी  और  उपधारा  के  खंड  ख  और  ग  में  उल्लिखित

 केल्ट्रीय  सरकार  और  भारतीय  रिजरय  बैंक  द्वारा  सभोतीत  किये  महएं गे  ।  कह  बिल्कुल  स्पष्ट

 है  ।  मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  उपलंड  ।  में  ऐसा'क्यों  क्लावा  गया  सरकार  द्वारा

 रजिवुश्षित नही  भ्रायेगी  ।'  यह  कश्कत  आाछाक  कै
 ।

 लियाह  से
 पे

 लिकालਂ  दिमे  जाने  चाहिए  ।

 इसी  खंड  उपयंड  2  में  भी  मह  कहा  गधा  है  के  कार्यों  के  सामान्य

 है



 10  1-718  मारतीय  प्रतिभुति  और  विभिभयਂ  बौहे  अस्यारेश  कि
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विभिंतय  कई  विशेषक

 निर्देशन  और  व्यवस्था  एवं  देखरेख  सम्बन्धी  अधिकार  बोर्ड  के  सदस्यों  में  निहित  करਂ  कै

 जाममा  कि  कोऊू  और  के
 में  बोर्डे  के सदस्यों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  खंड  2  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि-कोड

 कामकाज  सम्बन्धी  उसकी  सामान्‍य  देख-रेख,,निर्देशन  तथा  प्रवस्ध  इत्यादि  को  अधिकार  बोर्ड  के  सदस्यों

 को  प्राप्त  होंगे  ।  जो  अपने  सभी  अधिकारों  का  प्रयोग  कर  सके  औरे  वें  सारेਂ  कार्य  भी  कर  सर्के  जो  बोर्ड

 द्वारा  किए  जाते  हैं  ।  इससे  यह  प्रतीत  होता  है  कि  इस  खंड  द्वारा  धोर्ड  ओर  बोर्ड  के  सदस्यों  के  मध्य  एक
 प्रकार  काਂ  अंतर  लाने  का  प्रयत्न  किया  यदिਂ  तो  वास्तव

 में
 बरेंडे  के  सक्स्‍्य  कोन  होंगे  ?

 उसके  बारे  में  स्पष्ट  करना  होगा  ।

 अब  मैं  पृष्ठ  विवरण के  बारे  में  कुछ  कहूँगा  जिसमें  खंडः  4"  में  बताथीਂ  गया  है
 कि  बोर्ड  के  सदस्यों  में  एक  अध्यक्ष  सहिते  केर्द्रीय  सरकार  द्वारा  निभुक्त  किए  गए  दो  पूर्णकालिक  संदस्यਂ

 और  केर्तीय  सरकार  द्वारा  मनोनीत  किए  गए  दो  सदस्वਂ होंगी  औरे  मारतीय  शिजिय  बैंक  ढारा  भी  एक

 सदस्य  मनोमीत  किया  जाएगा  ।  अब  इसी  सें'प्रकष्ट  होंताਂ  है  कि  सम्पूर्ण  बोर्श  अथवा  बोर्ड  के  सदस्य

 बोर्ड  के  ही  एक  अंग  तो  फिर  खंढे  4  के  उपलं्डट  2  में  उन  दोनों  में  अंतर  क्यों  रखा  गया।हैं  ?  मैंਂ

 मम्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  देखें  कि  बह  क्या  यह  खंड  उपयुक्त  भ्रांतिं  को  दूर  करते

 यह  कहा  जा  सकता  हैं  कि  बोर्डਂ  के  कॉमका्ज  की  साधारण  देख  प्रवस्ध  औरे  निर्देशन  इत्यादि  की

 शक्तियां  बोर्ड  में  ही  निहित  होगी  ।  यदि  इसका  यह  तात्पयें  है  तब  के  सदस्यਂ  कहना  आवश्यक  नहीं

 है  ।

 खंड  5  में  कहा  गया  है  कि  धार  4'  की  उपधाश  में
 खित  अध्यक्ष  और  सदस्यों  की  कार्यावधि  और  सेदा  शर्ते  यथानिर्धारित  होगीਂ  परणुਂ  खंह  4  कें
 खंड  (1)  के  खंड  ख  और  ग  के  अंतर्गत  सरकार  द्वारा  भारतीय  रिजय  बैंक  के-अधिनमश्योंओौरशेपमंत्रासयों

 के-अधिकायरियों  में  नियुक्त  किए:गए  के  सदस्यों  की  किक्षती  केस  रकारो

 जारी  और  उसकी  शर्तें  अपनेन्थपते  विभाग  की  सेवा  शर्तों  के-तहत  ही  संचामित-होंगी  ।

 उनकी  कार्यावधि  का  किया  जाना  पदि-ऐसा.नहीं  किया  जाएगा.तो  भविष्य  में

 इससे  कुछ  दिक्कत  हो  सकती  है  यद्यपि  उपलड  2
 में  कुछ  बचाव  किया  गया  है  कि  सरकार  को  सदस्यों

 की  सेवी  समाप्त  करने  और  जंड  5  के  अंतर्गतਂ  कार्रवाई  करनेंका  अधिकार  परसन्तुने  सभी
 सामान्य  खंड  हैं  और  इस  विधान में  इन  संदस्थोँ

 की
 कॉर्शविधिਂ  को  निर्चिततਂ  उल्लेजे  किया  जाता

 ताकि  यदि  वे  सरकारी  कर्मचारी हैं  तो  अनिर्श्चित  रूप  सें'उनकींਂ  सेवाएं  बोर्ड में  जारी  नहीं  और
 यदि  यहीं  मंशा  हैं  तो  इसका  भी  विशेषेत  उल्लेश्  किया  जाता  मेरे  विचार  से  उस  धारा
 में  स्थिति  स्पष्ट  नहीँ  है  ।

 पृष्ठ  ?  पर  खंड  15(2)  में  कहा  गया  है  :--

 के  लेखा मों  की  लेका-परीक्षाਂ  भारत के  महातियरवक  ठा  स+उभ्के
 द्वाश  समय-समय  पर  किया  जायेगा

 लेखामं  की प्रत्येक  बच  लेख*परीक्षा  अभिषार्क  नहीं  कर  जया  जाता  ?  बी



 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने  30  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विभिभ्य  बोर्ड  विधेयक

 ए०  चाल्स ]

 लेखाओं  की  परीक्षा  की  जानी  चाहिए  न  कि  उसे  महालेखा-परीक्षक  और  नियन्त्रण  की  इच्छा  पर  छोड़
 दिया  जाये  ?

 यहां  उपखंड  2,  3  और  4  में  कुछ  परस्पर  विरोधाभाषी  तथ्यों  का  उल्लेख
 है  ।  खंढ

 (3)  में  कहा  गया  है  :

 की  लेखा  परीक्षा  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  महा  नियंत्रक  और  लेखापरीक्षक  ओर

 उनके  द्वारा  नियुक्त  किया  गया  कोई  भी  व्यक्तिਂ

 इसका  तात्पयं  है  कि  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  लेखाओं  की  लेखापरीक्षा  के  लिए  महानियन्त्रक
 और  लेखापरीक्षक  फेवल  अपने  कार्यालय  के  ही  अधिकारियों  को  नियुक्त  वह  इसके  लिए  फिसी
 अन्य  व्यक्ति  को  भी  नियुक्त  कर  सकते  हैं  |  में  भी  उन्हें  ऐसा  ही  अधिकार  प्रदान  किया  गया

 है  ।  परन्तु  उपजंड  (2)  में  अन्य  व्यक्तिਂ  नहीं  दिया  गया  मेरे  विचार  से  यदि  सरकार  भी

 यही  चाहती  है  कि  यदि  महानियन्त्रक  और  लेखापरीक्षक  के  अधिकारी  अथवा  उनके  द्वारा  प्राधिकृत

 किए  गए  अन्य  व्यक्ति  भी  रोर्ड  के  लेखाओं  की  लेखा  परीक्षा  कर  सकते  तो  उस  स्थिति  में
 में  अन्य  व्यक्तिਂ  शब्दों  को  भी  सम्मिलित  किया  जाना  क्पया  इस  बारे  में  भी  ध्यान
 दें

 पृष्ठ  10  पर  खंड  26  में  न्यायालय  की  शरण  में  जाने  का  प्रावधान  दिया  गया

 भेरे  विचार  से  इसमें  सरकार  की  जरूरत  से  ज्यादा  शक्तियां  प्राप्त  मैं  उस  संबंध  में  और

 अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।

 हसमें  कहा  गया  है  :--  वि

 सरकार  की  पूर्व  स्वीकृति  से  बोर्ड  द्वारा  की  गई  किसी  शिकायत  को  छोड़कर  कोई
 भी  अदालत  इस  अधिनियम  अथवा  इसके  अधोन  बनें  किसी  भी  नियम  अथवा  विनियम  के
 अंतर्गत  दण्डनीय  किसी  भी  जूमें  को  अपने  विचाराधिकार  में  नहीं  लेगी  ।”

 खंड  12  में  पंजीकरण  संबंधी  प्रावधान  है  जिसमें  व्यक्ति  व  संस्थाएं  पंजीकरण  करवा  सकती

 हैं  ।  यदि  उनकी  कोई  शिकायत  होती  है  तो  इसके  लिए  उन्हें  बोड  को  आवेदन  करना  बोर्ड  की

 बेठक  होती  इस  पर  विशखार  किया  जाता  है  और  तब  निर्णय  लिया  जाता  है  ।  यदि  बोर्ड  केन्द्र  सरकार
 का  पूर्वानुमति  से  सिफारिश  करता  तत्र  अदालतें  कारेवाई  मैं  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  ऐसे
 शेयरधारक  व  व्यक्षित  जिन्होंने  अपनी  वास्ताथिक  शिकायतें  दर्ज  करवाई  की  शिकायतों  को  दूर  करने
 में  अधिक  समय  लगेगा  और  उम्हें  सही  न्याय  मिलने  में  देरी  होगी  ।  इसलिए  कृपया  इस  बात  पर  भी
 विचार  किया  जामा  चाहिए  |

 मैं  इस  बात  के  लिए  आभार  व्यवत  करता  हूं  कि  यह  विधेयक  ऐसे  रमय  में  आया  है  जबधि  पूजी  बाजार

 बहुत  सी  चुनौतियों  का  सामना  कर  रहा  है  मुझे  विश्वास  है  कि  1988  के  विधेयक  में  समृचित  प्रावधान

 लहीं  किए  गए  थे  ।  इप  विर्वेषक  के  माध्यम  से  विनियोजकों  तथा  णेयरधारकों  की  वास्तविक  समस्याओं
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 10  1914  भारतीय  प्रतिभूति  और  विमिसय  बो्ड  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक
 ७००«०>अ>क«न्‍«»भाजककन७क> hese  ककक  मकान  ~

 के  समाधान  के  लिए  आवश्यक  अधिकार  प्रदान  करने  का  प्रयास  किया  गया  इसलिए  मैं  इस  विधेयक
 का  समर्थन  करता  हुं  ।

 थी  मीौतीश  कुमार  सभापति  यह  जो  बिल  सरकार  ने  यहां  पर  प्रस्तुत  किया
 इसके  पहले  1988  से  सिस्यूरिटी  एण्ड  एक्सबेंज  बोईड  आफ  इ  डिया  फंक्शन  कर  रहा  लेकिन

 बहू  सरकार  की  अधिसूचना  के  तहत  काम  कर  रहा  पालियामेंट  द्वारा  एक्ट  पारित  कर  इसको  गठित
 करने  का  सरकार  का  विचार  असल  मकसद  तो  होना  चाहिए  कि  बोर्ड  सही  ढग  से  काम  करे  और

 इसके  लिए  उसको  शक्तियां  मिलनी  चाहिए  ।  अभी  यह  बोर्ड  सरकार  की  अधिसूचना  से  गठित  था  और
 ठीक  से  काम  कर  रहा  यह  बोर्ड  और  भी  अच्छा  काम  कर  सकता  लेकिन  शायद  यरुई  बेंक  ने

 कहा  था  कि  एक  इ  डिपेडेंट  अथारिटी  होनी  चाहिए  जो  केपीटल  मार्कट  को  रेगुलेट  करे  और  वर्ल्ड  बैंक  का

 आदेश  पालत  करते  हुए  भारत  सरकार  ने  यह  बिल  प्रस्तुत  किया

 जो  मकसद  है  कि  एक  हडीपेंडेंट  रेगलेटरी  ओथोरिटी  कैपिटल  मार्किट  के  पूरे  बिल

 के  प्रोबीजन्स  पढ़ने  से  ऐसा  लगता  कि  आटोसामी  पर  चोट  इसकी  आटोसामी  नहीं  रह  जाती

 यह  बिल्कुल  आईवाणश  दो  अधिकारी  फाईनेंस  मिनिस्टरी  और  ला  मिनिस्टरी  से  कई  सदस्यों  से

 चर्चा  की  |  दुनिया  जानती  है  कि  इस  बिल  को  लेकर  फाइनेंस  और  ला  मिनिह्टरी  में  आस  में  भी  झंझट

 हुआ  ।  किसके  पास  गया  अधिकार  दोनों  विभागों  के  अधिकारी  इसमें  आपत्त  में  बंटबारा  हो
 गया  ।  अब  इसके  बाद  एक  रिजर्व  बैंक  आफ  इण्डिया  के  दो  आदम्मियों  को  नोमिनेट  और

 लषेयरमंन  को  नोमिनेट  करेगी  |  जब  चाहे  तीन  महीने  का  नोटिस  देकर  टमिनेट  कर  मतलब

 सिक्‍योरिटी  एक्सचेंज  बोर्ड  आफ  इण्डिया  के  मैम्बस  से  हिन्दुस्तान  की  सरकार  लप:सी  की  तरह  व्यवहार
 करना  चाहती  इससे  भी  बदतर  व्यवहार  करना  चाहती  है  ।  उनकी  कोई  सिक्‍योरिटी  नहीं  इस

 सिक्‍योरिटी  एक्सचेंज  बोर्ड  आफ  इन्डिया  इन्वेरटर्स  के  इट्रस्‍्ट  को  कैपिटल  माकिट  को  रेगूसेट  करेंगे

 लेकिन  उनकी  कोई  सिक्‍योरिटी  नहीं  है  ।  किसको  मैम्वर  यह  भी  नहीं  बताया  गया  ।  एक्सपटंस

 को  बनायेंगे  या  रामेश्वर  ठाकुर  साहब  के  यहां  रोज  जाने  वाले  को  कुमारमंगलम  के  यहां  जाने

 वाले  को  किसको  इसका  कोई  पता  नहीं  साफ-साफ  प्रोवीजन  होना  चाहिए  कि

 इंबेस्टर्स  और  खास  तौर  से  स्माल  इवेस्टर्स  के  इंट्रस्ट  प्रोटेक्ट  करने  के  लिए  एक  आदमी  उसमें  रहेगा  या

 दो  आदमी  यह  साफ  प्रोबीजन  होना  बाहिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  कहना  बाहूंगा  कि  इनके  कार्यकाल  के  बीच  में
 से  उनको  म  हटाया  जाए  तब  तक

 उसके  खिलाफ  कोई  गम्भीर  चार्ज  न  संग  जाए  ।  खास  तौर  से  यदि  कोई  वित्तीय  गड़बड़  का  भार्जन

 रहेगा  तो  ठीक  उसको  हटाना  चाहिए  ।  लेकिन  सामास्य  तौर  पर  बोर्ड  के  सदस्य  कड़ाई  से  यदि  कहीं

 कार्यवाही  करने  स्टाक  एक्सचेंज  में  जो  आपरेट  करने  वाले  सोम  हैं  वे समाज  के  उच्च  वर्ग  के  नोग

 उनका  सीधा  सम्पर्क  सरकार  में  बैठे  हुए  लोगों  से  होता  है  उनकी  बढ़े  स्तर  पर  उठ-बैठ

 होती  +हीं  किसी  के  इम्ट्रस्‍्ट  पर  चोट  गड़बड़  करने  वाले  के  इन्ट्रेस्ट  पर  चोट  पहुंची  तो  हो
 सकता  है  कोई  बोर्ड  का  मैम्वर  यह  समझकर  कि  हमारा  यह  अधिकार  है  हम  इसको  पकड़ंगे  तो  उस  पर

 ये  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  ।  बोर्ड  क्या  कार्यबाही  करेगा  जब  इसके  हर  मामसे  में  फाइनेंस  मिनिस्‍्टरी  की
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 भारतीय  भप्रतिभूति  और  विनिमय  बोडड  अध्यादेश  का
 किए

 जाने  30  1५92

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भौर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विभिमयशब्लोर्ड  चिल्लेयक

 नीतसिश  कुमार  ]

 एप्रूवल  लेनी  एक्शन  लेने  से  पहले  ।  तो  आटोनामी  नहीं  आंख  धूल  झोंकने के  लिए  इस  प्रकार

 का  बिल  लाया  गया

 कैपिटल  माकिट  में  जो  यूम  शुआ  है,:मन  मोहन  सिह  जी  का  बजट  ग्रवा  बहुतीन  का

 बजट  है  और  3  परसेंट  के  इंट्रस्ट  के लिए  यह  सब  हो  रहा  है  ।  आभक्‍+फानन  में  तुरन्त  ये  जाडिनेंस

 पहले  से  जो  बोर्ड  कामकर  रहा  था  उसको  अधिकार  दे  सकते  थे  ।  बलडें  बैंक  भेकहा  और  उसके

 के  मुताबिक  यह  ले  आए  ।  मन  में  जो  चोर  है  कि  किसी  अ्रकार-की“आटोनामी हम  नहीं  देना  '  बाहते

 हमेणा  अपने  हाथ  में  नियरत्रण  रखना  चाहते  तथा  किसी  भी  प्रकार  से  इसको  ठीक  उंग  से  काम  महीं
 करने  देना  थाहते  इसह्विए  कई  कई  प्रकार  के  अंकुश  और  लगाने  का  सावधान  इसमें  किया  गया

 हमारा  सुझाव  है  कि  यदि  सचमुच  आप  ह डीपेंडेंट  रेग्लेटटी  आधोरिटी  बनाभा  चआहते हैं  तो

 सिश्वित  रूप  से  इसको  भ्रधिकार  दीजिए  ।  यह  एस  ०  ई०  थी  ०  आई०  क्‍या  करेगा  अभ्र  कोई  कार्यवाही  न

 कर  सके  पास  ओर  कोस  भी  ओणोरिटी  है  ।  अगर  कोई  कि  हो  रही  है  क्‍्यां  स्टाक

 एक्सबेंज  में  और  उसको  पकड़ना  है  तो  यह  क्‍या  कार्यवाही  कर  सकेगा  ?  इसके  वास  कोई  मशतीतरी

 इसको  अगर  सचमुच  दृफैक्टिय  बलाना  है  तो  सही  मायने  में  इसको  श्याकत  आटोनलसी

 इनके  मैम्बस  के  चयन  में  ध्यान  रखा  जाए  कि  स्माल  ह्बेस्टर्स  प्रोटेक्ट  हों  ।  हसंको  जपड़ासी  से  ' बदतर

 हालत  चपड़ासी  भी  ओश्जेक्ट  कर  सकते  हैं  हमारी  इस  बात  पर  ,  क्योंकि  अफडासी  को  हम  मशधुली  तनसझ

 रहे  तो  धुरी  हालत  में  रखकर  जब  वाहे  काम  पकड़  कर'बाहर  निकाल  ऐसी  कोई
 स्थिति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  उसको  टिप्स  मिलनी  चाहिए  कोई  कार्यवाहों  करम ेके  शिए  |  यह  हुमारा

 सुझाव  है  ।

 बम्बई  में  सबसे  अधिक  टन  ओवर  होता  इसलिए  बहां  हेड-क्वार्टर  रखा  हमारा  सुशाव
 है  कि  दिल्‍ली  भारत  की  राजधानी  यहां  भी  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  सीधे  नियंत्रण

 में  रह  सके  ।  बम्बई  में  आपने  बनाया  आप  ज्यादा  मुतासिब  इस  दुष्टि  से  कि  वहां  पर  सबसे

 अधिक  व्यापार  होता  है  ।  लेकिन  दिल्‍ली  में  भी  कोई  ब्रांच  या  सेंटर  बताकर  इसकी  व्यधस्था  रखती

 चाहिए  ।  दिल्‍ली  ही  जितने  मैट्रोपालिटन  सिटिज  हैं  बहां  इसकी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  हम  यहो
 आपको  सुझाव  हन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  आपका  धम्यवाद  ।

 ]

 भी  पृष्तीराश  ढडो०  चब्हाण  :  मैं  इस  ब्रिशेयक  का  स्रमंन  करता  हूं  ।  यही
 विधेयक  उस  अध्यादेश  के  स्थान  पर  लाया  गया  है  जो  इसी  वर्ष  जतकरी  में  अव्याफ्ति  क्रिया
 1985  से  सरकार  ने  स्वर्गीय  श्री  राजीव  म्ांधी  के  प्रधात  संजीत्व  काल  में  उद्यारीकरण  को  कतिपय

 नीतियों  को  अपनाया  उस  समयाघध्ति  में  औद्योगिक  विकास  की  दर  जिशनी  ऊ  ली  उतत्री  पहले
 कभी  भी  नहीं  1989  के  चुनावों  तक  पूरी  अवधि  में  यह  दर  कायम  रद्डी  ओर  फिर  इन  चुनावों  से
 धक्का  लगना  प्रारम्भ  हो  गया  ।  अप्र  1988  सें  धू  जी  बाजार  के  अझ्छे  विकास  फलस्वरूप  सरकार  ने
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 Lovdy,-19  ।$  भारतीय  अप्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरमुमोवन  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विभिसय बोर्ड  विधेवक

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  का  गठन  किया  |  उस  समय  यह  महसूस  किया  गया  कि  अचसों को
 औद्योगिक  अं  भ  की  ओर  मोड़ने  के  खसिए  एक  ऐसे  विनियमित  और  विकासकारी  निकाय  की  आवश्यकता

 है  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  प्रतिभूति  और  विनिमय  आयोग  तथा  औद्योगिक  रूप  से  विकसित
 पश्चिमी  देशों-में  कार्य  कर  रहे:इसी  तरह  के  निकायों  के  समानाधार  पर  गठित  करने  की  बात  सोची  गयी

 विगलल्सीत  वक्षों में  जोकों-के  तोय  प्रतिभूतियों  को  जरी  करने  विभियोजक  तथा
 क्थिोशियोंਂ  की  आवश्यकताओं को  पूरा  कश्मे  की  दिल्ल में  बोर्ड  ने  अमूल्य  अनुभव  प्राप्त  किया  आज

 बिनियोजकों  की  15  मीशिक्क  से  भी  अधिक  है  इसमें  सेअधिकांश  लोग  बहुत  ही  अल्प  मध्यम  वर्ग
 के  तथा  पेन्शनभोगी  हैं  जोकि  पब्लिक  कम्पनियों  में  अपना  धन  नियोजित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 भारत  विकासणील  देशों  में  से सर्वाधिक  बचत  दर  अअजिते  करने  वाले  देशों  में  स्थान  रखता  भाज

 सरकार  की  गतिशील  और  विकासोन्मुझों  नीतियों  के कारण  पू  जी  बाजार  व्यापक  तोश  पर  सक्रिय
 शेयर  निर्भ माँ  में  दस  गुनाਂ  व  सौ  गुना  अधिक  अंश्द्षान हो  रहा  वास्तव  में  विनियोजकों  की  सख्या

 बहुतਂ  ही  अधिक  है  जबकि  शेयरों की  संख्या  कम  इसमें  एक  खतशा  यह  है  कि  छोटे-छोटे  विभियोमक

 स्रामक  विज्ञापनों  के  चक्कर  में  पड़  सकते  हैं  जिससे  उन्हें  नुकसाभਂ  हो  तकता  इसलिए  अब  ऐसा  समध

 आ  गया  है  कि  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  को  अधिक  सांविधिक  अधिकार  सौंपे  जाने

 और  ठीक  यही  बात  ही  सरकार ने  की  है  ।
 अध्यादेश  जारी  ऑवश्यकंता  को  आलोचना  भी  की  कोई  यह  भी  तर्फ  दे

 ख़कत्ता  इस  अध्यादेश में  देशी  की  जा  सकती थी  लेकिन  जिस  गति  से  देश  में  सुधार  हो  रहे  उसभेਂ  इसਂ
 देग  के  भावी  विकास  में  आमਂ  विंनियोजक  के  अस्दर  इतना  अगांध  विश्वास  भर  दिया  है  कि  सोग  विभिਂ

 योजभ  के  लिए  रहे  यह  संकेत  दिधा  आवश्यक  बन  पड़ा  था  कि  पूजी  बाजारः  को

 योजिनਂ  क रतेਂ  जोर  ऐसे  बेईभान  जोकि  स्थिति  का  फायदा  उठा  सकतेਂ  को  चेतावनीਂ  देगे

 के  लिए'भारतीव  प्रतिभृति'और  चितिनय  बोर्डਂ  को  कुछ  अधिकार  के  लिए  सरकारਂ  में

 इच्छुक  इसीलिए  सरकार!ने  संसद  के  सभ  के  प्रारम्भ  होने  का  हस्तजार  नहींਂ  किया  औरਂ  अध्यादेश

 जारी  कर  दिया  गया  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इसमें  अधिक  संशोधन  करने  की  कोई  आवश्यकता  हम
 सन्री-इससे  सहमत  हैं  कि  इस  विधेयक  का  स्वापग्ष  किया  जयना

 भारतीय  प्रसिकृत्ति  और  विभिमव  बोर्डा  को  प्रक्त  शक्तियों  के  बारे  में  हमारा  मत  भिन्‍्म  हो  सकताਂ

 है  |  वास्शक में  इस  बारे  में  एक  शिकायत है  कि  अभी  भी  केक  सरकार  का  एस०ई०बी०  आई०  के  कार्य

 करण  परः  जस्पाज्िक  मिवयत्रण  इस  बारे  में  यह  मियेश्क  करू  गा  कि  इस  किस्म  की  संस्थाओं  का

 किक  में।हीः  निर्माण  नहीं  हो  सकता  ।  अम्य  देशरें  इन  संस्थाओं के  कुशलतापूर्वक  कार्य  करने  में  कई  दशक

 हम  भी  मिक्षियमःसीरण्पर  अल्ण'जो  स्वाबतता  इसे  दी  रही  उससे  अधिकः  स्वायशता

 प्रदान  करने  के  लिए  इस  बह  में  फिर  से  विधार  कर  सकते  हैं  ।

 400  9०-१०

 एक  बात  शिशिच्स  :  कि  इस  संगठन के  विकास  परਂ  निमरासी  रखने  का  पमंवेक्षीय  कार्य

 सर  रःअपले पास  रलेमी  और  यह  देखेभी  कि  क्या  यहू-वाह्तथਂ  में  ठीक  कार्य  कर  रहा  है  ओर  उन  रुद्देश्यों
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 भोरतीय  प्रतिवूति  और  विनिमय  बोई  अक्थदिंश  का  तिरवुपो ए
 किए  जाने  30  मार्क  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प
 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोर्ड  विधेयक

 पृथ्वीराज  ढी ०  चब्हाण ]

 की  पूर्ति  कर  रहा  है  जिनका  कि  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इसे  एक  स्वस्थ  पूजी  बाजार  को  विनियमित

 कर  इसका  विकास  करना  और  जब  यह  सुदृढ़  हो  जाएगी  तब  सरकार  निश्चित  रूप  से  इसे

 अधिक  स्वायत्तता  एवं  स्वतन्त्रता  प्रदान  करेगी  ओर  इसके  पास  अधिक  शक्तियां  आ

 नीय  है  कि  स्टाक-दलालों  ने  पहले  से  ही  इस  बारे  में  शिकायतें  कर  रखी  हैं  कि  यह  विधेयक  बहुत  आगे

 निकल  जाता  है  और  इस  विधेयक  के  द्वारा  भारतोय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  को  पहले  से  ही  बहुत
 सी  शक्तियां  दी  गई  हैं  मोर  इन  दलालों  पर  पहले  से  ही  बहुत  ही  पक्के  नियंत्रण  लगाए  गए  अब  तो

 अन्य  संस्थागत  बिचौलियों  पर  नियन्त्रण  लगाए  जाने  चाहिए  त  कि  इन  स्टाक-दलालों  पर  ।

 विधेयक  पू  जी  निर्गंम  की  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  की  भी  आवश्यकता  सरकार

 ने  कहा  है  कि  प्रीमियम  के  निर्धारण  में  पू  जी-निर्गेंम  अथवा  सरकार  कोई  भूमिका  नहीं  निभाएगी
 कम्पनियां  जो  भी  प्रीमियम  दर  वसूल  करता  वसूल  कर  सकती  हैं  ।  यह  कदम  स्वागत  के  योग्य  है  ।

 लेकिन  घारा  32  यह  कहती  है  कि  मौजूदा  विधेयक  जारी  रहेगा  ।  एस०  ई०  बी०  कम्पनो  ला

 बोड़ं  तथा  सी०  सी०  आई०  के  बीच  शक्तियों  के  पृथ्यकरण  के  साथ-साथ  इप  बात  को  भी  स्पष्ट  किए
 जाने  की  आवश्यकता  है  |

 मैं  कुछ  सुझाव  देकर  अपनी  बात  समाप्त  कहूंगा  ।  कम्पनी  की  वित्तीय  स्थिति  का  संकेत

 किया  जाता  चाहिए  ।  लेखा-परीक्षा  त  की  गई  अद्धं-वाषिक  रिय्रो्ट  आादि  की  वर्तमान  प्रणालो  पर  भी

 ध्यान  दिए  जाने  की  आतश्यक्रता  इस  प्रगाली  को  सशक्त  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  किसी

 कम्पनी  की  वित्तीय  स्थिति  का  पूर्ण  आभास  हो  सके  जिससे  जनता  को  इसकी  स्थिति  का  स्पष्ट  पता  चल

 सके  कम्पनी  द्वारा  जनता  के  लिए  जारी  किए  गए  सभी  संदेशों  में  कार्यकारी  निदेशकों  के  भुगतान
 की  गई  पूजी  तथा  अंशदान  की  गई  पूजी  जैसी  सभी  बातों  का  उल्लेश्ष  किया  जाना
 केवल  परिचायिकाओं  में  ही  नहीं  बल्कि  पत्र-णीर्ष  व  जनता  के  नाम  से  निकलने  वाले  सभी
 संदशों  में  यह  अल्पतम  जानकारी  आवश्यक  रूप  से  दी  जानी  बढुत  से  यू  रोवीय  देशों  में  ऐसी
 प्रथा  है  ।

 दूसरा  सुझाव  यशापि  विधेयक से  प्रत्यक्षतः  नहीं  जुड़ा  लेकिन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पू  जी
 बाजार  में  भारी  तेजी  आा  जाती  है  और  बहुत  सी  कम्पतियां  प्रीमियम  राशि  निकाल  लेती  केन्द्र
 प्रकार  को  प्रीमियम  पर  10  प्रतिशत  के  लगभग  कर  लगाया  जाना  चाहिए  और  यह  कर  राष्ट्रीय
 निर्माण  कोष  में  जमा  किया  जाना  राष्ट्रीय  पुन-निर्माण  कोष  तो  हमारे  पास  मौजूद  है  लेकिन  हमें

 यह  स्पष्ट  नहीं  हैं  कि  उसमें  धन  कहां  से  आता  हमें  बहुत  बड़ी  राशि  की  आवश्यकता  है  और  मैं
 समझता  हूं  कि  प्रीक्ियम-कर  इसके  लिए  ब्रहुत  अच्छा  स्रोत  होगा  ऐसी  कम्पनियां  जो  लाभ  में  चल  रही  हैं
 उन्हें  प्री  मियम  निगगमों  से भारी  लाभ  होगा  ओर  उन  पर  10%  कर  लगाया  जाना

 बचतों  के  बहाव  को  सही  दिशा  प्रदान  करने  लिए  एक  ईश्ानदार  ब  कुशल  प्रतिभूति  बाजार  की

 महत्वपूर्ण  आवश्यकता  होती  है  ।  एक  स्वस्थ  औद्योगिक  समाज  के  तिर्माणार्य  इसका  होता  आवश्यक  है  ।

 एस०  ई०  बो०  आई०  को  संयोगबरा  एक  बदुत  ही  सतकत  संजठत  द्ोता  चाहिए  ।  पूजी  के  लिए
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 10  1914  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरगुमोदन  किए
 जाने  के  बारे  के  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक
 वि

 एस०  ई०  बी०  आई०  को  उसी  तरह  से  होना  चाहिए  जंते  कि  बैंकों  के लिए  भारतीय  रिलर्व  बैंक  मैं

 सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  समर्थन  प्रदान  करें  ।

 ]

 भ्रो  शंकरसह  बाधेला  :  सभापति  मंत्री  जो  ने  एस०  ई०  बी  आई०
 1992  हाऊस  में  रखा  मैं  उसका  वेलकम्‌  करता  हूं  ।  इसमें  भी  शेयर  बाजार  में  सामान्य  आदमी  भाग

 ले  रहे  उस  हिसाब  से  इनको  बिल  लाने  में  जल्दी  जरूरी  पड़ी  है  पहले  सारे  देश  में  आठ  स्टॉक  एक्सचेंज
 थे  जो  समयानुसार  आठ  से  अट्ठा रह  हो  गये  तथा  और  भी  बढ़  रहे  इसमें  सामान्य  आदमी  इस्बेह्टमेंट

 नहीं  कर  रहा  था  लेकिन  अब  कर  रहा  है  ।  साथ  ही  पहले  बड़े-बड़े  धराने  ओर  बड़ी  फंमलीज  ही  हन्वेस्ट
 कर  रही  अब  छोटे  लोग  भी  इनमें  इन्वेस्टमेंट  कर  रहे  हैं  ।

 सभापति  ये  जो  छोटे  लोग  इनकी  बरूर  चिन्ता  करनी  चाहिये  |  यह  एस०  ई०  बी ०
 आई०  बिल  इनकी  चिन्ता  इनको  एजूकेट  करे  और  उनको  बताये  कि  कौन  सी  कम्पनी  में  कौन  सा

 शेयर  इन्वेस्ट  करने  से  क्या  रिटर्न  मिलेगी  ।  अथर  शेयर  होल्डसं  शिक्षित  नहीं  उनको  एजुकेट  करने

 की  व्यवस्था  नहीं  होगी  तो  सामान्य  हनवेस्टर  जो  उनमें  इनवेस्टमेंट  कर  रहा  बाप  उसके  हित  की  रक्षा
 यह  मेरी  प्रार्थना  है  ।

 4.05  भ०  प०

 रामताइक  पाठासोन  हुए  ]

 अगर  छोटे  शेयर  होल्डर्स  का  विश्वास  उठ  जाएगा  तो  आज  जो  शेयर  बाजार  में  आग  लगी
 सबसे  ऊपर  जा  रहा  थोड़ा  भी  एक्सेस  अमाउट  होता  है  तो  आदमी  सोने  में  या  शहर  की  जमीन  में

 इनवेस्ट  करता  आज  वह  शेयर  में  इनवेस्ट  कर  रहा  है  ।  अगर  उसका  बिश्वास  उठ  जाएगा  तो  शेयर
 बाजार  पूरा  का  पूरा  नीचे  आ  जाएगा  |  आज  जो  आग  लगी  उस  पर  आप  कंट्रोल  नहीं  कर  पाए
 इसलिए  आप  सबसे  पहले  ऊपर  ध्यान  दीजिए  ।

 सभापति  यह  आज  जो  शेयर  का  बाजार  बन  रहा  इसमें  स्पेकुलेशन  और  अंधी  दौड़
 जो  कम्पनी  अपना  एडवर्टाइज  करने  में  ज्यादा  रुपया  खर्च  उसके  इश्यूज  ज्यादा  जल्दी  बिक

 जाए गे  ।  आप  तय  करें  कि  सभी  के  लिए  हतने  रुपयों  का  एडबवर्टाइजमेंट  बजट  होगा  इससे
 ज्यादा  एडवर्टाइजमेंट  का  बजट  नहीं  होता  चाहिए  ।  जसवम्त  सिंह  जी  और  दूसरे  दोस्तों  ने  जो  कुछ  कहा

 उसको  घ्यात  में  रखकर  आपको  इसके  एडवर्टाइजमेंट  पर  रोक  लगानी  चाहिए  ।  कई  ऐसे  इश्यूज  आते

 हैं  कि  जो  कम्पनीज  बी०  आई०  एफ०  आरਂ  में  हैं  या  लिक्विडेशन  में  हुर  रोज  एक्सचेंज  में  जो  भाव

 आते  उसे  भांव  में  आप  लिखिए  कि  जिस  कम्पनी  ने  यह  इश्यू  निकाले  वह  बी०  आई०  एफ०
 आरण  में  है  या  लिक्विडेशन  में  लोग  बिसा  सोचे-समझे  इसमें  इनवेस्ट  करते  हैं  ओर  कम्पनी

 डेशन  में  कम्पती  अगर  लिक्बिडेशन  में  है  तो  शेयर  बाजार  की  जो  लिस्ट  बाहुर  आती  उसके  श्रेकेट

 में  आप  लिखिए  इनको  हंस्ट्रक्शन  कि  ये  गड़बड़  वाली  कम्पततलियां  इन  पर

 रोक  लगानी  चाहिए  और  पणब्लिकली  कहना  चाहिए  कि  ये  बड़बड़  वाली  कम्पनियां

 है



 भारतो प  अविभृति  और  विनिमय  बोर्ड  अक््वादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने  30  मा  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रसिभूति  ओर  घिनिकय  बोर्ड  विधेषक

 शंकर-सिंह  बाघेला  ]:

 गरभाषति  जो  शेयर  की  मूल  कीमत  उससे  कई  गुना  अधिक  उसके  भाव  बढ़  रहे  हैं  ।

 इसलिए  कंपनी  की  अपनी  वर्ष  में  20  प्रतिशत  से  ज्यादा  कीमत  किसी  भी  कंपनी  के  शेथ्र  मे

 आती  है  तो  बाप  उसमें  माजिन  मनी  ओर  बढ़ाइए  ।  जिसके  ज्यादा  भाव  बढ़  रहे  हैं  उसको  20  प्रतिशत  से

 100  प्रतिशत  माजिन  मनी  ले  जाइए  ।  अचर  100  प्रतिशत  माजिन  मनी  ले  जाए गे  तो  शेयसं  में  कंट्रोल

 होगा  ।  बोर्डे  आफ  डायरेक्टर्स  में  भी  एक  कामन  इनवेस्टर  को  डायरेवटर  बनाइए  |  शेयर  बाजार  क्‍या
 चीज  है  वहू  उसको  जानने  वाला  होना  चाहिए  ।  जिसको  मालूम  नहीं  है  अगर  वही  वहां  डायरेक्टर  बनेंगे
 तो  कामन  इनवेस्टर  की  रक्षा  नहीं  होगी  ।  इसलिए  आप  जिसको  भी  अपांइंट  करें  वह  क्वालिफाइड

 जानने  वाला  हो  ।  उसकी  अपाइंटमेंट  के  बाद  एक  एक  काड़े  देने  में  कमकरप्णन  होता  एक  एक  काई
 को  तीन-तीन  लाख  रुपए  देकर  लोग  खरीदते  हैं  ।  यह  करप्शन  यही  लोग  करते  हैं  तो  यहां  से  अपाइंट  होते

 हैं  और  जिनका  यह  पोलिटिकल  घंघा  होता  है  ।

 मैं  एक  बाल  कहकर  अपनी  बाल  पूरी  सभाषति  कुछ  कंपनीज  के  लोग  इसने

 खराब  ढंग  से  दूसरे  लोगों  को  ऐट्रें  व»  करने  के  लिए  आफर"करते  हैं  |  मैं  एम  ०पी०  मुझे  कहते  हैं  कि

 आप्र  हमारी  कंपनी  के  जोई्ड  आफ  डायरेक्टर  के  अध्यक्ष  मैं  पहले  जव्रਂ  अड  नहीं  हुं  ।
 तो  वे  एक्स  गवनंर  को  आफर  एक्स  मिनिस्टर  को  आफर  करेंगे  और  टंम्पोरेरिली  अध्यक्ष

 बनाते  हैं  |  दो-चार  या  छह  महीने  बाद  जब  इश्यू  भर  गए  तो  इनकी  छुट्टी  कर  देते  एक  कंपनी  के

 लोग  इनवेस्ट  करने  के  लिए  मरे  पास  आए  जिस  का  नाम  है--(जे  ०एस  ०आई०एस  इडो-जापान  फोटो
 फिल्म  कंपनी  40,  नई  ।  मैंने  कहा  कौन  है  उस  कंपनी  का

 चेमरमेन  ?  वे  बोले  जनरल  मल्होत्रा  ।  मैंने  कहा  अफर  जनरल  मल्होत्रा  इस  कंपनी  के  चेयरमंत्त  है  तो  आप

 उनके  कोई  भी  बिजनेस  सकते  है  ।  जनरल  मल्झ्ेत्रा  नहीं  यह  कंपनी  बहुत  बडा  फ्राडः  है  ।

 लोगों  के  लाखों  .  करोड़ों  रुपए  गुण्डायर्दोी  से  लेत  अच्छे-अच्छे  लोगों  को  सामने  रखकर  अपने  इश्यूज  भरते

 हैं  ओर  बाद  में  इनकी  छुट्टी  देते  हैं  ।

 आपके  माध्यम  से  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  चेयरमैन  या  बीर्ड  आफ  में  जो  लोग

 वे  कम  से  कम  5  साल  तक  उसमें  रहने  पांच  साल  तक  उनकी  जिम्मेदारी  रहेगी  कि  वह  कम्पनी

 ठीक  ढंग  से  चले  ।  कम्पनी  कंसो  उसमें  बच्छे  लोगों  को  आगे  लाया  ऐसा  न  हो  कि  इश्यूज
 भर  गये  तो  उन  लोगों  की  छुट्टी  कर  दी  जाये  ।  यदि  कम्पनी  में  कुछ  स्टेटस  के  लोग  रहेंगे  तो  अपनो  स्टेटस

 का  उपयोग  ये  अपने  के  इन्वेस्टर्स  के  हित  के  लिए  कम्पनी  के  कुछ  बदमाश  लोगों  के  हित
 के  लिए  न  ऐसी  व्यवस्था  मैं  चाहता  हुं  ।  उसकी  जांघ  होनी  चाहिए-ओर  अच्छे  लोगों  को  उसमें  रखा

 जाना

 एक  बात  ओर  निवेदत  करना  चाहता  हूं  कि  एक  कम्पनी  ने  जितने  शेयर  निकाले  यदि  उस

 कम्पनी  के  पास  उससे  ज्यादा  एक्सेज  में  अमाउन्ठ  भा  जाता  है  तो  उस  पंसे'कों  बेंक'में  जमा  करने  की

 ड्यवस्था  होता  आबक्षणक  है  ।  उस  को  कम्पनी  के  मालिक  या!ईश्व  जारी  करने  वाले  लोगों'कीਂ

 सुपुदारि  मैं  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिये  जिसने  अमाउन्ठਂ  के  लिएਂ  शेयर  ज।री  किए  हैं  उतमा  जमाउस्ट
 उनके  पास  रहे  और  शेष  पूरी  राशि  बेंक  में  जमा  रहे'ओर  जब  नेक  उसਂ  राशि  को  इल्बेस्टर्स  को!रिटर्म



 10  1914  भारतोय  प्रतिभूति'और  विनिमय  चोर्द  अच्यादेश  का  भिरणुमोक्म  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  बोर्ड  विधेयक
 ln  ००  जन  नडनन न  जल  तज+  >>  जन  +  ह्लनि  तन  अत  ब>ौ«  जलन  लल-अन»-म>क,

 जिन  लोगों  का  नाम  एलाटरैंट  में  नहीं  भाया  उन्हें  बह  राशि  इ  टरैस्ट  के  साथ  बैंक  रिटने  कम्पभी

 होना  बहुत  है  |  बर्भा  करनी  के  ऐसा  देखा  क्या  है  कि  बहीनों तक
 खलरा  खितिको  कापिस  नहीं  करते  जर्िकिसी  कम्पनी  के  फस  है, इसे  कौम  करोड़ रुपया  एत्रतेज  जा
 लबाबिःतों उस  राशि  कर  कोन्तीम जहीने  का  ब्याज  तकफितमा  अक्ताਂ  इसे  कौम  बहुत  ज्यादा

 राशि  बनती  है  ।  इसके  लिए  बैंक  इसटीट  यूशन  बीच  में  बही  उसकास्मालिक  रहे  ।  ईस्पू को  राशि

 ही  कम्पनी  को  दी  पाये  ।  जेंक  खितने  शसम  उस  को  अपने  बास  ब्याज  देकर  उस  पैसे  को

 वापस  किया

 में  कहना  श्वाहता  हैं  कि जब  कशसन  आदमी  बीच  में  अपया  कभी  सेवी  को  अपना  बड़ा  रूप

 लेना  पड़ा  |  कामन  आदमी  जो  बीच  में  आता  उसे  एजकेट  करने  के  आपको  चिन्ता  करनी

 कोफ्स  ऋम्पनियां  उतनी  आ  रही  हर  रोज  अखबारों  में  आपको  ऐसे  ऐड  देखने  को  मिल  जाए गे
 देखते  से  मालूम  पड़  जायेगा-कि  कितनी  बोगस  कम्पनियां  आती  प्रत्येक  कम्पतदी  के  बोर्ड  आफ

 पर  उसकी  जिम्मेदारी  इसकी  व्यवस्था  होना  आवश्यक  हर  कम्पती  का  बोर्ड  आफ

 ब्रायरैक्टर्स->कम  से  कम  5  साल  तक  जितनी  उनकी  मिनिमम  आवश्यकता  वह  माइनस

 शेथ  राशि  बैंक  जमा  रहनी  चाहिये  और  जो  इसमें  भपला  कोई  अपराध  करते  पाये  जायें  उन्हें  दण्ड

 देने  की  व्यवस्था  भी  इन  सब  बातों  की  चिन्ता  करके  सेबी  को  रियल  अर्थ  में  कामन  इ्वेस्टसे  के  लाभ

 की  बौडी  यही  मेरा  आपसे  निवेदन

 कलजला बिल  मज्ुकर  :  सभापति  ऊपर  मे  देखते  लपता  है  कि  हमारे
 मंत्री  जी  बहुत  भ्ण्छा  बिल  सदत  में  लागे  हैं  लेकिन  पता  नहीं  उसकी  नियत  कहां  है--बरुड़  में  बहुंची
 शुई  है  हिन्दुस्तान  में  इस  सम्बन्ध  हमें  संदेह  है  क्योंकि  इस-बिल  के  ओब्जैक्टस  में  कहा  ग्रधा  है
 कि  अम्जेस्टर्स  के  इ  टरेस्ट  को  प्रोटेक्ट  करने  के  लिये  और  मार्केट  को  रेग्रुलेट  करने  के  उहंएय  से  यह  बिल

 सबन  में  क्या  यया  बिल  में  जैसा  लिखा  यदि  वास्तव  में  ऐसा  करने  की  मंशा  है  तो  इस  पर  किसी
 को  कोई  ऐतराज  नहीं  हो  सकता  लेकित  सही  बात  यह  नहीं  हैं  ।  सही  बात  यह  है  कि  वरूर्ड  देंक  के  इल्ारे
 पर  ही  सभी  नौतियों  का  अनुसरण  कर  रही  उसी  के  प्रतिपालन  के  यह  बिल  यहां  लाया
 गया  है  ।

 यदि  ब्राप  वास्तव  में  देशी  इन्वेस्टस  के  इ  टरेस्ट  को  प्रोटैक्ट  करते  की  करत  सोचते  तो  बह  समझ  में
 जा  सकती  थी  लेकिन  साथ-साथ  फौरेन  इन्वेस्ट्स  को  भी  आप  हिन्दुस्तान  में  लाना  ब्राहते  मैं  मानता
 हैं  कि उसकी  आवश्यकता  लेकिन  उन  तथ्यों  को  मानते  हमें  ध्यान  रखना  है  कि  देशी  इन्वैस्ट्स  के
 इटरेस्ट  का  हम  प्रोटेक्ट  न  कि  ज्यादा  फौरेन  इस्वस्टमैंट  को  एन्करेज  क््योंकि  उनके  पास  तो
 काफी  व्यवस्था  पहले  से  साधन  आज  जिस  तरह  का  ध्ष्टाचार  इस  काम  में  फैला  उस  पर  मुप्ले
 संदेह  है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि जब  गाननीय  मंत्री  जौ  चर्चा  का  उत्तर  दें  तो  स्पष्ट  बतायें  कि  उनकी  नियत
 क्या  वल्डे  बेंक  की  तरफ  है  या  हिन्दुस्तान  की  तरफ  स्पष्ट  उत्तर  हम  चाहते

 इसके  साथ  मैं  वयाहता  हैं  कि  आपने  जो  ओोर्ड  बताया  उसमें  ऐसा  क्लवधान  किया है  कि  मात्र
 सैप्दुल  क्वषनेसेट  ला  मिनिस्ट्री  के  या  फाइनेंस  मिमनिस्ट्री  के  लोग ही  फिर  उसके  जरिये  इन्वेस्टर्स
 का  इ  रर्टसस्‍्ट  कैसे  श्रोटंपट'हो  सकता  वह  धात  मेरी  समझ  में  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  बिल'में  इसे

 2.0



 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरमुमोदन  किए  जाने  30  1992

 के  आरे  में  सांविधिक  संकल्प

 बौर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक

 कमला  मिश्र

 आप  स्पष्ट  करें  क्‍योंकि  जो  इस्वैस्टर्स  ओो  अपनी  कैपिटल  को  इन्वेस्ट  करने  जा  रहे  बोर्ड  में  उनके

 लिये  कोई  स्थान  नहीं  वे  लोग  बोर्ड  में  आ  सकते  हैं  या  नहीं  आ  सकते  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  व्यवस्था

 नहीं  है  ।  मेरा  आग्रह  है  कि  ऐसे  लोगों  को  भी  बोर्ड  में  लिया  जाये  ताकि  सही  मायमों  में  इन्वैस्टर्स  का

 इ  टरैस्ट  प्रोटेक्ट  किया  जा  सके  ।

 आपको  एक  बात  पर  और  ध्यान  देना  चाहिये  क्योंकि  आपने  स्टैबलिटी  इन  कंपिटल  मार्केट  की

 बात  बिल  के  उर्ेए्यों  में  कही  है  ।

 माननीय  सभापति  यह  स्टेबलिटी  कँसे  आएगी  इस  बिल  के  बयोंकि  अभी  जो  कंपिटल  मार्केट

 में  आया  जो  ऋहते  हैं  कि  बहुत  तेजी  से  विकसित  हो  रहा  सही  मायने  में  इसका  विकास  हो  रहा

 यह  कब  तक  हसका  कोई  समय  महीं  है  ।  हमको  नहीं  लगता  है  कि  देश  में  जो  अभी  स्थिति  है  वह

 पा  जो  आपकी  सरकार  की  स्थिति  यह  इसी  तरह  से  चलती  रहेगी  क्योंकि  आने  वाले  समय  में

 पक्षी  दल  आपकी  सरकार  और  सरकार  फी  नीतियों  के  बुरे  परिणामों  के  विश्व  आंदोलन  चालू  तो

 पह  स्थिति  बरकरार  नहीं  रहेगी  ।  जापकी  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  देश  में  महंगाई  बढ़ती  जा  रही
 गरीबी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसके  विरोध  में  आंदोलन  उठता  जा  रहा  इसलिए  यह  कंपीटल  जो  विकसित

 हो  रही  यह  इसी  प्रकार  से  विकसित  होती  नहीं  रह  सकती  इस  बात  को  आपको  ध्यान  रखना

 चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  हम्वेस्टर्स  के  इ  टरेस्ट  को  प्रोटेक्ट  करने  के  लिए  भी  बोड  में  प्रावधान  रखना  चाहिए
 और  आप  ने  जो  इसमें  कहा  है  कि  अपील  कर  सकते  हैं  और  उसके  अकाउ ट  को  चेक  करने  की  जो  बात

 कही  है  कि  धूसरे  माध्यम  से  चेक  किया  जा  सकता  इस  बारे  में  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  हटाना

 चाहिए  ताकि  कम्पट्रोलर  ओर  आडीटर  जनरल  को  ही  अकराउट  चैक  करने  का  अधिकार  रहे  ।  इसके

 ऊपर  किसी  का  संदेह  हो  सकता  है  ।  आपके  पालियामेंट  में  भी  बहुत  बार  महालेखाकार  के  इन्वेस्टीगेशन
 पर  भी  संदेह  हुए  जब  आप  पावर  में  नहीं  तव  ये  सवाल  उठाए  लो  यह  क्या  गारंटी  है  कि  जो

 दूसरा  चैक  करने  वाला  वह  सही  ढंग  से  करेगा  या  नहीं

 आज  जो  फारेन  इम्वेस्ट्स  और  फा  रेन  कैपीटल  के  बारे  में  जो आधार  आपने  अपनी  नीति  में  बनाया

 है  उसके  विपरीत  आप  हिन्दुस्तान  के  इन्वेस्ट्स  के  हितों  को  कैसे  प्रोटंक्ट  कर  पाईएगा  इसको  भी  आप  इस
 बिल  के  अंदर  ताकि  देश  में  पूजी  लगाने  के  लिए  जो  उत्साह  पैदा  हुआ  वह  बरकरार  रहे  और
 जो  यहां  के  पृ  जीपति  लोग  जो  पूजी  लगाएंगे  उनका  विकास  हो  सके  और  राष्ट्रीय  नीति  का  विकास

 हो  इस  बात  पर  घ्यात  देना  बिल  तो  बहुत  ठीक  लेकिन  आपकी  नीयत  इसको  ठीक  से
 लाने  की  नहीं  इसलिए  मैं  आपकी  नीयत  पर  संदेह  करते  हुए  अपनी  बात  को  समाप्त  करते  अपना
 स्‍थान  प्रहण  करता  हूं  ।

 )

 थी  के०  पी०  रेश्डस्या  पादव  :  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  त
 विधि  मण्त्री  जी  द्वारा  रखे  गये  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर  1992  का  समर्थन  कर

 स  विधेयक  को  लाने  का  मुख्य  उद्देश्य  छोटे  विनियोजकों  के  हितों  की  रक्षा  करना  है  इस  विधेयक  को
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 भारतीय'प्रतिंभूति  और  विभिमय
 बोर्ड

 अध्यांदिश  का  निरमुमीदन  किये
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  फिनिमयओडे  क्धेवक

 बारौकियों  में  त  जाकर  तथा  अस्य  जोकि  अन्य  दलों  के  नेताओं  ने  हैं  ब-लन  श्र  क्याप्की

 कि

 है,को  सठाये  बिना  मैं  केषल  ही  मुद्दे  पर बात  करूना  और  वह  है  बोर्ड  की  संरचना  ।

 यह  तो  इस  ढंग  से  की  गई  है  जैशाकि  वर्क में  चल  शष्टे  जब  पहले  ऐसेਂ  विधेवक

 तैयार  किए  जाते  थे  तो  उस  समय  पंडित  जण्यहुर  लाल  सजेर्द्र  बाबू  ओर  वल्लभ  भाई  पटेल  जैसे

 शीर्षथ  व्यक्तित्व  उनमें  होते  अब  समय  बदल  गया  है  और  नैतिक  मुल्य  भी  बदल  गए  इसलिए
 बर्तमान  परिप्र क्ष्य  में  यदि  सरकार  वास्तव  में  छोटे  बिनियोजकों  के  हितों  की  कंरना  चॉहँती  तो

 इसके  पास  एक  ब्यापक  बोर्ड  होना  चाहिए  जिसमें  केबल  संरकारी  अधिकारी  ही  न  इसमें

 एक  वित्त  मंत्रालय  तथा  विधि  मन्त्रालय  से  दो  सदरय  एक  सदस्य  भारतीय  रिजबे  बैंक  से  और

 दो  सदस्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  अथवा  नामित  गिये  जाने

 सभी  केवल  सरका  र.द्वारा  मनोनीत  लिए  जाते  दूसरों  के विचार  सुनने  का  अवसर  कहां  है  ?

 मैं  माननीयਂ  विश  मन्‍्त्री  जी और  विधि  मन्त्री  जी  से  अतुरीध  करता  हूं  कि  वे  बोर्ड  का  दायरा  एढ़ाएं  और

 उसमें  एक  व्यक्ति  किसी  संघ  एक  व्यक्ति  शेयर  बाजार  से  तथा  श्री  नानी  पॉलेश्रीवाला  याਂ  किसी

 अस्य  ऐसे  प्रंसिद्ध  व्यक्ति  को  नियुक्त  करे  जो  अनुभवी  हो  ओर  जिनका  जीबनबृत्त  संवेहाप्र  दन  अंतः
 मैं  माननीय  विक्ष  मग्त्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  व्यर्थ  के  प्रयोग  न  यदि  कुछ  कहना  है  तो  उसेਂ  इस

 तरह  से  किया  जाए  लोगों  को  पूरा  हो  सके  ।  अतः  बोर्ड  के  खंदस्थों  के  मंठन  बंदला  जाए

 जिसमें ऐसी  व्यवस्था  हो  कि  समाज  के  इन  तीन  वंगों  में  से  सदस्य  मंनीनीत  किए  जा  झकें  ।

 माना  कि  यदि  कोई  धोखाघड़ीं  बल  रही  है  तो  यह  शुरू  से  ही  चम्षती  यह  दंशाल

 या  लाइंसेंसशुदा  व्यक्ति  से  हीं  शुरूਂ  होती  पिंभिन्न  कैट  से  पंजीकरणਂ  प्रमाण-पत्र  देते  कोई  घटना

 चैष्टितਂ  हो ंजानें पर॑  उस  पर  का  रेवाई  करने  से  पहुँले  जापकों  यह  अवश्य  लेगा  धो  हिए  कि  केधलਂ  प्रतियंध
 और  इमाभेदारी  और  सत्यनिष्ठ  व्यक्तितेयों  दलाल  और  ऐजेंटਂ  के  बतौर  चुना  अतः  पहले  ही

 दृध्टांत  में  हमें  सत्येभिष्ठ  ईमानदार  व्केक्तियों  का  चयन  करने  के  बारे  में  सोचना  होगा  ।

 छर्ड  25(2)  में  कहा  गया  है  कि सरकार  बिना  सूचला  किसी  भी  समय  अध्यक्ष  और  सदस्यों को

 हटा  सकती  है  ।  राष्ट्रीय  मो्च  की  सरकार  के  बाद  हम  प्रत्येक  दो  एक  वर्ष  बाद  हम  यह  उम्मीद  करने

 लगें  हैं  कि  सरकार  जदल  सकती  है  ।  नई  सरकार  के  आते  ही  वह  मिश्लित  रूप  से'अंध्यक और  सदस्यों

 को  मिलम्बित  करने  का  भोटिस  देगी  ऐसी  नहीं  होना''चाहिए  ।  किसी  भी  संरकार  द्वारा  संदस्यःया  अध्यक्ष
 भनोमीत  करने  से  पहैले  उतकी  सत्यतिष्ठा  और  ईमानदारी पर  विचार  कर  लेना  सरका  र-बदल
 जाने की  स्थिति  में  नई  सरकार  को  बोर्ड के  अध्यक्ष  ओर  सर्देश्यों  को  मिलंबित  करने  का  नोटिस  महीं  देना

 ऑहिए  ।

 नए  विधेयक  को  लाने के  लिए  मैं  सरकार  को  धग्यवाद  देता  हूं  जिसके  हारा  काले  धन

 वाल्त॑थिक  शोक  लग  सर्मंगी  और  देश  के  लोगों  द्वारा  अजित  गेश्कानूती  घन  पर  रोक  लगेगी  जिसे  लोग

 सॉस्तलिक  सम्पदा  में  सिवेश  करते  भव  रूमात  बदल  गंया  है  ।  वे  अब  अपना  धन  शेयर  बाजार  में  लगा

 रहे  यह्‌  अच्छी  बात  है  इससे  उद्योग  को  बढ़ाबा  मिलेगा  |  परत्तु  शेयर  बाजार  में  लगाये  जा  रहे  इस
 कालेधन  का  पता  लगाने  के  खिए  कोई  तन्त्र  होना  अतः  सरकार  को  एक  पृथक  तंत्र  के  बारे  में

 विच्यार  करना  चाहिए  कि  शेयर  कंसे  खरीदे  रहे  किससे  खरीदे  रहे  हैं  ओर  वास्तविक  शेयर



 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने  30  1992

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक
 आना  लत  ऑलज+  ५५  -  न्ल्ज्ल  न  न्नाजल  जन  कि  ee  चना  जलती  इसी  लक  न  «०.

 के०  पी०  रेड्डय्या  यादव ]

 धारकों  का  एक  रजिस्टर  रखा  जाना  चाहिए  जो  वहां  आकर  उसमें  हस्ताक्ष  र  सभी  तरह  के  नियंत्रण

 होने  चाहिए  ताकि  हम  कालाधन  रखने  वाले  लोगों  को  पकड़  सकें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  क ेलिए  आपको  धन्यवाद  देता

 ओ  संयद  शाहाबूदोन  :  मुझे  इस  वाद-विवाद  में  हस्तक्षेप  करने  का  अवसर  देने  के

 लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  वास्तव  में  यह  एक  ऐसा  उपाय

 है  जो  काफी  हृद  तक  छोटे  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  करेगा  जिनमें  से  बहुत  से  अनुभवहीन  हैं  और

 वहूली  बार  पूजी  बाजार  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  ।

 हैं  दो  या  तीन  बातें  कहमा  चाहता  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  धारा  4  में  दो  सदस्यों  की

 योग्यता  को  परिभाषित  नहीं  किया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  कमझ्जोरी

 है  और  जिन  व्यवित्तयों  को  विस  मंत्रालय  और  भारतीय  रिजव॑  बैक  से  मनोनीत  किया  जाना  है  उनके

 अलावा  जिन  व्यपितयों  को  सदस्य  नियुषत  किया  जाना  है  उनकी  अपेक्षित  योग्याओं  और  अनुभव  के  बारे

 में  अधिनियम  में  कुछ  संकेत  अवश्य  दिए  जाने  चाहिए  ।

 मैं  सुझाव  देता  हुं  कि विभियम  बनाते  समय  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  मैं  कोई  नाम

 सुझाने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहा  हूं  लेकिन  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  इस  अतिमहत्वपूर्ण  संस्थान  में  भारत  के

 उद्योग  और  जनता  दोनों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  जाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  को  विचार  करने  के  लिए  दूसरा  सुझाव  मैं  यह  देना  चाहूंगा  कि  बोर्ड  को  इस  बात

 का  निर्देश  दिया  जाए  कि  उसका  एक  विशेष  सेल  या  कार्यालय  हो  जो  छोटे  निवेशकों  को  निवेशों  की  प्रक्रिया

 के  बारे  में  सलाह  मशविरा  दे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  अतिमहृत्यपूर्ण  कवम  है  और  जानकारी  का

 अभाव  हैं  तथा  बोर्ड  द्वारा  जब  तक  सलाह  मशवरा  देने  की  ऐसी  सेवा  सुलभ  नहीं"-कराई  जाती  है  तब  तक

 अनेक  वर्गों  के  लोगों  को  इस  बाजार  के  विस्तार  की  पूर्ण  सुविधाएं  लोकतांत्रित  ढंग  से  उपलब्ध  नहीं  हो
 सकतो  हैं  ।

 मेरी  आकषिरो  बात  धारा  ।!  और  12  को  साथ-साथ  पढ़े  जाने  के  बारे  में  मैंने  देखा  कि  बोर्ड

 का  मूल  उहं  श्य  स्टाक  ब्रोकरों  की  गतिविधि  को  विनियमित  करना  आदि  है  और  इसमें  यह  भी  कहा  गया

 है  कि  स्टाक  एक्सचेंज  की  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखना  यह  भेरी  अनशभिज्ञता  के  कारण  भी  हो
 सकती  है  लेकिन  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मन्त्री  जी  यह  स्पष्ट  करें  कि  क्‍या  इस  बोर्ड  को  मौजूदा  स्टाक

 एक्सचेंज  की  अस्थिर  करने  या  उन  नए  स्थानों  पर  स्टाक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  शक्ति  प्राप्त  है  मिन

 स्थानों  पर  निवेश  की  गतिविधियां  शुरू  हो  गई  हैं  और  जहां  बहुत  अधिक  संख्या  में  छोटे  निवेशकों  को

 इसकी  सीमा  में  लाना  तथा  उन्हें  थोड़ी  दूरी  पर  स्टाक  एक्सचेंज  सुलभ  करना  संभव  ओर  अपेक्षित  हो  ।

 अतः  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मन्‍्त्री  जी  यहू  स्पष्ट  करे  कि  क्‍या  धारा

 निहित  शक्तियां  क्या  सिफे  निजी  कम्पनियों  के  रूप  में  स्‍्टाक  ब्रोकस्स  की  शरशिविधियों  को  पनीटर  करने
 या  स्‍्टाक  एक्सबेंजों|  पर  निगरानी  रखने  और  वास्तव  में  स्टाक  एक्सचेंजों  को  अपने  आप  मान्यता  देने
 मास्यता  वापस  ले  लेने  स्थिर  और  अस्थिर  करने  तक  ही  सीमित  नहीं  रहेंगी  ।

 |
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 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विधेयक

 इम  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता

 करी  रामेश्बर  ठाकर  :  मैं  बहुमूल्य  सहयोग  देने  क ेलिए  मानतीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  ।
 जैसाकि  एक  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  कई  उपयोगी  और  रचनात्मक  सुझाव  हमें  दिए

 मैं  शुरू  में  ही  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  विनियम  निर्धारित  करते  समय  हम  निश्चित  रूप  से  इन

 बहुमूल्य  सुझावों  को  ध्यान  में  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करेंगे  कि  जिन  उहू  एयों  को  पूरा
 करने  के  लिए  इस  बो़्  को  स्थापित  किया  गया  है  उसके  लिए  बोर्ड  के  कायंकरण  को  सशक्त  बनाया  गया

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  अभी  उल्लेख  किया  है  विशेष  रूप  से  श्रीमती  गीता  मुश्चर्जी  ने  अपनी

 पहुली  ही  टिप्पणी  में  कि  ह्टाक  मार्टिक  में  हाल  में  ही  तेजी  से  माई  इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेख  करना

 चाहूंगा  कि  हमारे  देश  में  स्टाक  एक्सचेंज  का  एक  लम्बा  इतिहास  इसका  सो  वर्ष  से  अधिक  का  इतिहास
 पहला  स्टाक  एक्सचेंज  बम्बई  में  सन्‌  1875  में  स्थापित  किया  गया  तत्पश्यात  विभिन्म  स्‍्टाक

 एक्सचेंज  भी  स्थापित  किए  प्रतिभूतियां  एवं  संविदाएं  विभियमन  1957  के  तहत  स्टाक

 एक्सचेंजों  पर  पहली  बार  विनियम  बने  जो  20  1957  से  लागू  हुए  ।  उस  समय  देश  में

 पांच  स्‍्टाक  एक्सचेंज  थे  |  जैसाकि  हेम  सभी  जानते  हैं  फिलहाल  हमारे  पास  22  नियमित  झ्टाक  एक्सचेंज

 हैं  और  बहुत  अधिक  संख्या  में  निवेशकर्ता  जेसाकि  एक  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  कि  निवेश

 कर्शाओं  की  संद्या  15  मिलियन  तक  पहुंच  गई  है  और  यह  संख्या  दिन-प्रति-दित  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  उल्लेख  किया  है  कि  इस  बाजार  में  एक  लहर  है  तेजी  है  और  यह  3800  के

 नए  अंक  को  छू  गया  क्या  यह  बाजार  इस  तेजी  को  बनाए  रख  सकेगा  ओर  क्‍या  बोड्ड  स्टाक  एक्सचेंज
 की  गतिविधियों  को  विनियमतित  करने  में  समर्थ  होगा  ।  मैं  उल्लेख  करना  चाहू गा  कि  बाजार  में  यह  तेजी

 विशेष  रूप  से  बजट  के  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  के  भविष्य  में  निवेश  करने  बाले  लोगों  के  विश्वास  को

 दर्शाता  है  और  यह  औद्योगिक  निकास के  क्षेत्र  में  ब्यापार  और  वित्तीय  नीतियों  के  क्षेत्र  में  हमारी  सरकार

 द्वारा  अपनाई  गई  नीतियों  में  निवेशकों  के  विश्वास  की  सूचक  इसके  साथ  ही  हमारे  वित्त  मन्त्री  द्वारा

 लाए  गए  साहसपूर्ण  और  व5पावहारिक  बजट  मे  स्टाक  एक्सचेंज  को  प्रोत्साहित  किया

 हम  वेखते  हैं  कि  हमारे  स्टाक  एक्सचेंज  मे  वास्तव  लन्दन  स्टाक  एक्सचेंज  और  टोकियो  स्टाक

 एक्सचेंज  सहित  सभी  स्टाक  एक्सचेजों  को  पीछे  छोड़  दिया  यह  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  ओर

 हटाक-बाजार  के  कार्यकलापों  में  निवेश  करने  वाली  जनता  में  एक  विश्वास  पैदा  करने  का  द्योतक

 मैं  समझा  हूं  कि  हमारे  सभी  कानून  और  संस्थाएं  इतनी  सुध्यवस्थित  हैं  और  हमारी
 नीतियों  जिनके  अन्तर्गत  वे  कार्य  करते  हैं  भा ॥र  इतना  सुदृढ़  और  सुविकसित  है  कि  लिवेशकों  के  मावस

 में  किसी  अकार  की  आशंका  नहीं  रहुनी  चाहिए  कि  श्टाक-बाजार  में  किसौ  प्रकार  की  कोई  मंदी  आयेगी  ।

 बतंमान  परिस्थितियां  ऐसी  हैं  कि--जेसा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  और  अनेक  देशीय  और

 विदेशी  विशेषज्ञों  का  भी  यह  मत  है--भारत  में  दीर्थकालीक  तेजड़िया  बाजार  बनने  फी  सम्भावना

 बह  बतेमान  मत  है  और  यह  भविष्य  में  कई  बातों  पर  निर्भर  करता  है  ।



 भादगीप  जवियूति  और  विविमम  बोर्ड  का  निरयुनों इव  किए  जानें  992,

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 गौर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विशेश्नकर  :
 अमन

 रामेश्वर

 भीमती  गीता  मुखर्जी  जानना  चाहती  थीं  कि  अध्िक:अंशद्राज़  हो  जाता

 तो  क्या  व्यवस्थाएं  की  गई  हमारी  एक  नियमित  व्यवस्था  वास्तव  में  इसके  लिए  बोइ  द्वारा

 मार्गनिदेश  नहीं  दिए  अपितु  यह  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तगेत  आता  है  ।  सबसे  पहले  तो  कंपनियों

 को  इस/धनराशणि  को  अलम  खातों  में  रखना  होतस  है  और  समय  के  भीतर  लौटाना  होक  है  भौर

 जहां  यह  धनराशि  समय-सीमा  से  अश्विक  समय  के  रखी  जाती  तो  उसे  ब्याज-सहित-वाशिस'क रत
 होता  है  ।  ओर  ऐसा  कोई  भय:तहीं  है  ओर  रूप  सेਂ  धो  इस  पहुलू पर  भी  विधार

 करेगा  ।

 श्री.जसवस  सिंह  द्वारापदिए  गए  सुझात्रों  में  विशेश्वव्ोश्पर  विज्ञाफन  के  आरे  में  चिन्ता  अकट  की

 गई  है  ।  और  यह  सही  है  कि।मैच्युयल  फष्डों  ने  हाल  में  भोश्पहले  विज्ञापन  इस  सम्बन्ध  मेंਂ

 मैं  यह  कहता  चाहता'हूं  कि  हाल  भारत  सरकार  ने  भैच्युयल  फण्छोंਂ  ओर  एस०  ई०  बी०  आई  को

 विज्ञाप्रकों  के  सम्बस्ध  में  दिशानिर्देश  जादी  किए  हैं  ।

 यह  भाग  दिशानि्देश  संख्या  14.5  में  दिया  गया  है  :

 सभी  मेह्युयज्ञ  फष्डों  के  अबुपाज़नाथ  एक  सामात्य-विज्ञापन-संहित्त  -

 तैयार  करेगा  ।”

 एक-अन्य  भाव:दिश्ालिदेश  4-6:  में  धह  दिया  या

 फण्डों  एस4ई०बी०भाई  ०.  निवेशकों  को.लारी  किक  गए
 विपणन  साहित्य  और  विज्ञापनों  का  मूल-प्राठ  प्रस्तुत  किया  जाना  अपेक्षित  होगा  न

 और  सीघ्तरे  विज्ञामिदेश  8.7  में  है  :

 योजगा  के  विवशन  और  प्रचार  विवरणिका  में  निवेश  के  निवेशों  के  मूल्य
 निर्धारण  की  पद्धति  व  क्रव-विक्रय  की  वास्तविक  ओर  समय-अवधि  तथा
 अन्य  विवरण  जिसे  एस०ई०बी  ०आई०  निवेशकों  के  लिए  अनिवार्य  सही  तरीके  से  प्रकट़
 होना

 ये  दिशानिदेश  पिछले  माह  जारी''फिए  गए  ओर  आशा  करते  हैं  कि  इन  दिशानिर्देशों  की
 सभी  मैश्युयल  फण्डों  और  अन्यों  द्वारा  जो  इत  बारे  में  विज्ञापन  देते  अनुपालता

 झीमतो  गौता  मुखर्जी  :  आप  कहते  हैं  कि  इसे  यानि  अधिक  अशदान  और  इसके  साथ-साथ  जिभ्हें
 शेष  घरीकी  अवस्ाटतहीं लिश  धमर्ती  के  वापसी  पर-कम्पभीः  कारक  विभाग  द्वारा
 निमदानी  रही  है  ।  क्या  आम  इख*निगशनी/से-श्म्तुष्ठ हैं  |

 भी  रामेश्यर  ठाकुर  :  यदि  अधिक  अंशदान  में  कोई  त्र्टि  है  और  यदि  शिक्रायतें  तो उनपर
 आवश्यक  कारंगाई  की  जा  रही  है  |  पहले  की  तरह  नहीं  विशेषकर  अधिक-अंणदाव  की
 स्थिति

 में अब कारगर कदम उठाए जा रहे बहुत॑-से ऐसे जिनमें अधिक्र-अं शदान्‌ हुआ और कम्पनी अधिनियम के उपबम्धों के अस्तगेंत इसे विनियित किया जा रहा है तथा कम्पनियां 264;
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 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 गौर

 भारतीय  प्रतिभूति  और  बोझ

 अंक्षदाद/त्या  धनराशि  के  लोटाने  मे  समग्र-सीमा  अधिकसमग्र।लग  जाता  तो:छसे  «्यात्र  सहिद्
 वापिस  करने  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।

 श्री  जसवन्त  सिड्  जी  द्वारा  अपने  भाषण  में  शेयर  बाजार  को  उचित  व्यवस्था  का  उल्लेख  किया
 जैत्ता  कि  हम  जानते  माननीय  वित्त  मन्ज्ो'क  में  हस  मुद्दे  पर  ध्यान  विदा

 गया  है  ।  जहां  तक  शेयर  बाज़ार  में  सुतार  का  सम्बन्ध  अब  एस०ई०बी०भाई०  यह
 सोंप्ती  गई  है  कि  उसे  शेयर  बाजार  के  बारे  में  बराबर“विचार  करना  होग्रा  और  सभी  .  भावश्यक  सुश्रत
 करने  जानले  हैं  इसे  के  जब  से  बद्रए

 :  तो  हक्करे  ध्यान  में  जो  भी  विश्विन्त  आए  मे  माततलीश  +सबस्यों  द्वारा  सुझाव  क्‍दिए
 जाए  उन्हें  एस  ०ई०बी  ०गाई०  के  लिए  तैयार  किए  जाने  वाले  विनियमों  में  के  लिए-स्वात
 में  रखा  जाएगा  ।

 आंबटन-आवेदन  की  धनराशि  की  वापभी  के  बारे  में  मैंने  अभी-अभी  बताया  है  ओर  इस  मुद्दे  का

 पहले  भी  जिक्र  किया  गया  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  एम०ई०बी०आई०  को  अधिप्रहण  और  विलय

 के  सम्बन्ध  में  प्राघप  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  क्‍योंकि  भविष्य  के  लिए  हम  चाहते  हैं  कि

 क्खिक  आधार  पर  हो  बल्कि  आधार  पर  द्वारा  एक  नियमित-अनुपात
 प्राझप  बनाना  त्राहिए  ।  वास्तव  प्रादप-दस्तावे  ”  पहले:हो  परिवालित  कर  भौर  हमने  सुझाव
 मांगे  हैं  और  जब  सुझाव  प्राप्त  हो  जाए  इन्हें  अन्तिम  रूप  दे  दिया  बोर्ड  के  गठन

 के  बारे  भी  जिक्र  किया  गया  है  ।  अनेक  सदस्यों  ने  इसके  बारे  में  जिक्र  किया  हमने  एक  दल  बनाया

 है  जिसमें  सरकार  के  तीन  प्रतिनिधि  और  दो  इसमें  से  नियुक्त  किए  जाए  यह  आपके  बहुमूल्य

 सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सुनिश्चित  किया  जायेगा  ।  केवल  परिपक्व  और  अनुभवी  व्यक्तियों

 को  ही  इनमें  शामिल  किया  जायेगा  ताकि  के  लोगों  के  हितों  का  ध्यान  रख  सके  ।

 यह  सुझाव  कि  इसमें  णेय  र-बाजारों  का  एक  भी  लिया  जा  सकता
 है

 अथवा  इस
 पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  एस०ई०बी०आई०  को  शेयर  बाचषारों  की

 गतिविधियों  को  विनियमित  करना  होगा  ।  यदि  हम  स्टाक  एक्सचेंज  से  ही  एक  व्यक्त  ले  लेन  अह

 पूर्णतया  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्य  करेगा  अथवा  किन्तु  उसे  स्टाक  एक्सचेंज  सम्बन्धी  गतिविधियों  का

 अनुभव  होना  ही  इस  पक्ष  पर  भी  विचार  किया
 जायेगा

 ।  श्री  भागंव  ओर  अन्य  साथियों

 ने  भी  एस००बी०आई०  द्वारा  दिए  जाने  वाले  निबरेशों  के  बारे  में  सुझाव  दिये  हैं  । एस०ई०बी०भाई०

 अपने  प्राधिकार  का  इस्तेमाल  किसी  भी  कानून  मे  सरकार  को  वरिष्ठ  शक्तियां  दी  गई  हैं  ।

 जिन  परिस्थितियों  मे  निदेश  हो  जाते  तो  ऐसे!निदेश  दिये  जाए

 दो  निदेशकों  के  बारें  ये  निदेशक  विशेषज्ञ  ही  बल्कि  पूर्वकालिक  होगे  जौरये  विभिम्त

 लोगों  के  हितो  का  ध्यान्त  एस०ई०बी०आई०  शेयर-बाजारों  की  गतिविधिवरों  का  ही  ध्यान  नहीं

 वल्कि  शेयर-बाजारों  के  गठन  का  भी  व्यान  *खेगी  4  हमारे  बाईम  ऐसे/निदेश  शेयर-बाजार  फेरवानो

 सब्ित्नि  के  प्रतिबेदव  मे  ग्रह  सुक्षाव  विद्यागया  है  कक  अतिरिक्त  शेयर  -  बाजारों  को  स्थापथा

 जिस  पर  सरकार  अब  विचार  कर  रही  है  ।  परन्तु  कश्ौ  प्री  कोई  अनुर्मात  दी  सभी  सम्भव
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 बारे  में,सांविधिक,संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  थोड्ड  विधेयक

 पक्षों  को  ध्याम  में  रखा  ताकि  शेयर  बाजारों  का  विकास  हो  सके  ।  जब  आवश्यक  होगा  और

 अन्य  सभी  शर्ते  पूर्ण  कर  दी  ध्यानपूर्वक  विचार  के  बाद  उम्हें  अनुमति  दे  दी  जायेगी  ।

 मानमीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गए  अन्य  सुझावों  के  बारे  मूल  उद्देश्य  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा

 करना  है  और  गतिविधियों  को  ऐसे  तरीके  से  विनियमित  करना  है  कि  कोई  परेशानी  न  इस

 लियम  और  उसके  अम्तर्गंसत  बनाये  जाने  बाले  विनियमों  में  इन  समी  बातों  का  एस०बी०ई०आई०  द्वारा

 ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।  मुझ  आशा  है  कि  मानतीय  सदस्यों  द्वारा  सुझाए  गए  कुछेक  उपबमन्धों  को  ध्यान  में

 रखा  जायेगा  और  जैसाकि  वर्तमान  शेयर  बाजार  स्थिति  से  आभास  हो  रहा  है  इसका  एक  सुवृढ़  विकास

 होगा  ।  भविष्य  में  भी  शेयर  बाजारों  का  सुदृढ़  विकास  जो  अर्थव्यवस्था  की  मजबूती  और  भावी

 शर्थव्यवस्था  का  संकेत  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  को  सर्वसम्मति  से  पारित  करने  की  सिफारिश  करता

 सभापति  महोदय  :  भू  कि  श्रीमती  गोता  मुखर्जी  सभा  में  उपस्थित  नहीं  सांविधिक  संकल्प

 को  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।  प्रश्न  यह

 यह  सभा  31  1992  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  भारतीय  प्रतिभूति  और

 बिनिमय  बोडडे  1992  (1992  का  अध्यादेश  संख्या  5)  का  निरनुभोदन  करती  है  ।”

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  प्रस्ताव  पर  विचार  प्रस्ताव  में  एक  संशोधन  श्री  गिरधारी
 लाल  भागंव  द्वारा  विचार  के  लिए  रखा  गया  है  ।

 |

 ली  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  मैं  अपना  संशोधन  वापिस  लेने  के  लिए  सदम  से  अनुमति
 चाहता  हूं  ।

 |

 सज्ञापति  महोदय  :  क्या  सदस्य  महोदय  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति

 कुछ  भाननोथ  सदस्य  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  1,  सभा  की  अनुमति  बापस  लिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्रतिभूतियों  में  विनिधानकर्ताओं  के  हितों  का  संरक्षण  करने  और  प्र  तिभपूति  बाजार  के
 विकास  की  अभिवृद्धि  करने  तथा  उसे  विनियमित  करने  के  लिए  बोर्ड  की  स्थापना  का  और  उससे
 सम्बन्धित  या  उसके  आनुवंगिक  विधयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्थोकृस  हुआ  ।
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 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  प्रतिभूति  और  वबितिमय  बोर्ड  विधेयक
 कन>+  मन  कक  प्रश्न यह है :

 शभापति महोदय : अब हम इस विधेयक पर खबण्डवार विचार सभापति भहोदय : खण्ड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है : 2 और 3 विधेयक का अंग बने प्रस्ताव स्वीकृत खण्ड 2 और 3 विथेयक में जोड़ दिए गए । सथायति महोदय : श्री हरि किशोर सिह द्वारा एक संशोधन पेश किया गया है । वह यहां नहीं हैं । मैं खण्ड 4 को सभा में मतदान के लिए रखू गा : प्रश्न यह है : खण्ड 4 विधेयक का अग बने प्रस्ताव स्थोकृत हुआा । खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया सभापति महोदय : खण्ड 5 से खण्ड 35 तक ये कोई संशोधन नहीं प्रश्न यह है : 5 से 35 और अनुसूची विधेयक का अग बनेਂ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्ड 5 से 35 और अनुसली विलेयक में जोड़ दिए गए । सभापति महोदय : प्रश्न यह है : अधितियम सूत्र और विधेयक का पूरा साम विधेयक का अग बने ।” प्रस्ताव स्थीकृत हुआ । सच्ड अधिनियम सूत्र और घविथेयक का प्रा नाम विधेयक में जोड़ दिए नए । क्रो रामेश्यर ठाक्र : मैं प्रस्ताव करता हूं : विधेयक पारित किया जाये ।/ सभापति भहोबय : प्रश्न यह है : विधेयक पारित किया जाये ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
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 किए  जाने  के  बारे  में  साविधिक  संकश्प

 श््शैर

 खतिजों  पर  उपकरण  लौसुकअ्य  करा एविंधिंभोव्यकरेंज]विंधेषेफ

 4.47  भ०१०

 लगिजों यर  उपकर  अल्|  अध्यदेक्ष  का

 निरनमोदन  किए  जाने  आरे  सेंसांबिधिक  संकल्प

 और

 खनिजों  पर  उपकर  और  अध्यकर  विधेयक

 गिरधारी  लाल  भागंव  करता  हूं
 :--

 सभा  5  कोशस्ट्रेपति  हारा  शलिजों'परखबकर  और

 अन्य  कर  अध्यादेश  (।  992  का  अध्यादेश  सं०  7)  का  निरनुमकेदन  कद्ती

 है  ।!

 कुछ  राज्य  खनिजों  पर  उपकर  और  अस्य  कर  लागू  करते  रहे  जबकि  विभिन्‍न  मामलों  में

 उच्चतम  न्यायालय  सहित  अनेक  न्यायालयों  ने  इसे  निरस्त  किया  इन  मामलों  में  दिए  गए  फैसले  के
 राज्य  सरकार  का'दौमिंत्व  हों  गयीं हैं  कि  वहूँ  हन  उंपकरों  और  अन्य  करों  से  श्राप्त  शाशि

 को  लोगों  को  बापस  कर

 ]
 यानी  हिंदुस्तान  के  कई  हाई+कोटेस ओर  भारत  के  सुप्रीम  कोर्ट  ने  यह  ज्जो  सैसा/लौरुअदर  टैक्स

 लगाए  गए  उनको  रिफण्ड  दिया  प्रकार  का  निर्णय  विया  ।  बह  '  रिफण्ड  नहीं  किया  जाये

 क्योंकि  यह  रकम  राज्य  सरकारों  ने  अपने-अपने  विकास  के  कार्यों  पर  खर्च  कर  दी  हसलिए  यह
 आशिनेंस  लाया  गया  है|

 मुझे  निवेदन  करना  है  कि  मध्य  प्रदेश  को लगभग  91  करोड़  रुपया  लौटाना  है  और  उड़ीसा  को

 112  करोड़  ।  वे  इनको  किस  प्रकार  से  टैक्स  देने  कलों  संख्या  मे ंहै  यह
 और  कौन  उस  रकसਂ को  वीक्स  भह  भी  केश  सरकार  केसमने  हक  प्रकार  की  समस्या

 लड़ी  हो  गयी  है

 यह  बात  ब्रद्दी  है  कि:टैक्स  रखने  से  केस्द्र  सरकार  को  कोई  खाभ  राज्य  सरकार  इसे
 उपयोग  कर  चुकी  है  तथा  कई  राज्य  सरकारी  ने  भारत  सरकार

 से  प्रार्थना  की  है  कि  इस  कानून  को

 वास  करें  जिससे  कि  सेस  और  अन्य  टैक्स  बापस  नहीं  वेने”पढ़ें  ।

 मेरा  यह  निवेदन  हैं  कि  दो  केसेज  एक  तो  मैससे  फेरो  एलेज  कारपोरेशन  उड़ीसा  उच्चोग  तथा

 अम्य  बनाम  उड़ीसा  राज्य  ए०"गाई०आर०  1981  एस०सी०  8 18-55  और  दूसरा  उड़ीसा  सीमेंट  बर्सेंस

 हटेट  आफ  उड़ीसा  ए०आई०आर०  1991  भरा  न्यह''कहनाः  है  कि  आप  नहीं
 लौटाना  ऐसे  वात  नहीं  है  परन्तु  राज्य  सरकारों  ने  आपसे  प्रार्थना  की  है  ।  पश्चिमी  राजस्थान  से

 जहां  से  मैं  चुनकर  आता  हूं  तो  वहां  पर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  की  खोज  के  कार्यक्रमों  में  तेजी  लाना

 आवश्यक  है  ।  लघु  खनिजों  को  राज्य  सरकार  के  नियन्त्रण  से  अलग  करने  का  बिचार  केन्द्र  को  त्यागना

 शकिक



 10  1914  खनिजों  पर  उपकर  और  अस्य  कर  अध्यादेश  का

 मिरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांचिधिक  संकल्प

 और

 खनगियों  पर  उपकरण  और  जन्य  कर  विधेयक

 चाहिए  |  इस  श्रेणी  में  आने  वाले  ग्रेनाइट  और  सेंडस्टोन  इसको  भी  केसा  सरकार  द्वारा

 अपने  मियन्त्रण  में  लिए  जाने  का  विचार  है  जबकि  राज्य  सरकार  को  इसको  अपने  नियन्त्रण  में  नहीं  लेना

 केस  के  नियस्थण  में  जाने  से  राजस्थान  जैसे  पिछड़े  प्रदेश  की  अधंध्यवस्था  गड़बड़ा  जायेगी  *

 अमुसूचित  जनजाति  तथा  प्छिड़  वर्गों
 के

 उन  जिनका  जीवस  इन  खनिजों  के  खनन  पर

 मिरभेर  करता  है  तो  इस  हेतु  राज्य  सरकार  ने  खनिजों  के  पट्ट  देने  के  लिए  सामाजिक  वचनबद्धता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  जो  नीति  मिर्धारित  की  है  तो  उस  पर  भी  काफी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  जिन  राज्य

 .  सरकारों  ने  यह  सैस  की  सारी  रकम  अपने  विकास  कार्यों  पर  कर्ज  कर  ली  है  और  लौटागा  संभव  नहीं  है

 इसलिए  आप  संशोधन  करने  जा  रहे  हैं

 दूसरी  ओर  रायल्टी  दरों  में  समय  पर  संशोधन  न  करके  राज्यों  को  आर्थिक  नुकसान  पहुंचाया
 जा  रहा  प्रत्येक  चार  वर्ष  पश्चात  खनिज  की  रायल्टी  दर  में  संशोधन  किया  जाने  का  प्रावधान  है  ।

 सात-आठ  वर्ष  के  अंतराल  के  बाद  भी  दरें  पुननिर्धारित  नहीं  की  जाती  जबकि  केन्द्र  की  आय  के

 झोत  उत्पादन  सीमा  शुल्क  आदि  में  प्रति  बर्ष  संशोधन  कर  दिया  जाता  खनन  पर

 विक्रय  मूल्य  के  20  प्रतिशत  तक  कर  का  प्रावधान  परन्तु  दरें  2  से  10  प्रतिशत  के  बीच  ही  तय  की

 हुई  इस  प्रकार  राक्य  सरकारों  को  आय  के  एक  प्रमुख  साधन  से  वंचित  किया  जा  रहा

 आपकी  भावमा  अच्छी  है  ।  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  मांग  है  और  पैसा  लौटाना

 संभव  लेकिन  राज्य  सरकार  ने  पैसा  ख  कर  लिया  है  और  वापिस  नहीं  लोटाया  यह  केन्द्र

 सरकार  की  मंशा  रायल्टी  की  दरों  में  जो रकम  आती  है  तो  विकास  कार्यों  में  खर्च  होता  आप

 शौध्र  ही  संशोधन  करेंगे  तो  राज्य  सरकार  रायल्टी  की  दरों  से  विकास  कार्य  कर  आपके  इस

 अध्यादेश  को  निरस्त  करने  के  प्रस्ताव  को  मैं  बल  देता  लेकिन  आपकी  भावना  बहुत  अच्छी  है  ।

 सभापति  भहोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  15  1992  992  की  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  ख्निजों  पर  उपकर

 और  अम्यकर  अध्यादेश  1992  (1992  की  अध्यादेश  सं०  7)  का

 मोदन  करती

 ]
 खान  मम्तालय  के  राज्य  भन्‍जी  अलरास  सिह  मैं  प्रस्ताव*  करता

 कृतिपय  राज्य  विधियों  के  अधीन  खतिजों  पर  उपकरों  और  कतिपय  अन्य  करों

 के  अधिरोषण  और  संग्रहण  के  विधिमान्यकरण  करने  बाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 मैं  आपकी  अमुमति  से  विधेयक  को  सदन  के  विजारार्थ  प्रस्तुत  करते  हुए  मैं  कुछ  शब्द

 निवेदन  करना

 कराष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।

 कक
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 खनिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  अध्यरतेश  का  निरमुमोद  30  1982

 किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 गौर

 खानिजों  पर  उककर  औरश  अन्य  कर  विधेयक

 बजशम  सिह
 केम्  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  विधादी  शक्तियों  का  बंटकारा  भारत  के  संधिबाद

 के  भाग  1!  से  शासित  होता  मारत  के  संक्धान  के  अनुच्छेद  246 में  संच  राज्य

 तथा  समवर्ती  का  उल्लेख  जिनकी  प्रणिष्ठिय  सातवों  असुसुची  के  अनुशार  हैं  ।  संविध्कम

 की  प्रविष्टि  54  में  केम्दीय  सरकार  को  ल्वानों  के  विभिवम्रम  और  खनिज  विकास  के  मिए  उस
 सीना  तक  शक्तियां  देती  जिस  सीमा  तक  कि  सं  के  लिवसअ्ण  में  ऐसा  किम्क्सिम  ओर  दिकान  छंसद

 द्वारा  कानून  के  धरिये  लोक  हित  में  काजिय  घोषित  किया  गा  इसकी  तुलना  राज्य  सरकारों
 की  की  प्रविष्टि  23  के  अंतर्गत  खानों  क ेवनियमन  और  विकास  के  कारे  में  दी  गढी  झकिढयां

 के  प्रावधनों  की  शर्तों  तक  सीमित  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  की  के  अंतर्गत
 भी  भु-राजस्व  के  बारे  में  राजस्व  निर्धारण  और  भूमि  अभिलेख  राजस्व  प्रवोजनों  हेतु
 सर्वेक्षण  तथा  राजस्व  की  हकदारी  और  अंतरण  अभिलेखों  सहित  शक्षितयां  प्राप्त  साथ  राज्य
 सरकारों  को  भूमि  और  भकक्‍नों  पर  कशरोषण  की  तथा  खगिम  विकास  के  बारे  में

 की  संसद  द्वारा  तथा  आरोपित  किसी  सीमा  तक  खिल  अधिकार  पर  करा  रोक
 की  भी  शक्ततियां  प्राप्त

 संसद  ने  की  के  अम्तगंस  खातों  क ेविभियमन  और  क्षमिजों  के  विकास  के  संघ
 के  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिए  खान  और  खनिज  और  1957
 जागे  1957  का  अधिनियम  कहा  पारित  अत्तः  की  के  अन्तर्मत  राज्य
 सरकार  को  प्राप्त  शक्तियों  को  उस  सीमा  तक  सीमित  कर  दिया  गया  थहां  तक  कि  ये  शकितयां
 1957  के  अधिनियम  के  अंतर्गत  संध  सरकार  ने  संभाल  ली  हैं  ।

 1957  के  एक्ट  की  घारा  9  तथा  में  यह  विहित  है  कि  लगन  पट्टाध्वारी  द्वारा  रायल्टी  या
 डेडरेंट  की  दरेਂ  वह  होंगी  जो  क्रशः  अधिनियम  की  द्वितीय  और  तृतीय  अनुसूची  में  निर्धारित  की
 जायेंगी  ।  रायल्टी  या  डैडरेंट  की  ये  दरें  केम्द्र  सरकार  द्वारा  जधिसूचित  की  जाती  उनकी

 वसूली  और  वसूली  गयी  राशि  का  उपयोग  संबंधित  राज्य  सरकारों  हारा  किया  जहता  है  ।  उपयुं बत
 हालात  में  एक  सवाल  खनिजों  एर  अस्य  कोई  लेबी  लगाने  की  बाबत  राज्य  विधान  मंड्लों  की  शक्ष  मता  के
 बारे  में  पैदा  हुआ  है  ।

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  अपने-अपने  विधाम  मंडलों  हारा  पारित  कानूमों  के आधार  पर  खनिजों
 पर  उपकर  और  अन्य  कर  लगाये  जो  खान  और  खनिज  और  1957

 के  अधीन  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अधिसूबित  रायल्टी  के  अतिरिक्त  इन  लेवियों  की  वेघता  के  बारे  में

 संदेह  व्यक्त  किए  गए  जो  भारत  के  संविधान  में  शक्तियों  के  वंटबारे  जौर  1957  के  अधिमनियम  की

 धारा  9  तथा  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  उठाए  गए  ।  कुछ  लोगों  मे  खनिलों  पर  ऐसे  उपकर  और
 अन्य  कर  लगाने  संबंधी  राज्य  सरकारों  की  शक्तियां  को  अदालतों  में  चुनौती  दी  ।  खमिजों  पर  उपकर
 और  अन्य  कर  लगाने  बाबत  अनेक  राज्य  सरकारों  द्वारा  फरित  अनेक  अधिनियमों  के  संगत  प्रावधानों  को
 विभिन्‍न  न्यायालयों  द्वारा  तथा  दो  विशिष्ट  मामलों  में  सुप्रीम  कोर्ट  द्वारा  रदूद  कर  दिया  क्या  इतसें
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 १0  1914  खनिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  )  अध्यादेश  का

 तिरमुमोदत  किए  जाने  के  बारें  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 खतनिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  विध्रेयक

 पहले  दण्डिया  सीमेंट  लि०  बनाम  तमिलनाडु  राज्य  के  मामले  में  सर्वोच्च  न्‍्थायालय  द्वारा  25-10-89

 को  निर्णय  दिया  गया  ।  इस  बि्य  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  कहा  कि  रायत्टी  एक  कर  है  और  उपकर  रायलटी
 पर  कर  होने  के  नाते  राज्य  विधायिकाओं  की  क्षमता  के  बाहर  है  क्योंकि  1957  के  एक्ट  की  धारा  9  के

 अनुसार  उसकी  सारी  शक्षितयां  इस  क्षेत्र  में  समाप्त  हो  जाती  सुप्रीम  कोर्ट  द्वारा  मेंस4॑  जोड़ोसा  सोमट
 लि०  बनाम  ओडीसा  राज्य  एवं  अन्य  के  मामले  में  4-4-५1  को  दूसरा  निणेय  दिया  गया  जिसके  द्वारा

 बिहार  बोर  परध्य  भ्रदेश  राज्यों  के  अनेक  मामले  तय  हो  गये  ।

 5.00  म्र०  प०

 ओर  सुप्रीम  कोर्ट  ने  कहा  कि  इन  राज्यों  द्वारा  लगाई  गई  लेवियां  संविधान  के  विस्द्ध  ऊपर
 के  निर्णय  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  यह  निदेश  भी  दिया  क्रि  जिस  तारीख  को  ये  लेबियां  रदद  की  गई  हैं  उस
 तारीख  तक  खनिजों  पर  वसूल  की  गई  लेवियां  अवश्य  वापस  की  बिहार  के  लिए  यह  तारीख
 4-4-91  थी  तथा  ओड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  के  लिए  22-12-89  तथा  28-3-86  थी  ।

 सुप्रीम  कोर्ट  के  4-4-9]  के  निर्णय  के  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  वसुल
 की  गई  भारी  राशियां  लौटानी  होंगी  |  चूंकि  इस  धन  को  लोटाने  से  राज्यों  के  राजस्व  पर  भारी  प्रभाव

 पड़  इसलिए  यह  प्रस्ताव  है  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  वसूल  की  गई  लेबियों  को  विधमान्यकरण
 करने  के  लिए  एक  उपयुक्त  कानून  लाया  जाये  ।  यह  तारीख  बिहार  के  लिए  4-4-91  जिस  तारीख

 खक  उनके  हारा  बसल  किए  कए  उपकर  को  अफ्ने  फास  रखने  की  अनुमति  दी  यह  भी  उल्लेबनीव

 है  कि  यह  सुनिश्चित  फरना  बहुत  कठिन  होगा  कि  बसूल  की  गई  लेगी  उस  खनिजों  के  अनेश  अन्य

 खपतकर्ताओं  को  लौटाया  जाता  जिन  पर  बास्तव  में  इन  लेबियों  का  भार  पड़ता  है  ।

 उपयुक्त  बातों  पर  विचार  करने  और  लेबी  लोटाने  के  बारे  में  कुछ  राज्य  सरक्राशे  पर  दबा  को

 देखते  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  ।5  1992  को  खनिज  उपकर  और  अन्य  कर

 1992  प्रर्यापित  किया  ।  इस  अध्यादेश  से  सात  राज्य  सर+रों  द्वारा  4-4-91  तक

 लागू  खनिजों  पर  उपकर  और  अन्य  करों  कौ  बसली  को  विधिमान्य  करमा  ये  सात  राज्य  सरकारें

 हैं--आंध्र  मध्य  उड़्ोसा  और  तमिलनसाद  |  तथापि  ये  राज्य

 सरकारें  इस  तारीख  के  बाद  वसूल  की  गई  लेविया  अपने  पास  नहीं  रख

 सभाषति  महोह॒थ  :  मरत्री  आपका  स्टेटमेंट  बहुत  लंगा  हो  गया  ।

 श्री  बलराम  सिंह  यादब  :  बस  खत्म  कर  रहा  यह  विधेयक  उस  अध्यादश  का  स्थान  लेगा

 और  वसूल  किए  गए  उपकर  को  वापस  करने  के  दायित्व  से  मुक्त  करने  के  लिए  राज्यों  के  ऐक्टों  को

 यह  कानून  प्रभावित  शज्य  सरकारों  के  अनुरोध  पर  लाया  जा  रहा  है  ताकि

 उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  किया  जा  सके  ।  अतः  मैं  सदन  द्वारा  विचार  के  लिए  यह  विधेयक  अस्तुत
 करता  हूं  ।

 झभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :
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 मन्त्री  द्वारा  वक्‍तंथ्यं  30  1992

 rr कील अब जी  मनन  नयी
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 कतिपय  राज्य  कानूनों  के  अंतर्गत  खनिज  पदार्थों
 पर

 लगाये  गये  उपकर  और  अभ्य

 करों  के  वेधीकरण  के  लिए  प्रस्तावित  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 इस  प्रस्ताव  पर  विचारार्थ  संशोधन

 श्री  वाऊ  दयाल  जोशी  :  अनुपस्थित--भी  गिरधारी  लाल  भागंव  ।

 थी  गिरधारी  लाल  भागेब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 विधेयक  को  उस  पर  25  1992  तक  राय  जानने  के  प्रयोजनार्थ  परिचालित

 किया  जाए  ।”  (1)

 सभापति  महोदय  :  अब  मन्‍्त्री  महोदय  बयान  देंगे  ।

 $.02  म०  १०

 भन्‍्त्री  द्वारा  वक्तव्य

 थोफोर्स  जांच

 विदेश  मंत्रो  साप्तव  सिंह  :  पूर्वाह्न  मे ंमाननीय  श्रों  माततीय

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  और  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  मेरे  डेबोस  दौरे  पर  स्पष्टीकरण  मांगा  है  ।

 आज  अखबार  में  जो  रिपोर्ट  छपी  वह  मैंने  पढ़ी  है  ।  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करमे  के  लिए  मैं  एक

 संक्षिप्त  बयान  देना  चाहता  हूं  ।

 बोफोस  की  जांच  से  न  तो  विदेश  मन्त्रालय  का  ताल्लुक  न  मेरा  ॥  लम्बित  कार्यवाही  के

 स््योरे  की  मुझ्ते  जातकारी  नहीं  हसलिए  स्बिस  स्यायालय  के  समक्ष  पेश  इस  मामले  के  बारे  में

 स्विट्जरलैंड  के  प्राधिकारियों  से  मेरी  ओर  से  कोई  अनुरोध  किए  जाते  का  कोई  अवसर  नहीं  था  ओर  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  मैंने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।

 यह  सच  है  कि  जब  मैं  दवोस  में  था  तो  शिष्टाचार  के  नाते  मैं  विदेशी  मामलों  के  फैडरल

 काऊंसलर  श्री  फेलबर  से  मिलने  गया  था  |  हमारी  बातचीत  के  अन्त  में  जब  मैं  उनसे  विदा  ले  रहा  था
 तब  मैंने  एक  नोट  भी  श्री  फेलबर  को  विया  था  ।  भारत  में  न्यायालय  के  समझ  लम्बित  सामलों  की

 स्थिति  से  सबद्ध  यह  नोट  मुझे  एक  वकील  ने  दिया  मुझे  इस  बात  का  अफसोस  है  कि  मैंने  यह  नोट
 बयों  दिया  जिसकी  वजह  से  मुझे  इतनी  जहमत  उठानी  ०ड़ी  है  और  जिसकी  वजह  से  नाहक  इतनी

 फहमी  पैदा  हुई  है  ।

 भारत  सरकार  की  स्थिति  उन  पत्रों  के  द्वारा  बहुत  साफ  कर  दी  गई  है  जो  सी०बी०आई०  से
 स्विस  प्राधिकारियों  को  लिखे  मैं  समझता  हूं  इन  पहलुओं  पर  सरकार  की  ओर  से  यथासमय  एक
 बयान  दिया  जाएगा  ।
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 श्री  अवन  दस  हर्भ  :  व  अधिवक्ता  कौन  था  ?  कृपया  स्पष्टीकरण  दीजिए  ।

 अस्यथा  कुछ  भी  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 श्री  मात  वह  पोल  हो  :  यहूं  दिया  गया  वक्तठय  नहीं  बल्कि  सदन  में  इस  मामले
 पर  सिर्फे  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  )

 झो  असल  इस  :  वह  अधिवक्ता  कोन  था  ?  वह  संदेशवाहक  नहीं  था  जो  उक्त  पत्र  सौंपने  का

 काम  क्या  वह  जिम्मेदार  अधिवक्ता  था  ?  क्या  वह  राज्य  द्वारा  नियुक्त  अधिवक्ता  था  ?  कृपया
 स्पष्टीकरण  दीजिए  ।

 क्री  असुदेव  आचजाय  आप  उस  नोट  की  एक  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रख

 संसदोय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  सामान्यतः  इस  सदन  में  वक्तव्य  के  हम
 किसी  प्रकार  का  स्पष्टीकरण  नहीं  मांगते  ।  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  प्रथम  अप्रेल  की  हम  बोफोर्स

 पर  पूर्ण  बहस  करंगे  ।

 की  बसुदेव  भाचाय  :  हसके  इस  मोट  को  सभा  पटल  पर  रखा  दिया  जाता  चाहिए  ।

 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्त  है  ।

 झो  अमल  दत्त  :  उन्हें  इस  पर  बयान  देना  चाहिए  कि  उनके  साथ  क्या  बात  चोत

 हुई  थी  ।  उन्होंने  कहा  है  कुछ  सौंपा  है  लेकिन  वह  हमें  नहों  दिया  गया  इस  चर्चा  का  क्‍या

 ओऔचित्य  आपको  उसे  सभा  पटल  पर  रखना  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  बसुदेव  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  कृपया  मुझे  सुनने  दीजिए  ।

 आचाय  :  अभी  विदेश  मन्त्रों  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  अधिवक्ता  को  एक  सोट  सौंपा

 बहु  अधिवक्ता  कौन  था  ?  उन्हें  उस  अधिवक्ता  का  नाम  बताना  चाहिए  और  जब  विदेशमस्जी  मे  कहा
 कि  उन्होंने  नोट  सौंपा  तो  बहू  नोट  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  भाहिए  ।

 शी  गुलाम  नथो  आजाद  :  नहीं  ।

 भरी  बसुवेव  आज्ार्य  :  क्‍यों  नहीं  ?

 सभापति  महोदय  :  बासुदेव  बह  कौमसा  नियम  है  जिसे  विदेश  मंत्री  ने  भंग  किया  है  ?

 ओऔ  बसदेख  आचार्य  :  उन्होंने  सभी  नियमों  का  उल्लंधन  किया

 सभापति  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्म  नहीं  अब  श्रीराम  कापसे  बोलेंगे  ।  किसी  भी  नियम  का

 उल्लंघन  नहीं  हुआ  है  ।

 ]
 शो  राम  फापसे  :  सभापति  यह  मामला  बहुत  गम्भीर  है  और  अभी  यहां  जो  सटेटमैंट

 किया  गया  विदेश  मंत्री  जी  के  4  और  उतके  ब।६  गुजाब  तेरी  अजा  5  साहब  ने  ऐसा  कहा
 कि  इस  विषय  पर  |  अप्रैल  को  हम  सदन  में  पूरी  जहस  करेंगे  ल ेकिन  उससे  पहले  हम  यह  चाहते  हैं  कि

 सैसा  मंत्री  जी  ने  अने  स्टेटमैंट  में  रॉ 6  उतके  दो  दित  तह  दकने  का  कोई  कारण  सपत
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 में  नहीं  भाप  सिफं  इतना  बता  दें  कि  उन  लायर  का  नाम  कया  जिम्होंने  मंत्री  जी  को  कह  ओोट

 दिया  ।  इसके  साथ  वह  नोट  भी  आप  सभा  के  पटल  पर  रखने  की  व्यवस्था  कीजिए  ।  यह  समझ  में  नहों
 आता  वह  कौनसा  ऐसा  कारण  था  जिसके  लिए  लम्बित  मामलों  की  स्थिल्नि  वाला  नोट  उन  वकील  साहब
 ने  मंत्री  जी  को  दिया  ।  उसड्ी  मालूमात  देने  की  जरूरत  ही  कोई  नहीं  थी  और  स्वीडन  में  उसे  देने  को

 उससे  ज्यादा  जरूरत  नहीं  थी  ॥  फिर  ऐसा  क्‍यों  किया  यह  अभी  बताया  मन्री  जी  नोट  को
 भी  सभापटल  पर  रखें  और  उन  वकील  साहब  का  नाम  भी  यही  मेरी  मांग  ह ैओर  प्वाइंट  आफ

 आडेर  है  |

 सभापति  सहोदथ  :  मैंने  पहले  हो  कह  है  कि  इसमें  कोई  चार  प्याइट  आफ  आडेर  नहीं  है  किसो
 भी  रूल  का  वाणोलेशन  नहीं  हुआ  है  ।  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  ।

 डा०  लक्ष्मी  मारायथ  पाण्डेय  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  आपत्ति  की  जो  स्पष्टीकरण

 मांगा  मैं  भी  चाहता  हूं  कि  उसके  बारे  में  मंत्री  जी  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।  कब  बताने  वाले  अभी  बता
 ।  जब  आपने  बोफोर्स  पर  चर्चा  करने  की  बात  कही  है  तो  लायर  का  नाम  बता  दीजिए  और  नोट

 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  क्या  अरपत्ति  है  ।

 करो  भगवान  शंकर  राबत  :  जब  माननोय  मंत्री  ने वकौल  का  हवाला  दिया  है  तो  यह
 सी  खलाये  कि  उसकी  आवश्यकता  क्‍यों  किन  परि  स्थिईतयों  में  मंत्री  महोदय  को  लह  नोट  वे

 शरिस्थितियां  सामने  आानी  काहिए  ।

 ]

 शमापति  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  अस्वीकार  कर  च॒का  हूं  कि  व्यवस्था  का  को  प्रश्म  नहीं  है  ।

 )

 सभापति  सहोवय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  ये  सभी  मासले  बहुस  के  दोरान  ऊठ्गए  जा  सकते  हैं  ।

 )

 समापति  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 श्री  अमल  दल  :  वह  नोट  कहां  है  ?  वह  नोट  सबसे  ज्यादा  महत्त्वपूर्ण  है  ।

 भौ  बसदेव  आचार्य  :  हमें  जानना

 सभापति  महोदय  :  कृपया  स्थान  ग्रहण  की  जिए  ।  श्री  आप  अपनी  जगह  लीजिए  ।  आप

 कहना  क्या  चाहते  हैं  ?

 क्रो  बसुदेब  आचार्य  :  जब  तक  हम  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  बहुस  से  क्या  उद्देश्य  हज  होगा  ?  हमें

 पहले  यह  जानना  चाहिए  कि  उस  नोट  में  क्‍या  है  ।  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  ।  आपको  मंत्री

 जी  से  हसे  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिए  कहना

 सभापति  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  वक्‍तठ्य  पर  कोई  भी  प्रश्न  पूछने
 की  अनुमति  नहीं  है  ।

 आग  असल  इल  :  हम  प्रश्न  भहों  पूछ  रहें  हम  टिप्पणी  कर  रहे  हैं  ।

 004



 10  शत  2914  मग्भी  हारा  गषाण्व
 लत  न िनने  +  -+-  द  हु  हज  जन  न  5  जज  नल्‍डना  जन

 सभापति  महोदय  :  जब  चर्चा  शुरू  होगी  तव  आपको  इसके  लिए  पर्याप्त  समय

 कौ  अबल  बस  :  प्रपण  यह  है  कि  कण  इससे  स्थष्टोकरण  सिसता  है  अचया  के  कोई
 करण  नहीं  है  ।

 को  राम  कापले  :  ये  बयान  अपूर्ण

 सभापति  सहोदय
 :  मैंने  पहले  ही  विनिर्णय  दिया  था  कि  बयान  पर  कोई  भी  प्रश्न  नहीं  पुछा

 ञ्झ  कृपया  बठ  संरादीय  का  मंत्री  कुछ  कट्टना  चाहते  है  ।  कृपया  सुनिए  ।

 )

 झो  गलास  नथो  आजाद  :  इस  मा  में  एक  मांय  की  बई  थी  ।  में  उस  स्थिति  को  स्पष्ट

 करना  चाहता  हूं  ।  एक  स्ेकिड  मैं  उस  स्पष्ट  कर  देगा  चाहता  हूं  ।

 श्री  अमल  बस  :  प्रश्त  महू  है  कि  संसदीय  काय॑  मंत्री  बात  कर  सकते  है  और  में  बात  नहीं  कर

 सकता  ।  कया  सही  है  ?

 हो  गलाम  नबी  आजाद  :  आप  बात  कर  सकते  अन्य  सभा  के  माननीय  सदस्य  बोफोस  पर  पूरी
 चर्चा  करना  चाहते  ओर  सरकार  इस  के  लिए  तंयार  हो  बई  थी  ।  आज  माननीय  सदस्य  श्री  जसवंत

 सिह  ओर  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  केवल  स्पष्ट  और  सीधा  उत्तर  चाहने

 श्री  असदेब  आचार्य  :  मैं  भी  यही  चाहता

 रो  गुलाम  नथो  आजाद  .  चर्चा  और  स्पष्टीकरण  के  मामले  में  बहुत  अन्तर  उनका

 सीधा  प्रएन  यही  था  कि  क्‍या  उन्होंने  कोई  पत्र  सौंपा  था  अथवा  नहीं  |  माननीय  मंत्री  ने  उसके

 उत्तर  में  कहा  |  सीधे  प्रश्न  का  सीधा  उतर  दे  दिया  गया  अतः  यह  पुरी  चर्चा  नहीं

 है  |  पूरी  चर्चा  के  लिए  दिनांक  और  समय  पहले  ही  निर्धारित  किया  गया  यदि  आज  एक
 चर्चा  होगी  और  कल  एक  और  चर्ना  होगी  तो  चर्चा  का  कोई  अर्थ  नहीं  रह  जाएगा  ।

 )

 सभापति  महोदव  :  मुझे  समझने  दीजिए  ।  मैं  एक-एक  करके  बोलने  +  अनुमति  दू  गा  ।  मैं  सभा

 को  नियत्रित  करना  चाहता  हूं  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।  माननीय  मंत्री  ने  कुछ  कहा  मंत्री  के  कहने  के

 यदि  सदस्य  को  कुछ  कहना  होगा  तो  मैं  पूरी  बात  सुनने  के  पश्चात्‌  आदेश

 भ्रौ  हरि  किशोर  सिह
 :  समापति  यह  स्प््टीकरण  पूछना  नहीं  हिक  विदेश

 मंत्री  जी  ने  जो  वक्तव्य  दिया  उसमे  तो  स्थिति  और  भी  गम्भीर  हो  गई  है  तथा  उलझ  मई  है

 भारत  के  विदेश  मंत्री  से  यह  अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  है  कि  कोई  लायर  कागज  दे  और  विदेश

 लंत्री  स ेबिलने  जाए  और  वहां  कामज  दे  दें  |  यह  माधला  दतता  गम्भीर  हो  सदा  है  जिसके  बारे  में  सदन

 में  वास्तविकता  जाना  बहुत  जरूरी  हे  ।  जिस  तरह  से  भारत  की  विदेश  नीति  चलाई  जा  ऐसी
 कपेक्षा  उनसे  नहीं  थी  ।
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 थी  भीघल्लण  पाणिश्नाही  यह  स्पध्टीकरण  मांगमे  का  समय  नहीं  सभा  का  समय

 इस  तरह  से  व्यर्थ  नहीं  किया  जाना  भाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  केबल  दो  सदस्यों  को  अनुमति  दे  रहा  क्‍या  कोई  नया  मुद्दा  है  ?

 शी  शोभनाह्ीश्वर  राय  बाइड़े  :  माननीय  विदेश  मंत्री  जी  ने  अभी-अभी

 इस  सभा  में  एक  बयात  दिया  था  ओर  इससे  जनता  के  मन  में  जो  समितियां  आज  सुबह  प्रकाशित  एक
 चौका  देने  वाले  समाचार  के  कारण  और  भी  बढ़  गई  है  |  वे  कहते  हैं  कि  उन्होंने  एक  नोट  सौंपा  वे

 पुष्टि  कर  रहे  हैं  लेकिन  नोट  के  अन्तर्वेस्तु  को  रःष्ट  नहीं  किया  गया  ।  )

 सभापति  महोदय  :  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  कुछ  कहा

 को  शोभनाप्रोश्वर  राज  बाइडे  :  यदि  नोट  के  अन्तवंस्तु  नहीं  मालूम  होंगे  तो  चर्चा  लाभदायक

 नहीं  होगी  फिर  भी  शंक्राएं  तो  रहेगी  थी  ।  इसलिए  सरकार  के  लिए  यही  बेहतर  होगा  कि  वे  नोट  का

 ब्यौरा  दें  ।  यह  विदेश  मंत्री  क ेलिए  भी  बेहतर  होगा  कि  वे  एक  बयान

 सभापति  महोदय  :  मैं  उन्हें  कोई  भी  प्रश्न  पछने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 की  शोभनाहीश्यर  राज  बाड़ड़े  :  ज्ञापन  में  क्या  उन्हें  कहने  दीजिए  ।

 भरी  जसबन्त  सिह  :  सभापति  मैं  पूरे  मामले  को  सही  परिध्र  क्ष्य  में  रखना

 चाहूंगा  |  संसदीय  कार्यमंत्री  इस  मामले  में  सही  मैंने  एक  विशेष  पहलू  पर  उनसे  स्पष्टीकरण  मांगा
 तब  भी  सत्ता  पक्ष  कह  रहा  था  कि  हमें  पूरी  चर्चा  करने  की  आवश्यकता  हमने

 यह  स्वीकार  किया  था  कि  पूरी  चर्चा  से  उद्द  श्य  की  पूि  तब  तक  नहीं  होगी  जब  तक  वे  कुछ  विशेष

 पहुलुओं  का  स्पष्टीकरण  नहीं  देंगे  ।  माननीय  विदेश  मंत्री  ने  अब  जो  कुछ  किया  है  मैंने  सुबह  अन्य

 सदस्यों  के  साथ  उनसे  जो  पूछताफ़  किया  उसको  स्पष्ट  करने  के  लिए  किया  यह  सम्भव  है  कि

 उत्तर  देते  क ेसमय  और  प्रश्न  उठे  मैं  सब  कुछ  समझता  हूं  ।  तब  इस  सभा के  प्रक्रिया  के  परिसीमा  का

 प्रश्न  उठता  सत्ता  पक्ष  को  मेरी  यह  सलाह  है  कि  जो  प्रश्न  उठे  जिस  पर  बहुत  चर्चा  हो  रही
 उनका  पहली  अप्रैल  को  होने  वाली  सर्वाग  चर्चा  से  पहले  ही  हो  तो  बेहतर  होगा  ।  उसका
 टाम  हो  जाए  तो  अच्छा  ये  सुझाव  है  कि  इस  मंत्री  जी  से  और  स्पष्टीकरण  मांगने  का

 सभा  की  प्रक्रिया  में  नहीं  हम  पहली  तक  इन्तजार  कर  सकते  लेकिन  इन्तजार  के
 दौरान  मंत्री  पीठ  के  लिए  यह  सही  सुझाव  है  कि  हम  पहली  को  चर्चा  करने  उससे  पहले  ही
 का  निपटान  किया

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  प्रशंसनीय  बात  है  कि  जब  माननीय  मंत्री  जी  हारा
 कोई  बयान  दिया  जाता  है  तब  इस  सभा  में  प्रश्न  पूछने  या  स्पष्टीकरण  मागने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 यह  स्वयं  दिया  गया  बयान  लगता  वे  कहते  हैं  कि  यहू  स्पष्टीकरण  मैं  इसे  स्पष्टीकरण  के
 रूप  में  लेता  हूं  हालांकि  यह  के  रूप  में  मुद्रित  हुआ  हैं  |  मैं  केवल  यही  पूछ  रहा  हूं  कि  यदि  सरकार
 बोफोसे  के  मुह  पर  उचित  और  सम्पूर्ण  चर्चा  के  लिए  तैयार  तो  मैं  यह  समझना  कि  चर्चा  होने  से

 पहले  अथवा  पहली  अध्यक्ष  के  प्रारम्भिक  बयान  के  उन्हें  बयान  और  बयान  के  अन्तवेस्तु  को
 सामने  रखना  चाहिए  ताकि  सभा  और  देश  को  उस  दस्तावेज  के  अन्‍्तर्वस्तु  के  बारे  में  ज्ञात  हो  सके  जिसके
 बारे  में  विदेश  प्राधिकारी  मंत्री  को  कहने  के  माननीय  विदेश  मंत्री  स ेकहा  गया  अतः  उसका
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 भी  हमें  ब्योरा  दिया  जाए  ।  यदि  आज  उन्हें  इसकी  स्वीकृति  नहीं  मिली  या  वे  किसी  और  से  स्वीकृति

 चाहते  तो  स्वीकृति  सी  जानी  चाहिए  ओर  उसे  यर्चा  होने  से  दूसरे  दिन  प्रस्तुत  किया  जाना

 चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  सभी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  संक्षेप  में  इसमें  केवल  एक  छोटा  सा

 मुद्दा  शामिल  है  |  ये  याद  रखना  होगा  कि  आपको  मंत्री  से  कोई  जवाब  नहीं  मिलेगा  ।

 भी  पथन  कुमार  बंसल  :  कांग्रेस  का  सदा  खुले  और  भागीदार  वाले  लोकतन्त्र  में

 विश्वास  रहा  है  |  विपक्ष  दल  के  सदस्यों  की  मांग  को  सम्मान  देते  हुए  मन्‍्जी  जी  एक  बयान  देने  के  लिए
 तैयार  जो  अभी-अभी  दिए  मैं  समझता  हूं  कि  हम  जब  सरकार  से  कोई  स्पष्टीकरण  मांगते  तब

 हमारा  भी  यह  कत्त ब्य  बन  जाता  है  कि  जब  सरकार  यह  सोचती  है  कि  इसे  सभा  के  पटल  पर  रखनाया

 उस  समय  कुछ  प्रकट  करना  उचित  नहीं  होगा  तो  हमें  इस  बात  का  स्वागत  करना

 विपक्ष  के  सदस्यों  की  इछा  पर  ही  हम  सम्पूर्ण  वाद-विवाद  के  लिए  सहमत  हुए  मैं  जानता  हूँ  कि  इस
 विषय  उस  ओर  के  मेरे  मित्रों  को  गव  चार  या  पांच  वर्षो  से  भ्रम  में  हाल  दिया  लेकिन  वे  तभी  भी

 चर्या  करना  चाहते  हम  चर्चा  कर  रहे  सरकार  ने  कही  किसी  भी  एजेन्सी  से  कम  संप्रेषण  किया

 इसी  को  बताने  के  लिए  सरकार  पर  जोर  देता  ठीक  नहीं  होगा  ।  ये  सही  बकत  नहीं  है'**

 की  सोमनाथ  चटर्जो  :  उन्होंने  इस  पर  अपना  खेद  व्यक्त  किया

 करी  पथन  कुमार  अंसल  :  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  ये  नहीं  जानते  कि  ये  स्थिति  कहां
 ले  जाएगी  |  जब  वाद-विवाद  शुरू  हो  ही  गया  तो  उन्हें  हमें  ये  बता  देना  चाहिए  कि  अमुक  कार्य  के  लिए

 हम  जिम्मेदार  और  जिसकी  आशा  नहीं  की  गई  थी  ।  कुछ  भी  मैं  उस  ओर  के  अपने  मित्रों  से  दो  दित

 सरकार  का  साथ  देने  का  अनुरोध  करता  जब  हम  वाद-विवाद  फरेंगे  तो  वाद-विवाद  सम्पूर्ण

 होगा  और  सब  कुछ  सभा  के  समक्ष  होगा  |

 क्री  सनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :  हमने  हर  बार  यह  महसूस  किया  कि

 जब  भी  विपक्ष  के  सदस्यों  को  मौका  मिचता  बे  बोफोर्स  का  मामला  उठाते  पूर्व  में  बोफोर्स  के  नाम  पर

 जनता  ने  एक  विशेष  पार्टी  को  जनादेश  दिया

 सभापति  महोदय  :  आप  विस्तार  में  क्यों  जा  रहे  हैं  ?

 झवी  मनोरंजन  भक्त  :  मैं  उस  विषय  पर  आ  रहा  हूं  ।  वे  इस  थादे  पर  सता  में  आए  थे  कि  पत्द्रह
 दिनों  के  अम्दर  सब  कुछ  पता  लगा  वे  ग्यारह  महीनों  तक  सत्ता  में  उस  वे  कुछ  भी  नहीं
 कर  सके  ।

 आज  जबकि  फिर  से  कांग्रेस  जनता  के  जनादेश  से  सत्ता  में  आई  थे  लोग  वो  मुद्दा
 उठा  रहे  हैं  भऔौर  जनता  में  भ्रम  पैदा  करने  के  लिए  मंत्री  और  सरकार  को  बदनाम  करने  की  फोशिश  कर

 रहे  जब  सरकार  चर्चा  के  लिए  तैयार  हो  गई  ऐसे  कुछ  न  कुछ  प्रस्तुत  करने  के  लिए  केवल
 राजनैतिक  ad  श्य  से  और  मंत्री  को  बदनाम  करने  के  उह्  श्य  से  ही  कह  गया  लगता  है  ।

 झी  चिस  बस  :  मनोरंजन  भक्त  द्वारा  कही  गयी  बातों  को  मैं  दोहराना  महीं
 उन्होंने  इसे  एक  दलीय  मुद्दा  और  राजनीतिक  मुद्दा  बना  दिया  है  ।

 शमापति  महोदय  :  कृपया  विस्तार  में  न  जायें  ।

 झी  बित्त  बसु  :  मैं  विनम्रतापूर्वक  कहना  चाहता  हूं  कि  सत्ता  पक्ष  का  ओफोर्स  मुह  पर  पूर्ण  बहस
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 के  लिए  सहमत  हो  जाने  का  हम  सब  स्वागत  और  प्रशंसा  करते  मैं  कोई  भी  स्पध्टीकरल  महीं

 परन्तु  मैं  यह  मानता  हूं  फि  मंत्री  महोदय  की  टिप्पणी  में  भारत  के  म्वायालमीं  में  लग्क्ति  मुरदेमें की
 स्थिति  की  जानकारी  दी  गई  है  ।  इस्हीं  के  बयान  के  मुताबिक  उस  टिप्पणी  में  जिसका  जिक  इन्होंने  किंगा

 भारत  के  न्यायालयों  में  पड़े  मुकदमें  की  स्थिति  बतलाई  गई  मोटे  तौर  पर  मैं  इसके  निध्कर्ष  पर

 पहुंचा  हूं  कि उस  टिप्पणी  का  सम्बन्ध  भारत  में  बोफोसे  के  मुकदमे  से

 सभावति  सहोदय  :  मैं  जापका  कहने का  मतलल  समह  गया  कृष्णा जब  जफली  बात  समाप्त

 श्री  जिस  बस्‌  :  अगर  हम  सार्थक  बहस  चांदेते  हैं  और  सच्चाई  जानने  को  उत्सुक  हैं  तो
 सदन  में  एक  खली  बहस  का  अवसर  मिलता  चाहिए  जिससे  कि  साथेक  परिणाम  प्राप्त  हो  सके  ।

 सभापति  महोदय  :  कृषया  अपने  सीट  पर  बैठ  जाए  ।

 झौ  चिस  अस्‌  :  मैं  अभी  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।  हसलिए  फिर  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  आप
 एक  साथेंक  बहस  मैं  आपसे  सरकार  को  उस  टिप्पणी  की  विषय-वस्तु  उपलब्ध  करवाने  की  सलाह
 देने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिससे  कि  बहस  सार्थक  हो  सके  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  संसवीय  कार्य  मंत्री  ने  जो  कुछ  भी  कहना  कह  चुके  हैं  और
 माननीय  सदस्यों  ने  अपने-अपने  विचार  प्रकट  कर  दिये

 हु

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  दोनों  को  ही  सदन  की  भावना  का  ध्यान
 रखना  चांहिए  ।  अगर  ते  दूसरा  बयान  देना  चाहते  है  ती  वे  बाद  में  दे  सकते  अब  डा०  लक्ष्मीना  रायण
 पॉण्डेय  अपना  भाषण  शुरू  कर  सकते  हैं  ।

 भी  गुलाम  नथो  इस  विधेयक  को  पारित  करके  दूसरे  सदन  में  भेजना  है  ।

 भो  लोकमाथ  थोधरो  :  मैं  बहुत  देर  से  बोलने  को  प्रशीक्षा  बड़ा हू  ।
 मुझे  भी  कुछ  कहना

 ॥

 संभाष॑ते  महीदय  :  मैंने  अनुभव  कर  लिया  आप  बांद  में  कह  सकते  हैं  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाष्डेव  :  सभापति  महोदय

 सभापति  नहोद्व  :  बाद  में  जब  पृर्ण  बहस  तब  भाप  इस  पर  बोल  सकते  हैं  ।

 रा० लदमीनारायण पाण्टेंय अब बोलना शुरू करें । केले समन 2१



 10  1914  खनिजों  पर  उपकर  अस्य  कर  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल

 और

 खनिजों  पर  उपकरण  और  अप  कर  विधेयक

 5.24  म०  प०

 खनिजों  पर  उप्कर  ओर  अन्य  कर  अध्यादेश  का

 निरमुक्ोदन  किए  जाते  के  बारे  में  सांविधिक  सकल्प

 ओर

 खभिजों  पर  उपकर  ओर  अन्यकर  रण  )  अध्यादेश  -

 ]

 डा०  लक्ष्मी  नाराबण  पाण्डेय  :  सभापति  प्रस्तुत  विध्रेयक  उस  अध्यादेश  वे  स्थान

 पर  लाया  गया  जिसके  द्वारा  केन्द्र  सरकार  विधिस्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने-अपने  राज्यो  में  जिन

 अधिनियमसों  या  जिन  विधानों  के  द्वारा  खगिजों  पर  उपकर  लगा  कर  या  करलगा  +$र  वसूल  किया  था  वह
 सर्वोच्च  स्यायालय  के  एक  निर्णय  के  कारण  ऐसे  करों  की  वसूली  को  इस  आधार  पर  अवैध  करार  दिया

 गया  कि  वे  अधिनियम  संविधान  के  प्रावधानों  के  अनुसार  नहीं  थे  ऐसी  स्थिति  में  राज्य  सरकारों  के  सामने

 एक  गम्भीर  संकट  खड़ा  हो  गया  था  इस  बात  का  कि  जो  करोड़ों  रुपये  की  राशि  उन्होंने  प्राप्त  की  वे

 किस  प्रकार  से  लौटायी  इस  संकट  को  लेकर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरक्रार  के  सामने

 अपना  अनुरोध  रखा  जिसमें  मध्य  महाराष्ट्र  तथा  कर्नाटक  राज्य  थे  और  ब्रिश्ेष्नकर

 मध्य  प्रदेण  के  सामने  इस  बात  का  संकट  था  कि  करोड़ों  रुपये  की  राशि  जो  उसने  प्राप्त  की  है  कंसी  लौटाई
 क्योंकि  इस  आधार  पर  उसने  ऐसा  कर  लगा  कर  वहू  अपने  राज्य  के  बसने  वाले  करोड़ों  लोगों  के

 हित  की  दृष्टिट  स ेकाम  करने  का  निश्चय  किया  था  चूकि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जो  खनिजों  पर  लगाया

 जाता  बह  वसूल  करके  राज्य  सरकार  को  रायल्टी  के  रूप  में  दिया  जाता

 वह  इतनी  थोड़ी  होती  है  कि  राज्य  सरकारें  अपने  उन  क्षेत्रों  का  बिकास  करने  म॑  रावंश्रा  रहती
 हैं  इसलिए  चाहे  बिहार  हो  या  मध्य  प्रदेश  हो  या  बार-बार  यह  मांग  को  जाबी  रही  हे  केन्द्र
 सरकार  खनिजों  पर  लगाई  गई  रायल्टी  की  दर  बढ़!ये  और  राज्यों  तने  उचित  हिस्सा  द  |  यह  ठीक  है  कि

 पिछले  दिनों  केन्द्र  सरकार  ने  इस  बात  को  अनुमव  करत  हुए  कुछ  दर  बढ़ाई  है  ओर  कुछ  रायल्टी  की  राशि

 में  बद्धि  की  है.लकिन  वह  इतनी  समध्य  है  कि  उसके  बाद  भी  जो  राज्य  सरकारें  जिस  रूप  में  अपने

 उन  क्षेत्रों  विकास  ॥3रना  आहती  उसके  लिए  सम्भव  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।

 मैं  आपका  ध्यान  उस  निर्णय  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  जो  सवॉच्च  न्यायालय  ढ्वरा

 विद्या  और  जिसमें  कहा  गया  :

 लिनुवाद  |

 प्रकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हुए  कि  उपकर  की  उगाही  बिहार
 ओर  मध्य  प्रदेश  के  कानूनों  के  अन्तर्गत  वैध  इस  तरह  के  निष्कर्षों  के  ताकिक  परिणामों  पर

 विचार  ॥  रना  आवश्यक  है  ।  प्रथम  दृष्टि  में  एसा  मालूम  पढ़ता  है  कि  उगाही  को  शुरूआत
 से  ही  खराब  माना  जाना  चाहिए  और  खासकर  संविधान  के  घारा  265  के  अनुसार  सभी  वसूल
 किए  गए  उपकरों  को  खण्हित  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  अदाकर्त्ताओं  को  वापस  करने  का  निर्देश  द्विया
 जाना  चाहिए  ।



 खा  जों  पर  उपकर  और  अन्य  अध्यादेश  का  निरतुमोदन  30  1992

 किए  जाते  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 गौर

 खतिजों  पर  उपकर  और  अम्य  कर  विधेयक

 [fee]

 अब  जब  रिफण्ड  करने  का  प्रश्न  आया  तो  मध्य  प्रदेश  की  तरफ  से  कहा  गया  कि  इस  प्रकार  का

 रिफण्ड  करने  में  हम  समर्थ  महीं  ह ैऔर  यह  बहुत  ज्यादा  भार  हमारे  ऊपर  पड़  इसी  बात  को  लेकर

 विभिन्‍न  दिलांकों  से  जैसा  कि  बिहार  के  लिए  अलग  दिनांक  मध्यप्रदेश  की  अलग  दिनांक  उड़ीसा  के

 लिए  अलग  दिनांक  विभिन्‍न  दिनांकों  को
 आधार  बताकर  उन  अधिनियमों  को  तब  तक  बंध  करार  दिया

 गया  और  इस  प्रकार  का  जो  सैस  वसूल  किया  उस  सैस  को  भी  उन्होंने  ठीक  करार  दिया  किन्तु

 झभागे  कठिनाई  यथावत्‌  बनी  हई  जो  केन्द्र  सरकार  वसूल  करती  है  और  जितनी  राशि  और  राज्य

 सरकारों  को  देती  वह  यथावत्‌  बनी  राज्य  सरकारों  ने  अपने  यहां  उस  कठिनाई  को  देखकर

 अधिनियम  बनाकर  या  विधियां  बताकर  जिस  प्रकार  से  अपने  हितों  के  सम्बन्ध  में  रक्षा  करनी  चाही

 बह  फिर  असमर्थ  हो  गई  ।  मेरे  पास  यह  पेपर्स  कुछ  अखबारों  की  कटिस्स  भी  हैं  जिसमें  कहा  गया

 उड़ीसा  खनिज  कानूनों  में  संशोधन  चाहती

 उड़ीसा  ने  कहा  कि  यह  मिनरल  लाज  एमेण्ड  किए  जाने  केन्द्र  सरकार  के  अधीन  जो  सारा

 मामला  है  या  केन्द्र  सरकार  ने  जो  खनिज  करों  की  वसूली  सारी  सत्ता  अपने  हाथ  में  रखी  केन्द्र  सरकार

 के  पास  ही  सारी  शक्तियां  उन  शक्तियों  को  विकेन्द्रित  करना  चाहिए  और  उस  प्रकार  के  केन्द्रीय

 अधिनियमों  में  संशोधन  करके  ऐसी  स्थिति  लानी  चाहिए  जिससे  राज्य  सरकार  भी  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  उः

 खनिज  क्षेत्रों  में  या  खनिजों  के  क्षेत्र  मे ंरायल्टी  सैस  लगाकर  वसूल  कर  सके  ।  हसी  सम्बस्ध  र

 बिहार  का  दूसरा  उदाहरण  ओर
 ॥॒

 ]
 कानून  में  कल  ही  बिहार  सरकार  के  अधिकारियों  ने  केन्द्र  सरकार  से

 खान  और  खनिज  विकास  अधिनियम  में  परिवर्तन  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया

 इसी  प्रकार  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  भी  अपनी  यह  बात  कही  है  कि  हमारे  यहां  पर  जो  भी  हम
 खनिज  उपकर  वसूल  कर  रहे  च्‌  कि

 केन्द्र
 की

 सरकार  ने  सुप्रीम  कोट  के  द्वारा  या माननीय  उच्चतम
 न्यायालय  द्वारा  हस  प्रकार  का  तिर्णेय  दिया  गया  है  कि  वसूली  अवैध  है  जिसके  कारण  हम  बसूल  करने
 में  असमर्थ  हैं  केन्द्र  सरकार  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  अपने  उन  अधिनियमों  में  संगोधन  मेरा
 इस  अवसर  पर  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  आग्रह  है  राज्य  सरकारों  के  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  करते  हुए
 कि  किस  प्रकार  से  केन्द्रीय  अधितियमों  में  भी  संशोधन  कर  जिसके  कारण  उन-उन  खनिज  क्षेत्रों  में
 राज्य  जिस  प्रकार  से  अपने  क्षेत्रों  का विकास  व:रना  चाहती  वह  विकास  करने  में  समर्थ  ह्टो
 सके  आपके  केम्द्रीय  अधिनियम  जो  बहुत  पुराना  अधिनियम  उस  अधिनियम  में  संशोधन  करें  ताकि
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 10  1914  खनिजों  पर  उपहर  और  अस्य  कर  अध्यादेश  का

 निश्मुमोदत  किए  जाने  के  बारे  में  साबिध्रिक  संकल्प

 और

 खतिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  विधेयक

 राज्य  सरकारों  को  उस  सीमा  तक  अधिकार  मिल  सके  भले  ही  वह  आपकी  बताई  गई  सीमा  में  लेकिन
 आज  जो  स्थिति  वह  स्थिति  राज्य  सरकारों  क ेलिए  ठीक  नहीं  है  और  इस  रूप  में  मैं  जआपसे  निवेदन

 करूंगा  कि  आप  इसके  ऊपर  विचार  करने  की  कृपा

 दूसरा  यह  कि  जो  माननीय  सर्वोक््य  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  कहा  है  भोर  जो  विभिम्न  ता  रीखें
 प्रदर्शित  को  उसके  अनुसरभ  में  आप  यद्यपि  अध्यादेश  लाये  हैं  और  अध्यादेश  के  बारे  में  आज  आप
 विधेयक  के  द्वारा  उनको  विधिमान्य  करने  जा  रहे  हे  लेकिन  मैंने  आपसे  लिवेदन  किया  कि  इससे
 समस्‍या  का  समाधान  नहीं  होता  आप  अभी  जो  रायलटी  विभिन्‍न  राज्यों  को  दे  रहे  बिभिम्न  खनिजों
 के  बारे  वह  बहुत  कम  है  मध्यप्रदेश  में  लोह  अयस्क  काफी  निकलता  मध्यप्रदेश  में  लाइमस्टोन  काफी
 निकलता  मध्य  प्रदेश  में  अन्य  प्रकार  के  भी  खनिज  भी  निकलते  बिहार  में  भी  यहू  स्थिति  है  और

 उड़ीसा  की  भी  यही  स्थिति  है  ।  जिन  राज्यों  का  इसमें  उल्लेख  किया  गया  उन  राज्यों  में  **

 $.30  भ०  १०

 महोदय  पाठासीन

 विभिम्न  अधिनियम  या  विधियां  खनिज  उपकर  वेः  लिए

 ]

 प्रदेश  कर

 आंध्र  प्रदेश  जिला  बोडस

 आंध्र  प्रदेश

 बिहार  के  उपकर

 कर्नाटक  जिला  परिषद

 कर्मांटक  कर

 मध्य  प्रदेश  कराधान

 मध्य  प्रदेश  उपकर

 महाराष्ट्र  जिला  परिषद  और  पंचायत  समितियां

 उहीसा  उपकर  और

 तमिलनाडु  पंचायत  अधिनियम  ।'

 )

 किम्तु  आज  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  से  निष्प्रभावी  निर्णय  में  न  केवल  एक  या  दो  राज्य
 प्रभावित  हो  रहे  हैं  बल्कि  सभी  प्रभावित  हो  रहे  इसलिए  आवश्यक  है  कि  उन  राज्यों  को  भी  आप

 सहूलियत  एवं  सुविधा  प्रदान  करें  ओर  इसके  कारण  जो  संकट  पंदा  हुआ  बह  दूर  हो  भू  कि  मैं  उसके
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 खनिजों  पर  उपकर  और  कर  अध्यादेश  मिश्मुमोदद  30  1992

 किए  जाने  के  बारे  में  सं  कल्प
 और

 खगिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  विश्लेमक
 an

 [aro  शक्मी  मा  रायण  पापडेव  ]

 विस्तार  में  नहीं  जाना  जो  माननीय  सुप्रीम  कोर्ट  ने  अधिनियम  में  कहा  है  :  तथापि  कुछ

 उद्धुत  करना

 अब  हम  1982  के  मध्य  प्रदेश  अधिनियम  15,  के  उपबन्धों  को  लेते  हैं  ।  हमारा  संबंध  सिर्फ  इम्नके

 भाग  4  से  जोकि  सामान्य  जमीन  पर  उपकरों  की  उग्राही  का  प्रावधयन  नहीं  करक्षा  जिसका  जिक्र

 प्रविष्टि  18  या  प्रविष्टि  49  में  किया  जा  यह  केबल  उन्हीं  खलिम-अधिकतरों  से  संबंधित  जमीनें  पर

 ही  लागू  होती  है  ।  जो  राज्य  में  कोयला  और  चूत्ा-पत्थरों  से  सम्बद्ध  इससे  प्राप्त  आमदऱी-का

 योग  छनिज़  से  संबंधित  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  ही  किया  जाना  अपेक्षित

 और  यही  राज्य  सरकारों  का  कहना  है  कि  जो  मिनरल  वेडिंग  ऐरियाज  हैं  हम  उन्हीं  का  विकास

 करना  चाहते  हैं  किन्तु  इस  प्रकार  से  तो  अब  एक  प्रकार  से  अक्षम  हो  गई  हैं  |  यद्यपि  आपने

 उनको  एक  सीमा  तक  रेगुलेट  कर  दिया  लेकिन  अप  ये  क्या  इसर्न्‍लए  भात्रे  का  ,की/कोई  रारता

 प्रशस्त  कोई  मार्ग  खुले  और  राज्य  सरकारें  अपने  यहां  पर  अपने  विकास  के  लिए  कुछ  व्यर्य  कर

 इसलिए  आपके  केन्द्रीय  अधिनियमों  में  संशोधन  करना  नितांत  आवश्यक  मैं  इस  बात  का  आपसे  आग्रह
 करूंगा  ।

 मैं  आपसे  आग्रह  करू गा  कि  बतंमान  में  रायल्टी  की  दरें  या  जो  रायल्टी  दी  जाती  है  विभिन्‍न

 खनिजों  के  सन्दभे  विभिन्‍न  राज्यों  को  और  मध्य  उत्तर  प्रदेश  को  या  अभ्य  प्रदेशों  को

 बह  इतनी  थोड़ी  है  कि  उससे  राज्य  सरकारों  का  सब्भज  नहीं  ओर  राज्य  कर-बार  इस
 बात  का  आग्रह  कर  रही  पिछले  दिनों  मध्यप्रदेश  की  सरकार  ने  आपसे  ब्रार-बार  अनुड्रोध  किया  और

 कहा  हि  ये  बढ़ाना  लेकिन  आपने  इतना  थोडा  बढ़ाया  कि  वह  नगण्य  है  ।  मध्य  प्रवेश  ने  कहा
 था  कि  आप  जार  गुना  लेकिन  आपने  तो  उसको  कमकरते  अक्ा  भी  सहीं  बढ़ावा  ।  इसो  प्रकार

 से  बिहार  सरकार  ने  लड़-झगड़  करके  कुछ  प्राप्त  करने  की  चेष्टा  अवश्य  लेकिकःविज्ञर  के  विकास
 की  दृष्टि  से  बह  उचित  नहीं  है  और  केन्द्र  ने  भी  मध्यप्रदेश  में  साथ  इस  प्रकार  से  नहीं  किया  है  मौर
 न  बिहार  के  साथ  स्याय  किया  है  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  बिहार  हो  या  मध्य  प्रदेश  उनके  साथ  न्याय

 किया  जाए  और  मध्यप्रदेश  के  संदर्भ  में  विशेष  कर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  मध्यप्रदेश  में  तो  खगिजी  का  भंडार

 वहां  हर  प्रकार  के  खनिज  उपलब्ध  हैं  लेकिन  सारा  पैसा  के  सन्ष  आ  रहा  है  केन्द्र  नहीं
 दे  रहा  मैं  इस  अवसर  का  लाभ  लेते  अपनी  इस  बातਂ  को  दोहराते  हुए  केम्  द्धरे  में  न्‍्याय  करे
 ताकि  राज्य  सरकारें  अपने-अपने  क्षेत्रों  का विकास  करने  के  लिए  समर्थ  हो  सके  ।

 यह  बात  ठीक  है  कि  जो  केन्द्र  न ेकदम  उठाया  है  बहु  कदम  उत्तम  था  अन्यथा  यदि  रिफण्ड  करने
 की  बात  होती  तो  जायद  वह  र्फिष्ड  अंतिम  उपभोक्ता  क्योंकि  जिन्हींने  पैसा  वसूल  किया  है  बहु  तो

 बसूल  किया  जा  चूका  है  लेकिन  अंतिम  उपभोक्ता  को  किस  प्रकार  से  वापस  होता  या  किस  प्रकार  से
 बापस  देप  सेकित  शायद  लंभव  नहीं  था  और  इस  दृष्टि  से  भी  यह  कदम  लेकिन"“जामे



 10  1914  खतिजों  पर  उपकर  ओर  जन्य  कर  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकष्प

 और

 खनिजों  पर  उपकर  छोर  अम्य  फर  विधेयक

 भी  इसकी  उपयोगिता  बनी  रहे  और  राज्य  सरकारों  की  हितों  की  आप  रक्षा  कर  सकें  और  छगिजों  से

 प्राप्त  होने  वाली  जो  आय  राज्य  गरकारों  को  उनका  उक्ति  अश  मिल  सके  ताकि  वे  विकररा  के  लिए
 संभव  हो  सके  ।  मैं  इतनी  बात  कहते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 भरी  सोम्ताथ  चटजों  :  उपाध्यक्ष  जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  इसका

 समर्थन  निश्मित  रूप  रे  इसलिए  किया  जाना  चाहिए  बयोंकि  इसके  उन  राज्यों  की  हितों  की  रक्षा  हो

 सकेगी  जिनको  सर्वोच्च  न्यायालय  के  कतिपय  निर्णयों  के  कारण  किन  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा
 जिनमें  कई  राज्यों  जैसे  आंध्र  मध्य  महाराष्ट्र  और  तमिलनाड

 के  अनेगों  कानूनों  को  नियम-विस्द्ध  करार  देते  हुए  निरस्त  कर  दिया  गया  था  ।

 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  कि  राज्य  विधायिका  के  पास  कर  के  गमतुल्य
 उपफर  थोपने  वाले  कानूनों  को  पारित  करने  का  अधिकार  नहीं  है  इग  निर्णय  का  मुख्य  आधार  जहां  तक

 मैं  समझ  रहा  हे  यह  है  कि  उपकर  एक  प्रकार  का  कर  है  और  एक  विशेष  वेंस्रीय  कानून  खान  और
 खनिज  ओर  अधिनियम  के  अनुसार  राज्य  विधायिकाओं  को  खनिज  विकास  के  नाम
 पर  या  खनिज  विकास  के  उहँ  श्य  से  किसी  भी  प्रकार  के  +र  थोपद  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 इस  निर्णय  का  मुख्य  कारण  सातवीं  अनुसूची  की  का  परिणिष्ट  54  हैं  जिसवा  जिक्र  मंत्री

 महोदय  ने  किया  इसके  अनुसार  :

 सीमा  तक  अन्तरराज्यिक  नदियों  और  नदों  घाटियों  का  विनियमन  और  विकास
 जहां  सक  संघ  के  नियंत्रण  के  अधोन  ऐसे  विनियमन  और  विकास  को  विधि
 हित  में  समीचीन  घोषित  किया

 अगर  हम  इसके  सादृश्य  सातवीं  अनुसूची  के  का  परिशिष्ट  23  जो  कि  राज्य  सूची
 है  और  जिसका  जिंक्र  भी  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  किया  उसमें  उल्लेख  है  :---

 के  नियंत्रण  के  भ्रधीन  विभियमन  ओर  विकास  के  सम्बन्ध  में  सूची  |  के  उपबन्धों  के
 सशत  खातों  का  विनियमन  और  खनिजों  का  विकास  ।'

 अनेकों  कानूनों  के  माध्यम  से  लगाए  गए  उपकर  जिन्हें  नियम-विरूद्ध  घोक्ति  किया  के  संबंध
 में  यह  माना  गया  कि  वास्तव  में  इसके  द्वारा  रायल्टी  के  ऊपर  कर  थोपा  जाता  है  |  अगर  हम  भूतपूर्व  मुख्य

 रव  ०  श्री  साब्यगाची  मुखर्जी  के  हारा  दिए  गए  निर्णय  का  अध्ययन  करे  तो  पार्येगे  कि  उनके
 निष्कर्ष  का  मुख्य  आधार  यह  था  कि  उपकर  की  सर  भी  शायल्टी  पर  कर  है  और  रायह््टी  राशि  का  अंश

 है  जिस  पर  वे  अधिनियम  स्पष्टतलया  उपकर  के  माध्यम  से  कर  लगाते  सर्वोच्च  स्पयालय  ने  खान  और
 खतिज  और  अधिनियम  का  उल्लेख  किया  जिययी  धारा  9  करद्र  सरकार  को
 खनिज  बिकास  के  सम्बन्ध  में  कुछ  उपाय  करने  के  लिए  अधिकृत  करती  है  ।  लेकिन  प्रे  अधिनियम  में  कोई
 भी  ऐसी  धारा  नहीं  ओ  केन्द्र  सरकार  को  उपकर  या  कोई  अन्य  माध्यम  से  किसी  भी  प्रकार  के  कर  लगाने
 के  लिए  अधिक्ृत  करती  हो  ।  लेकिन  उसके  अन्तगंत  एक  प्रावधान  है  जिसके  अनुसार  कैल्द्रीय  सरकार  कर
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 खनिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  30  1992

 किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 खनिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  विधेयक

 सोमनाथ

 बसूली  के  लिए  प्रक्रिया  निर्धारित  कर  सकती  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  विधमताए  जिसके  कारण  कई

 राज्य  सरकार  कानून-निर्माण  करने  के  लिए  उच्चत  यह  बिल्कुल  बिवाद-रहित  हैं  कि  राज्यों  को  भी

 अपनी  गतिविधियां  और  विशेष  विकास  कार्यों  को  जारी  रखने  के  लिए  घन  की  आवश्यकता  पढ़ती
 राज्यों  क ेपास  कर  लगाने  के  लिए  बहुत  ही  सीमित  अधिकार  उपलब्ध  सभी  राज्यों  द्वारा  विक्री-कर

 स्पिरिंट  और  उपकरों  तौर  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में  सीमित  अधिकार  और  कोयला  तशा  दूसरे  खनिजों
 पर  रायलटी  का  आश्रय  लिया  जिसका  साधारण  सा  कारण  था  कि  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां
 कर  लगाया  जा  सकता  था  ।

 मैं  सिर्फ  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  वर्ष  1989-90  के  दौरान  आठ  राज्यों  ने  उपकर  के  माध्यम  से

 1,043.93  करोड़  रुपये  की  वसूली  जिसमें  बिहार  अपने  खनिज  ख्रोतों  के कारण  648.59  करोड़
 हपये  की  उगाही  करके  सूची  में  प्रथम  उसके  बाद  क्रमशः  इन  राज्यों  का  क्रम  यह  पश्चिम

 मध्य  आंध्र  करोड़  इत्यादि  ।

 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  अभी  तक  पश्चिम  बंगाल  के  कानून  को  घोषित  नहीं
 किया  है  ।  केवल  पद्चियम  बंगाल  ही  विशेष  वगरणों  से  जिसका  उल्लेख  हम  दूसरे  अधिनियमों  से  कर  रहे

 उपकर  बसूल  करते  में  सक्षम  और  मुझे  सर्वोच्च  न्यायालय  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  प्रतिनिधिर्व
 करने  का  मौका  मिला  अगली  सुनवाई  सर्वोच्च  न्यायालय  के  समक्ष  6  अप्रैल  को  हो  रही  यह
 राज्यों  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  ।

 ॥

 इसमें  कोई  संदेह  तहीं  महोदय  यह  स्थिति  सभी  दूसरे  अधिनियमों  को
 विरुद्ध  घोषित  किया  जा  चूका  केवल  असम  और  पश्चिम  बंगाल  अछते  बचे  हैं  और  पश्चिम  बंगाल
 का  मुद्दा  सर्वोच्च  न्यायालय  के  समक्ष  6  अप्रेल  को  आना  मैं  हस  सम्बन्ध  में  माननीय  भस्त्री  को  कहना
 चाहंगा  कि  भारत  सरकार  ने  हमेशा  ऐसा  रवेया  अपनाया  है  और  कहा  भी  है  कि  जो  भी  उप  कर  लगाये
 जायेंगे  उनका  उपयोग  सम्बन्धित  राज्य  द्वारा  ही  किया  अभी  मैंने  |  93  करोड़  रुपये  का
 आंकड़ा  दिया  अगर  उपकर  को  खत्म  कर  दिया  जाता  है  जैसा  कि  अन्य  राज्यों  में  शर्वोच्च  स्यायालय  के
 निर्णय  के  कारण  करना  पड़ा  तो  हमें  सिर्फ  रायल्टी  पर  ही  निर्भर  रहना  पड़ेगा  ।

 मैं  जापको  कुछ  आंकड़े  देता  हुँ  जो  कुछ  राज्यों  को  होने  वाली  भारी  हानि  को  ज्यों
 अत्यधिक  लाभ  को  दर्शाता  लेकिन  कुछ  राज्य  ऐसे  भी  हैं  जो  उपकर  की  उगाही  बराक  हैं  जो  कि उनके  कर-आधार  या  आय-आधार

 की  प्रतिशतता  में  पर्याप्त  वृद्धि  करते  वर्ष  घोषित कर  में  बिहार
 में  रायलटी  के  रूप  में  27.93  करोड़  रुपये  और  उपकर  के  रूप  में  648.59  करोड़  रुपये  तथा

 ध

 ले
 676  52  करोड़  रुपयों  की  प्राप्ति  हुई  ।  लेफिन  अब  हन  आयातों  को  नियम-विरूद्ध  घोषित  कर  दिए  जाने के  बाद  रायल्टी  के  नये  निर्धारित  दर  के  आधार  पर  यह  राशि  676  करोड़  रुपये  से  घटकर  5  4।  करोड़
 हो  जायेगी  ।  अतः  एक  राज्य  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  करोड़  रुपये  का  घाटा  होगा  ।  इसी  आधार

 पर देखें तो पश्चिम बंगाल के पास यह राशि 290 करोड़ रुपये से घटकर करोड़ रुपये र जायेगी इस प्रकार उसे लगभग करोड़ रुपये का धाटा शा 804



 10  1914  खनिजों  पर  उपकर  और  अत्य  कर  अध्यादेश  का

 निरमुभोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 खनिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  विधेयक

 ऐसे  में  जबकि  राज्य  ज्यादा  संसाधन  चाहते  हैं  और  केन्द्र  भी  कह  रहा  है  कि  राज्यों  के  हारा
 अधिक  से  अधिक  संसाधन  जुटाए  जाने  चाहिए  यदि  इन  राज्यों  को  सर्वोच्च  स्यायालय  के  निर्णय  के  कारण
 उपकर  यसुलने  के  अधिकार  से  अंततः  वंचित  किया  जाता  तो  इन्हें  अत्याधिक  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पड़ेंगा  ।

 अब  जबकि  एक  कामून  को  महज  तकनीकी  आधार  पर  नियम-बविरूद्ध  घोषित  कर  दिया  गया
 मैं  इसे  तकनीकी  कारण  कहता  हूं  भारतीय  संसद  ने  जनहित  में  खानों  और  खनिर्जों  को  संच  के  नियंत्रण  के
 अधीन  घोषित  किया  है  ।  यह  मद  54  के  अल्तगंत  मैं  इस  मुद्दे  को  पहले  भी  सदन  में  उठा  चुका  हूं  ।
 मैंने  कहा  था  कि  पूरे  भारत  में  खान  और  खनिज  के  सामान्य  विकास  काय॑  को  राज्यों  के  हाथों  में  सौंप
 दिया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कानून  बनाने  का  भी  अधिकार  होना  चाहिए  ।

 जहां  तक  उपकरों  या  दूसरे  करों  की  उगाही  का  प्रश्न  इसे  राज्य  सूची  की  प्रविष्टि  23  के

 अन्तर्गत  रखा  जाना  और  राज्य  सरकार  के  संसद  द्वारा  जनहित  में  घोषित  उसके  लिए  निहित

 अधिकारों  को जोड़कर  समस्त  अधिकार  होने  इस  इसमें  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  है  जो  हमारे
 संविधान-निर्माताओं  के  विचारों  के  अनुकूल  न  अगर  केरद्र  द्वारा  इस  विषय  पर  कोई  कानून  नहीं
 बनाया  जाता  और  न  ही  कोई  घोषणा  की  जाती  तो  नि:संदेश  राज्य  सरकारों  के पास  उपकर  बसूलमे  का

 अधिकार  बना

 आजकल  हम  वित्त  मन्त्री  के  लम्बे  भाषण  सुन  रहे  हैं  कि  वह  किस  प्रकार  राज्य  सरकारों  की

 मदद  करने  के  प्रयान  कर  रहे  हैं  और  केन्द्र  सरकार  किस  प्रकार  त्याग  कर  रही  है  ओर  विश  मम्त्री  ने

 किस  प्रकार  राज्यों  को  1500  फरोड़  दिए  ठीक  वे  गध्विक  देंगे  तो  बेहतर  है  ।  हम  किसी  भी

 अतिरिक्त  संसाधनों  का  स्वागत  करते  हैं  ।

 यह  राज्यों  के  संसाधनों  का  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  भाग  थिशेषकर  उन  राज्यों  में  जहां

 पर  कोयला  तथा  अम्य  खानें  उससे  ये  वसूली  की  जा  सकती  इसलिए  मेरी  केम्द्र  सरकार  से  यह

 अपील  यदि  आप  वास्तव  में  बेहतर  केस्द्र-राज्य  सम्बन्ध  चाहते  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  राज्य  अपने

 हवयं  के  कार्यक्रमों  और  नीतियों  के  आधार  पर  विकास  करें  तो  आपको  मेरा  सुझाव  मान  लेना  चाहिए  ।

 पश्चिम  बंगाल  मध्य  प्रदेश  ज॑से  पिटड़े  राज्यों  के  सम्मुख्य  संसाधन  जुटाने  की

 गंभीर  समस्या  है  ।  इन  राज्यों  को  विकसित  करने  के  लिए  अनेक  कार्य  किए  जाने  हैं  और  अमेक

 योजनाओं  पर  अभी  कार्य  शुरू  होना  है  ।  परन्तु  संसाधनों  के  अभाव  में  इन  कार्यक्रपों  को  शुरू  नहीं  किया

 जा  सकता  |  अब  स्रोत  का  एक  तरीका  उपकर  हैं  ।  लेकिन  इसमें  कुछ  संवेधानिक  मुश्किलें  है  जो  कि

 बुनियादी  नहीं  हैं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  ये  बुनियादी  नहीं  हैं  क्योंकि  यह  ऐसा  कर  नहीं  है  जिस  पर
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 की

 हरफ  पूर्ण  प्रतिबन्ध  हो  अथवा  जहां  पर  यह  आयात  निर्यात  इत्यादि  का  मामला  हैं  ।  ऐसे  मामलो  में  तो

 हम  समझ  सकते  हैं  कि  यह  एक  संवैधानिक  प्रतिबन्ध  जहां  तक  इसका  सम्बन्ध
 आप  प्रविष्टि

 54,  सूची  ।  के  तहत  उचित  कानून  बना  सकते  इसलिए  आप  कृपया  वराधान  के  उपाय  के  सम्बन्ध

 में  अपना  नियन्त्रण  हटा  लें  |  यही  मेरी  पहली  अपील  है  ।

 मैं  रायल्टी  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  कानून  के  रायह्टी  को  प्रत्येक  तीन  बर्षों



 खनिजों  पर  उपकर  और  अग्य  कर  अध्यादेश  का  30  1992

 किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 छतिजों  पर  उपफेर  और  अस्य  कर  विधेयक

 खोभगाोथ  चटर्जी  ]

 के  बाव  ही  संशोधित  किया  जा  सकता  पिछला  संशोधन  गत  वर्ष  हुआ  हैं  ।  इससखिएਂ  1994  तंफ  कुछ

 नहीं  किया  आ  सकता  ।  मुझे  खशी  है  कि  केंख  ने  यह  कानून  तैयार  किया  यह  अध्यादेश  भी  उचित  है

 क्योंकि  अम्यथा  राज्य  सरकारों  को  बहुत  गंभीर  स्थिति  का  सामना  करता  मैं  मानता  हूं  कि  ऐसा

 बहुत  कमर  अबसरों  पर  होता  है  जबकि  केस  की  अध्यादेश  की  शक्ति  का  उचित  ठफ्योग  होता  अब

 आप  वास्तव  में  अज्छे  काम  करते  हैं  तो हम  आपका  समर्थन  करते  हैं  ।

 अगर  यदि  अध्यादेश  नहीं  होता  तो  ब्रिहार  को  4  1991  उड़ीसा  को  22

 1989  से  और  मध्य  प्रदेश  को  28  1999  से  राशि  वापस  लौटांनी  राज्य  सरकारें

 लिया  हो  जाती  |  आपको  यह  अध्यादेश  लाने  इस  वजह  से  पड़ा  कि  राज्य  सरकारों  को  अत्यधिक
 तंगी

 '
 था  कठिनाई  का  सामने  सही  करता  पड़े  ।  मैं  आपसे  अपील  करता  हूं  कि  आप  सन्ञी  मामलों  में  ऐसा

 हो  हम  एक  संगठित  भारत  चाहते  हम  ऐसा  भारत  थाहते  हैं  जिसमें  प्रत्येक  भाग  विकसित  हो  ।

 हम  लैत्रीय  असंतुलने  रहिते  भारत  चाहते  हैं  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को  यह  सोचने  का  मोकफा  ने  लिसे  कि

 उसकी  चीगौलिंक  स्थिति  अथवा  अस्य  कारणों  से  एक  ध्यक्ति  विकास  के  मार्ग  पर  उस  प्रकार  अथया  उस
 गति  सै  भागे  नहीं  वढ़  पा  रहाँ  है  जोकि  मह  केसर  सरकार  के  थोड़े  से  सहयोग  से  कर  सकता

 लिए  अलगावबाद  की  भावना  नहीं  आनी  चाहिए  ।

 इसलिए  मैं  केश  सरकार  से  जपील  करता  हे  कि  यह  ऐसा  अवसर  है  जब  सभी  क्षेत्रों  ओर  लोगों

 के  सभी  वर्गों  क ेसमान  विकास  के  लिए  विकास  का  लाभ  सभी  को  देते  के  लिए  एक  संगठित  भारत  के

 लिए  लोगों  की  उम्मीदों  के  अनुरूप  कार्य  इसलिए  कृपया  ऐसी  कोई  कार्यवाही  मत  कीजिए  जिससे
 राज्य  सरकारों  को  संसाधन  जुटाने  और  कर  वसूलने  में  कठिनाई  किसी  भी  व्यक्तित  ने  यह  शिकायत

 नहीं  की  है  कि  ये  कर  भारी  कर  हैं  क्योंकि  इसका  दायरा  काफी  विस्तृत  वे  इमें  वहत  कर  सकते  हैं  ।

 इसमें  तकनीकी  प्रश्न  विधायी  क्षमता  का  न्‍्यायापालिका  को  कया  करने  के  लिए  बाध्य  किया  गया

 है  ?  आपने  एक  मुश्किल  को  अस्थाई  तोर  पर  हटा  दिया  है  लेकिन  अन्य  कठिनाईयों  को  भी  सुलझाया
 जाये  ताकि  बार-बार  होने  वाली  यह  समस्या  न  रहे  ।  राज्य  सरकारें  अपनी  देय  राशि  वसूलने  में  समर्थ

 राज्य  सरकारों  ने  अभ्यावेदन  भेजे  श्री  लालू  प्रसाद  थादव  ते  अनशन  पर  जानें  की  धमकी  दी
 इस  पर  सारी  सभा  ने  चिता  व्यक्त  की  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसी  कारण  यहू  विधेयक  सभा  के  संमुख

 लाया  गया  है  |  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमश्त्री  ने  भी  एक  अनुरोध  किया  है  ।  एक  राज्य  में  सत्ताधारी
 राजनैतिक  पार्टी  के  दल  से  परे  हटकर  प्रत्येक  राज्य  कांग्रेस  पार्टी  द्वारा  शासित  राज्यों  भी  इस
 कठिनाई  का  सामना  कर  रही  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  बारे  में  विचार

 मुझे  विश्वारा  है  वे
 राज्य  सरकार  को  कठिनाई  में  नहीं  मुशे  विश्वास  है  कि  बह  ऐसा  नहीं

 चाहते  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  तिरुपति  में  इस  स्थिति  में  परिवर्तन  नहीं  आयेगा  ।  कृपया  यह  सुनिश्चित  करें
 कि  सध्य  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  भी  इससे  सम्बद्ध  हों  हम  इस  बारे  में  बातजीत  करना  चाहते  कि  इस  अएस
 का  समाधान  बेहतर  तरीके  से  किस  प्रकार  हर  तीन  वर्ष  के  बाद  रायलटी  बढ़ाने  मात्र  से  समस्या  का
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 1914  खतिजों  पर  उपफकर  और  अन्य  कर  अध्यक्देश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  शांविधिक  संकश्प

 बौर

 खभिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  विधेयक

 समाधान  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  हस  बारे  में  खुले  दिमाग  और  शसहानुभूक्षिपूर्ण

 दृष्टिकोण  के  साथ  उचित  ध्यान  दिया  जाये  ।

 थी  लोकनाथ  चौधरी  :  अध्यक्ष  सभा  के  सम्मुख  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध

 में  कोई  झगड़ा  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  उच्चतम  द्वारा  राज्य  उपकर  समाप्त  कर  देते  के

 बाद  राज्य  कठिनाई  महसूस  कर  रहे  थे  और  केस्द्र  सरकार  ने  इसलिए  राज्यों  की  मदद  के  लिए  यह  कदम

 उठाया  है  ।  लेकिन  जैसा  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  इससे  समरवा  के  समाधान  में  मदद  नहीं
 यदि  राज्य  सरकारों  को  अपने  राज्यों  से  शंसाधन  जुटाने  की  सुश्रिधा  दे  दी  तो  इस

 समस्या  का  क्षमाघान  हो  सकता  है  |  उवाहरण  के  लिए  उड़ीसा  फो  उड़ीसा  राज्य  खनिज  समृद्ध
 राज्य  उड़ीसा  में  सारे  दक्षिण  एशिया  में  सबसे  अधिक  कोयला  है  ।  उड़ीसा  में  अन्य  खनिज्ञ  भी  ब्रहुत

 1962  में  उप्रकर  अप्निनियम  पारित  होते  के  समय  से  उड़ीसा  राज्य  इस  उपकर  से  अपने  संसाधन

 जुटा  रहा  इसके  फलस्वरूप  केन्द्र  सरकार  द्वारा  असहयोग  के  कुछ  परियोजनाओं  को  चलाने

 में  राज्य  को  मदद  मिली  ।  अब  अगर  यह  उपकर  तकनीकी  कारणों  से  समाष्त  कर  दिया  जाता  है  तो

 इससे  राज्यों  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 मैं  केसा  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  एक  व्यापक  कातूम  बनाकर  राज्यों  की  मदद  को

 यदि  आवश्यक  हो  तो  संर्वधामिक  संविधान  में  संशोधन  किया  जाए  ताकि  राज्य  सरकारों  हारा  उपकर

 वसूल  करसे  में  जा  रही  अड़वन  दूर  हो  यह  राज्यों
 के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  श्रौ्न  मैं  कहता  हूं  |क

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  कोई  आपत्ति  महीं  हम  इसे  पारित  करेंगे  खेकिन
 ,  इसके  साथ  ही  मैं  कहूंगा कि  सरकार  हमारे  जतुरोध  पर  गंभी  रतापूर्वक  विचार  करे  और  मम्त्री  महोदय

 इस  सम्बन्ध  में  वक्‍्तब्य  दें  ।  मुझे  एक  या  दो  सुझाव  देने

 राज्य  अब  जो  रायल्टी  उपकर  प्राप्त  करेंगे  वहु  कम  है  ।

 यदि  शायल्टी  क्षिज  की  बजाय  उनके  मूल्य  के  आधार  पर  लगाई  जाए  तो  राज्य  का  हिस्सा  बढ़

 सकता  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  ख्निजों  पर  रायल्टी  मात्रा  के  आधार  पर  नहीं  बल्कि  इसके  मूल्य

 के  जाधार  पर  लगाई  जाये  ।

 मेरा  दूसरा  सुझाव  खसिड़ों  के  बारे  में  सरकार  खनिजों  के  सम्बन्ध  में  गम्भीर  रुख  अपनाए  ।

 क्योंकि  खनिज  सीमित  मात्रा  में  इनका  उचित  प्रकार  उपयोग  होना  चाहिए  |  कुछ  राज्य  इन  पहलुओं

 पर  गौर  नहीं  कर  उड़ीसा  का  उदाहरण  लें  ।  भारत  में  ्रेम  के  कूल  भड़ार  का  74  अधिशत  उड़ीसा

 में  उपलब्ध  भारत  में  94  प्रतिशत  है।कोमਂ  बहुत  ही  कीमती  समिज  इसका

 शक्ट्रीय  मुल्य  भी  अहृत  अधिक  ही  में  श्रीबीज  पटनायक के  नेतृत्व  में  हमारी  उड़ीसा  सरकार

 ने  एक  कार्य  किया  उड़ीसा  में  एक  चार्ज  क्रोमਂ  कारखाना  था  ।  यह  रूग्ण  जब  यह  कर्ण

 हुआ  तो  मृख्यमस्त्री  ने  इस  टाटा  को  बेचने  का  तिर्णय  यह  निर्णय  कंसे  लिया  मया  ।  यह  किसी

 को  नहीं  पता  |  इसकी  कीमत  कैसे  तय  की  गई  ?  यह  भी  कोई  शहीं  जानता  ।  इस  प्रकाश  यह  सौदा

 उड़ीसा  के  मुख्यमन्त्री  और  टाटा  के  बीच  हुआ  ।  इसके  साथ  ही  मुख्यमन्भी  मे  शर्त  के  रूप  में  दाटा  को
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 किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 खनिजों  पर  उपकर  ओर  अन्य  कर  विधेयक
 me.  ee  जल  आन  न  अवजन  भनन  अनथ+  ee अनीता  जता  मन वीलकीज
 लोकनाथ  चौधरी ]

 खानों  का  बड़ा  क्षेत्र  दे  दिया  वाषिक  उत्सादत  के  लिए  कमर  से  कम  एक  लाख  टन  अयस्क
 की  जरूरत  होती  है  ।  उन्हें  जो  क्षेत्र  दिया  गया  है  वह  उनकी  जरूरत  से  बहुत  अधिक  था  |  इसका  मतलब

 यह  है  कि  टाटा  को  दी  गई  सुविधा  अनपेक्षित  इस  क्षेत्र  में  उड़ीसा  के  खनिजों  का  उपयोग  होता
 इसलिए  उड़ीसा  सरकार  केन्द्र  के  पास  आये  और  सुनिश्चित  करे  कि  यह  अयस्क  जो  टाटा  को
 शर्ते  के  सहत  दिया  जाना  न  दिया  जाये  ।

 मैं  यह  अपील  इसलिए  कर  रहा  हूं  कि इस  सौदे  से  संदेह  उत्पन्न  होता  जिस  प्रकार  इस
 उद्योग  को  बेचा  गया  और  टाटा  को  क्रोम  की  खान  पट्ट  पर  दी  इत्यादि  बातों  से  संदेह  उत्पस्न  होवा

 इसलिए  यह  सोदा  संदेहास्पद  है|

 थी  ए  ०  चार्ल्स  :  इसके  बाबजुद  आप  उप  सरकार  का  समर्थन  करते  हैं  ।

 शो  लोकनाथ  चोधरो  :  चाल्स  आप  समाचारपत्र  नहीं  आप  बहुत  पीछे  हैं  ।  आप  पहले
 अपनी  जानकारी  बढ़ाइये  ।

 इसलिए  मेरा  यह  मुद्दा  मैं
 सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  रण्ज्यों  की  मदद  के  लिए  एक

 ब्यापक  विधेयक  लाये  ताकि  राज्यों  को  खानों  से  संसाधन  मिल  सके  ।  मैं  सरकार  से  यह  आभ्रहू  भीं  करता
 हूं  कि  वह  सूनिश्चित  फरे  कि  राज्य  सरकार  राज्य  के  खनिजों  का  दुरुपयोग  न  इसलिए  इसका  भी
 ध्यान  रखा  जाये  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  ।

 संसबोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  स्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  रंगराजन  :  मैं  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  गेर-सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी
 कार्य  शुरू  किया  6  बजने  वाले  हैं  ।  पिछली  बार  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  आज  6  बजे  सभा
 में  गैर-सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी  काये  किया  जायेगा  ।  अतः  मेरा  सभा  से  अनुरोध  है  कि  चर्चा  समाप्त
 कर  तथा  मतदान  पूरा  कर  क्योंकि  यह  एक  अध्यादेश  मेरे  विचार  से  सभी  माननीय  सदस्य  समय
 सीमा  जानते  हैं  ।

 झ्वी  सुधोर  गिरि  हम  हस  पर  कल  फिर  चर्चा  कर  सते  हैं  ।

 भी  रंगराजन  कुसारसंगलस  :  मुझे  इस  पर  कल  फिर  चर्चा  करने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  बस
 इतना  ही  होगा  कि  आप  मन्‍्त्रालयों  की  मांगों  पर  चर्चा  का  समय  भी  ले  लेंगे  ।

 भरी  सुधीर  गिरि  :  हमारे  पास  पर्याप्त  समय

 शी  रंगराजन  कमारमंगलम  :  ठीक  हम  गैर-सरका री  सदस्पों  संबंधी  कार्य  शुरू  करें  ।

 श्री  सुधीर  गिरि  :  हम  कल  भी  पर  चर्चा  जारी  रख  सकते  अभी  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों
 संबंधी  कार्य  शुरू  कर  लेते  हैं  ।

 श्री  शोभगाड्रोश्यर  राव  बाडूड़े  :  पिछली  बार  यह  निर्णय  लिया  ग्रया  था  कि  6
 बजे  गैर-सरकारी  सदस्यों  संबंधी  कार्य  शुरू  किया  जायेगा  ।

 की  रंगराजन  कमारमंगलम  :  मैं  भी  यही  कह  रहा  हूं  ।
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 संविधान  विधेयक

 भाग  11  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  गेर-सरका री  सदस्यों  संबंधी  कार्य  शुरू  करते  ।3  1992
 को  श्री  चित्त  बसु  द्वारा  प्रस्तुत  इस  प्रस्ताव  पर  आगे  बिचार  होगा  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।””

 श्री  श्रीबल्लभ  आप  पहले  ही  15  मिनट  से  बुके

 को  जोबल्लभ  पाणिप्रहो  गत  शुक्रवार  को  मैंने  संविधान  निर्माताओं  द्वारा  योजना

 आयोग  ओर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  गठित  करने  के  मंतव्य  का  उल्लेख  किया  था  ।  संविधान  लागू  करने

 के  कुछ  वर्ष  बाद  मंत्रिमंडल  के  एक  संकल्प  द्वारा  योजना  आयोग  का  गठन  कर  दिया  गया  ।

 संसद  और  संविधान  सभा  में  कभी  भी  इस  प्रतिष्ठित  निकाय  को  संविधासिक  स्तर  देने  की  बात

 नहीं  सोची  ।

 हभो  सबसे  पहले  1952  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  गठित  की  गई  थी  और  बाद  में

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  रिपोर्ट  क ेआधार  पर  1967  में  इसे  पुल्गंठित  किया  गया  ।  जैसाकि  भाप

 जानते  हैं  कि  सामाजिक  कार्य  अथेशास्त्री  तथा  भारत  के  प्रसिद्ध  नेता  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष

 के  पद  पर  रहे  हैं  जैसे  श्री  अशोक  श्री  श्री  सी०  सुत्नह्मष्यम  जो  आजकल  महाराष्ट्र  के

 राज्यपाल  हैं  |

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  योजना  आयोग  स्थापित  किए  जाते  समय  कोई  आपत्ति  नहीं  की  गई
 जंगाकि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  प्रथम  प्रधानमंत्री  पंडित  नेहरू  एक  महान  सामाजिक

 चितक  तथा  आयोजक  थे  और  वहू  योजना  बनाकर  कार्य  करने  में  विश्वास  करते  उस  दिन  भी  मैं  बता

 रहा  था  कि  भारत  में  योजना  का  युग  कंसे  शुरू  हुआ  ।

 यहां  तक  कि  वित्त  जान  मेथेई  भी  योजना-आयोग  के  गठन  संबंधी  विचार  से  सहमत  नहीं

 जिसमें  वित्त  मंत्री  को एक  आम  सदस्य  के  रूप  में  इसकी  बैठक  में  शामिल  होना  होता  बह  कहा

 करते  थे  कि  यह  संविधानता  निकाय  लेकिन  प्रधान  मंत्री  पंडित  नेहरू  के  समर्थन  से  इस  लिकाय  का

 बिकास  हुआ  और  यह  देश  की  अच्छी  संस्थाओं  में
 से एक  बन  देश  की  योजना  बनाने  का  कार्य  इसे

 सौंप  दिया  गया  और  शुरू  से  ही  यह  स्पष्ट  कर  विया  भया  था  कि  योजना  आयोग  परामर्श  देने  का

 कार्य  होगा  और  इसकी  सिफारणशें  बाध्यकारी  नहीं  होंगी  ।

 श्री  चिस  बसु  ने  अपने  भाषण  में  राष्ट्रीय  बिकास  परियद  का  जिक  किया  है  |

 उपाध्यक्ष  भहोषम  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिये  ।

 भरी  भीवल्लभ  पानिग्रही  :  श्री  चित  बसु  ने  चर्षा  शुरू  की  उन्होंने  काफी  विस्तार  से  अपने
 विचार  रखे  ।  मुझे  उनके  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  का  जवाब  देने  के  लिए  कुछ  समय  दिया  जाना

 इस  प्रकार  मैं  अब  शुरू  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  शुक्रवार  को  15  मिट  बोल  चुके  है  और  अब  भी  5  मिनट  से  बोल

 रहे

 हैं  300
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 शी  भीवल्लभ  पानिप्रही  :  गे  र-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  में  यह  15  मिनट  और  5

 मिनट  नहीं  गिनने  चाहिए  ।  यह  सही  ाबदण्ड  बरहीं  सरकतही  कारये  में  समय  की  सीमा  होती
 लेकिन  आपको  कुछ  उदार  होना  घाहिए  ।

 श्री  के०  पी०  रेडडम्पा  खबब  :  आपको  भी  ओर  समय  देना  तच्राहिए  ।

 ही  श्रोबल्लन  पाणिप्रहो  :  तलगूदेशम  बल  के  यह  नए  सदस्य  भी  सहमत  है  ।

 अब  में  संक्ष  प  में  बात  करू गा  ।

 जज  अनान  न  ऑन  ओि-ड  लिन  अल

 योजना  आयोग  दुष्टिकोण  पत्र  तैयार  करता  है  ।  विचार।धोन  विधेयक  में  प्स्‍स्तादकर्तता  यह  चाहता

 है  कि  यह  कार्य  रघट्रीय  विकास  प्रिषद्र  को  सोंदा  जाए  4  उन्होंने  जो  फहा  उसे,#क्लीक्षर  कर  लिया

 जाए  तब  कोई  अम्तर  नहीं  क्योंकि  वर्तमान  प्रशाली  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  कत-रूपय॑

 बहुत  विस्तृत  है  ।

 मैंने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के-जो  कार्य  अताए  हैं  वह  घिहकुल  स्पष्ट  इसे  निर्देश  गए  हैं  कि

 यह  राष्ट्रीय  योजना  बनाए  जिसमें  संसाधनों  का  आकलन  भी  शामिल  योजना  आयोग  द्वाशा  अकाई  गई

 राष्ट्रीय  नीति  पर  विचार  राष्ट्रीय  विक्रास  को  भ्रश्नाव्रित  करने  वाज़ी  साम्राजिक  और  आधिक  नोति

 सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  पर  विचार  पर  योजना  के  कार्यकरण  की  सम्रीक्षा  करे  तथा

 योजना  में  निर्धारित  उद्देश्यों  और  लक्ष्यों  को  प्राप्ल  करते  के  लिए  आवश्यक  उपायों  की  सिफारिश  करे  ।

 परिषद  का  गठन  क्‍या  वर्तमाम  परिषद  राष्ट्रीय  योजना  और  नीति  बनाने  के  लिए  निर्देश

 देने  और  उस  पर  चर्चा  करने  के  लिए  उच्चतम  निकाय  है  ।

 इस  परिषद  के  सदस्य  कौन-कोम  हैं  ?  इसकी  अध्यक्षता  प्रधान  मस्त्री  द्वारा  की  जाती  केन्द्र

 सरकार  के  सभी  मंत्री  राज्यों  और  संष  शासित  प्रदेशों  के  मुख्यमंत्री  योजना  आयोग  के  सदस्य  संध  शासित

 प्रदेशों  के  दिल्‍ली  के  राज्यपाल  तथा  मुख्य  कार्यकारी  पार्षद  हसके  सदस्य  मुझे  इसकी

 बैठक  में  शामिल  होने  का  अनुभव  मुख्य  मंत्री  जब  इसकी  बैठक  में  शामिल  होते  हैं  तब  वह  अपने  साथ
 बोजना  और  वित्त  मंत्रियों  को  भी  साथ  साते  रिजर्य  बैंक  गवनंर  और  पूर्वोलर  परिषद  के  अध्यक्ष  को
 ही  आमंजित  किया  जाता  है  |  थे  भी  इसके  सदस्थ  है  ।

 इसका  स्वरूप  अत्यन्त  विस्तृत  उससे  भी  अधिक  है  जैसा  कि  विधेयक  के  प्रस्तुत
 कर्सा  द्वारा  कहा  गया  है  कि  ऐसा  स्वूप  होना  वर्तमान  परिषद  यह  कार्य  योजना  आयोग  के

 अधीन  रहते  हुए  करती  योजना  जायोग  को  भी  महत्त्वपूर्ण  कायग्रें  प्ौंपा  गया  है  ।  योजना  का

 कोण  पन्ञ  इसके  द्वारा  तेयार  किया  जाता  शुरू  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  यहू  निर्देश  देती  है  कि

 दुष्टिकोण  पत्र  वैसे  तैयार
 किया  जाना  चाहिए  जौर  यह  पत्र  तैयार  होने  के  बाद  इसे  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  की  बैठक  में  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ।  अच्यान  मस्जी  की  मध्यक्षता  में  इसके खभी  सबस्यथ  सथा  योजना

 जायोग  के  सभी  सदस्य  उसमें  शामिल  होते  हैं  ।  जेसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  सदय-स्रमय  पर  विकास

 सम्बन्धो  कार्यों  को  समोक्षा  और  निरोक्षण  कर  सकता  है  तथा  सश्ती  महत्वपूर्ण  आथिहर  मामले  केजना

 आायोन  में  प्रस्तुत  किए  जाते  हैं  ।

 जे  कि  आप  जानते  हैं  कि  भारत  ब्रिक्य  का  सबसे  आड़ा  लोकलंश  है  +  लशेकतन्त  का  अर्थ
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 उत्तरदायित्व  ।  जैसाकि  आप  जानते  हैं  कि  हमने  मंत्रिमंडलीय  प्रकार  की  संत्कार  च्नी  है  ।
 प्रधानमन्‍्त्री  देश  का  वास्‍्तक्कि-नेता  होता  है  ।  वह  जनता  के  प्रति  उत्तरदागी  होता  है  ।

 जनता  की  भाषनांओं  तथा  देश  को  भावश्यकताओं  की  देखते  हुए  वह  कुछ  बायदे  करता

 है  ।  उपके  देख  के  चुनाव  में  अनेक  कार्यक्रम  दिए  होते  अतः  स्वभाविक  तौर  पर  सत्ता भें
 आने  के  प्रेथासमंत्री

 के
 रूपਂ  में  चुने  जाते  के  बाद  यह  उसका  दापित्व  है  कि  इन  वायदों  को  पूरा  करे

 यदि  यह  संविघानिक  निकाय  बन  जाता  तो  इसमें  कोई  लचीलापन  नहीं  रह  जाएगा  ।  क्षी-क्भी

 पोजनाः  आयोग  नए  प्रधान  मंत्री  के  साथ  सामंजस्य  नहीं  बिठा  पाता  लोकतंत्र  में  हसी  प्रकार  परिवतेन

 होते  रहते  हैं  ।

 हमने  भीषण  बाढ़ों  जैसी  प्राकृतिक  आपदाए  देखी  कभी  तूफान  आते  उस  समय

 प्रधानमन्जी  को  परम्परा  तोड़कर  भी  प्रभावी  राज्य  को  सहायता  देनी  पंढती  क्योंकि  बह  समय  की

 आवश्य  हता  होती  अतः  लोकंतन्त्र  में  मंत्रिमण्दल  को  ही  पूर्ण  अधिकार  प्राप्त  होते  हैं  वीअसा  के  मामले

 में  तथा  अन्य  मामलों  में  उसका  अन्तिम  निर्णय  होता  योजना  आधोग  देश  का  विशेषज्ष  सलाहका र
 निकाय  है  ।

 इसका  कायें  सलाह  देता  होगा  ।  अन्तिम  निर्णय  मन्त्रिमन्डल  सरकार  को  लेना  होगा  ।

 भारत  जैसे  विकासशील  लोकतंत्रिक  देश  के  लिए  यह  भवतिआवश्यक  है  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  अभी  हाल  दो  वर्ष  पूर्व  एक  बुहदकार  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 जैसा  आप  जानते  सरकारिया  आयोग  से  बहुत  से  प्रतिष्ठित  लोग  सम्बद्ध  थे  |  उन्होंने  समूचे
 देश  का  भमण  उन्होंने  लोगों  का  साक्षात्कार  वे  मुख्यमंत्रियों  से  विले  और  उच्छोंने
 बली  सथा  अन्य  सब  कुछ  तैयार  किया  ।  और  विस्ता  रपूर्वक  चर्चा  के  उन्होंने  सुझाव  दिए  थे  कि  योजना

 आयोग  और  रा  ट्रीय  विकास  परिषद  को  युक्तितसंगत  कैसे  बनाया  जा  सकता  उन्होंने  नतो  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  के  लिए  न  ही  योजना  आयोग  को  संवैधानिक  दर्जा  देने  की  सिफारिश  की

 निक  सुधार  आयोग  दो  दशकों  पूतें  स ेअधिक  लगभग  में  में  इसकी  प्रक्रिया  में  कुछ  परिवर्तन  करने

 का  भी  सुझाव  दिया  था  ।  उन्होंने  भो  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  और  योजना  आयोग  फो  संवेधानिक  दर्जा

 देने  की  सिफारिश  नहीं  की  थी  ।

 हम  सब  चाहते  हैं  कि  हमारी  योजना  गास्तव  में  सूक्ष्यदर्शी  योजना  होनी  इसका

 वात  निचले  स्तर  से  किया  जाना  चाहिए  ।  हमें  योजना  आयोग  का  केवल  विकेन्द्रीकरण  ही  नहीं  करना

 चाहिए  बल्कि  उसका  यह  भी  कक्तव्य  होता  चाहिए  कि  वह  राज्य  योजना  बोडों  व  जिला  योजना  बोडों

 अपदि  के  कार्यफरण  की  भी  निगरानी  रखे  ।  नियले  स्तर  से  योजना  शुरू  की  जानी  बहुत  से

 सुधारों  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सुधार  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  या  सुधार  की

 कोई  गुजाइश  नहीं  है  इसमें  मुधार  की  गुजाइण  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  इसे  संबंध।निक

 दर्जा  देने  पर  समी  दीक-ठाक  हो  जाएगा  बलिक  इसे  लचीला  बनाया  जानता  चाहिए  ।  जैधा  कि  आप  जानते

 हैं  प्रेट  बिटेन  लोकतन्त्र  की  जननी  है  वहां  कोई  लिखित  संविधान  नहीं  है  वहां  समस्त  कारये  परम्पराओं  के

 आधार  पर  निद्रटाया  जाता  है  ।  संविधान  के  निर्माताओं  का  यह  अशशव  कभी  नहीं  था  कि  इसे  सवेधालिक
 दर्जा  दिया  जाए  वे  इसे  केवल  विशेषज्ञ  निकाय  के  रूप  में  चाहते  हमें  विशेषज्ञों  की  सलाह  या  सेवा
 अवश्य  ध्राप्त  करनी  चाहिए  लेकिन  अन्तिम  निर्णय  राजनैतिक  प्रणान्री  अर्थात्‌  मंत्रिपरिषद  ओर  सरपयर

 को लेना होता है । जैसा कि आप जातते हैं प्रधानमंत्री इस देश के सवोंज्च नेता हैं उसको भी इस प्रकार के निणय लेने की कुछ हृद तक स्वतन्त्रता होनी मम अक भनअ च 8.
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 श्रीवल्लभ  पानिम्रही  ]

 गा

 इस  शब्दों  के  प्रस्तावक  को  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  जिससे  हमें  इਂ

 पर  सैड्धास्तिक  बर्चा  करमे  का  अवसर  मिला  |  फिर  भी  मैं  सरकार  से  मंत्री  जी  से  जो  यहां  उपस्थित  है

 से  अनुरोध  करूंगा  कि  इसमें  जो  कमियां  है  उसे  दूर  किया  जाए  और  योजना  आयोग  ओर  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  को  और  अधिक  कारगर  बनाया  जाए  जिससे  कि  देश  की  जनता  तथा  बदलते  समय  की

 कलाओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  आपने  आधे  घंटे  का  समय  ले  लिया

 ली  भीवल्लभ  पाणिप्रही  :  इन  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननोय  सदस्पों  यह  अच्छा  होगा  यदि  आप  अपना-अपना  भाषण  दस

 मिसट  में  समाप्त  कर  दें  ।  कुछ  सदस्य  आधे  घंटे  का  समय  ले  लेते  है  और  कुछ  सदस्यों  को  मुश्किल  से  पांच

 से  छः  मिनट  का  समय  ही  मिलता  उन्हें  कहना  मानना  हमें  बाद  के  वक्‍ताओं  के  प्रति

 शालौनता  दिखानी  होगी  ।  घंटी  बजाते  रहना  अच्छा  नहीं  लगता  ।

 अब  मैं  श्री  भगवान  शंकर  रावत  को  बोलने  के  लिए  कहूंगा  ।

 ]

 ली  भगवान  शंकर  राबत  :  श्री  चित्त  बसु  जी  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया
 उसको  प्रस्तुत  करके  उन्होंने  एक  बहुत  ही  एतिहासिक  काम  किया  मैं  उतके  इस  विधेयक  का

 स्वागत  करता  हूं  ।  पाणिग्राही  जी  कुल  मिलाकर  अन्त  में  उसका  विरोध  करना  चाहते  थे  लेकिन  उन्होंने  भी

 कुछ  ऐसी  बातें  जो  कि  काफी  हद  तक  सही  मैं  निश्चियत  रूप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 सनिकः  सुधार  आयोग  की  चाहे  सिफारिणें  रही  चाहे  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशें  रही  हों  उन्होंने
 योजना  आयोग  के  राजतीतिकरण  की  गम्भीरता  से  तिन्‍्टठा  की  थी और  आलोचना  की  उनकी  वह
 आलोचना  सटीक  तथ्यपूर्ण  वास्तव  में  योजना  आयोग  एक  ऐसा  क्लब  बन  गया  है  जिसमें
 पटेस  की  टाक  तो  हो  जाती  है  लेकिन  उसके  फंसलों  उसके  उसकी  कायंप्रणाली  का  कोई  महृत्त्य
 नहीं  संवैधानिक  अधिकार  तहीं  उसकी  लीगल  सेंटिटी  इसलिए  परामर्शदात्री  समिति  के  रूप  में  बह
 बनकर  रह  गई  है  वह  टेक्निकल  एडबाइज  के  जो  परामर्श  देती  उस  परामर्श  को  सरकार  अपने
 नौतिक  उद्दे  श्यों  की  पूर्ति  के  चश्मे  देखती  रही  जहां  उसके  परामर्श  से  सरकार  को  लाभ  मिलता  रहा
 यह  परामर्श  स्वीकार  कर  जहां  राजनीतिक  मंतब्यों  की  पूति  में  बाधक  सिद्ध  हुआ  बहां  उस  योजना
 आयोग  की  सिफारिश  को  रदूदी  की  टोकरी  में  ढाल  दिया  गया  ।  इसका  दुष्परिणाम  यह  हुआ  कि  देश  का
 नियोजित  विकास  नहीं  हो  सका  ।  राजनीतिक  आधार  पर  देश  के  विकास  की  योजनाएं  बनीं  और
 नाओं  का  कयास्वयन  जो  हुआ  उसके  अचदर  योजना  आयोग  की  उसकी  स्पिरिट  को  समाप्त
 करते  हुए  राजनीतिक  उद्देश्यों  क ेआधार  पर  उसको  अमलो-जामा  पहनाया  कार्यान्‍्वयम  किया

 योजना  आयोग  ने  बहुत  सी  योजनायें  लेकिन  उनकी  राजनीतिक  हित  पूर्ति  नहीं  हुई  केस्द्र
 सरकार  या  राज्य  सरकार  को  तो  उन्होंने  उन  योजनाओं  को  तिलांजलि  दे  दी  ।  इसका  दुष्प्रिणाम  यह
 हुजा  कि  सत्तारूढ़  दल  की  हां  में  हां  मिलाने  वाली  यह  संस्था  बनी  नियोजित  विकास  की  दिला  में

 नेतुत्व  और  दिशा  यामी  कि  जो  मार्गदशेन  होता  चाहिए  था  ।
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 वह  योजना  आयोग  सहीं  कर  सका  ।  इसका  परिणाम  बड़ा  भयंकर  परिणाम  यह

 हुआ  कि  योजना  आयोग  फे  वर्तमान  स्वरूप  की  संस्तुति  के  बाबजूद  और  सात  योजनाओं  के  कार्याग्वयन
 के  इसके  साथ  सात  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  बावजुद  और  एक-एक  साला  अनेक
 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  बावजूद  आज  देश  की  बवहाली  यह  हो  मई  कि  10  करोड़  से  ऊपर  लोग

 बेरोजगार  इस  देश  के  अन्दर  44  करोड़  लोग  ऐसे  जो  गरीबी  को  रेखा  से  भी  नीचे  जिन्दा  रह  रहें
 हैं  और  समूचा  देश  एक  आधिक  गते  में  फंस  गया  है  |  जहां  पर  बड़ी  भारी  इण्डस्ट्रीज  प्लानिंग  को  खराबी
 के  कारण  रण्डस्ट्रीज  में  बदल  योजनाकारों  ने  देश  की  योजना  में  विकास  में  क्‍या  प्राथमिक

 ताएਂ  होनी  उन  प्राथमिकताओं  का  नियोजन  ठीक  प्रकार  से  नहीं  किया  जितना  रुपया

 ओऔशधोगिक  विकास  के  लिए  ख्ब  किया  दस  सातों  योजनाओं  के  प्राथमिकताएं  तय

 करते  हुए  कृषि  के  विकास  पर  यह  पैसा  ख््  किया  गया  एक  सब्सटेशियल  एमाउण्ट  एक  अच्छा
 जो  उद्योगों  में  लगाया  गया  उसी  प्रकार  से  उसमें  किया  गया  होता  तो  भाज  at  बह

 दुर्दशा  नहीं  होती  ।

 जहां  पर  23  परसेंट  बजट  का  पैसा  केवल  विदेशों  स ेलिए  गए  ऋण  के  ऊपर  ब्याज  के  रूप  में

 खुकाना  पढ़ता  यह  हमारा  नियोजन  ठीक  नहीं  उसी  का  परिणाम  इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  योजना  आयोग  को  स्टेबूटरी  बाड़ी  उसमें  एक्सपटेस  को  संविधातिक  रूप  से  उसका

 रॉजनीतिकरण  नहीं  किया  जाएगा  तो  देश  का  समुचित  रूप  से  विकास  होता  रहेगा  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  आध्िक  संसाधनों  के  प्रदेशों  को  आबंटन  का  प्रश्न  रहा  उसके

 अम्दर  भी  काफी  भेदभाव  बरता  गया  उस  भेदभाव  का  दुष्परिणाम  यह्‌  मैं  उत्तर  प्रदेश  की  बात

 कहना  चाहता  हूं  कि  1950  में  उत्तर  प्रदेश  की  प्रति  व्यक्ति  जो औसत  आय  थी  ओर  राष्ट्रीय  औसत

 आय  जो  1950  में  उसमें  और  आज  की  प्रति  व्यक्ति  औसत  जो  उत्तर  प्रदेश  की  है  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  प्रति  व्यक्ति  औसत  आय  उसमें  एक  बाइढ  गप  हो  गया  बड़ा  लम्बा  अन्तर  पड़  गया  है

 और  उसका  कारण  यह  है  कि  योजना  आयोग  ने  राजनेंतिक  दवयाव  के  कारण  भेदभाव  उत्तर

 प्रदेश  के  योजना  व्यय  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  जितना  औसत  खर्चा  दिया  जाना  च'हिए  प्रति  व्यक्ति

 जो  इस्वेस्टर्मैंट  होना  चाहिए  वह  उत्तर  प्रदेश  को  नहों  दिया  गया  ।

 इसी  प्रकार  से  औद्योगीकरण  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  जितने  संसाधनों  को  जुटाया  जाना  याहिए
 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  औसत  के  मुकाबले  में  वह  कम  जुटाए  गए  इससे  उत्तर  प्रदेश  औद्योगिक  दौड़  में

 भी  पिछड़  गया  ।  उत्तर  प्रदेश  प्रति  व्यक्ति  औसत  आय  में  भी  पिछड़  गया  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जो

 सैष्ट्ली  एडमिनिस्टर्ड  स्टेट्स  उनको  अधिक  संसाधन  उपलब्ध  कराए  जाते  बाकी  स्टेट्स  को  कम

 कराये  जाते  हैं  ।  उसमें  उत्तर  प्रदेश  और  अन्य  कुछ  प्रदेशों  के  साथ  पक्षपात  किया  गया  और  इसलिए  वह
 विकास  की  दौड़  में  पिछड़े  औद्योगिक  उत्पादन  की  दृष्टि  से  पिछड़  आज  समूचा  उत्तर  प्रदेश

 पिछड़  गया  है  ओर  हांफ  रहा  है  ।
 '

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  ।  वह  यह  उसर  प्रदेश  के  साथ  योजना  आयोग  में  कुछ  संस्लुतियों
 फो  स्व्रीकार  किया  गया  अनपरा  विद्यु  तगृह  के  लिए  जापान  से  पैसा  आया  लेकिन  योजना  आयोग  की

 संस्तुतियों  को  रदूदी  की  टोकरोी  में  फेंक  दिया  अतपरा  के  लिए  जो  पंश  जाथान  से  मिला  आज

 तक  उत्तर  प्रदेश  को  नहीं  दिया  गया  जिससेअनपरा  का  विद्यु  तगृह  अधूरा  पड़ा  मैं  कहना  चाहूंगा  कि

 गैस  के  मामले  में  उत्तर  प्रदेश  को  जो  प्राकृतिक  गेंस  मिलती  जिसके  लिए  सरकार  ने  और  योजना

 आयोग  ने  स्वीकृति  दी  वह  प्राकृतिक  गैस  राजनैतिक  कारणों  से  अभी  तक  उत्तर  प्रदेश  को  नहीं  जा
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 भगवान  शंकर

 रही  औरैया  की  गंस  क्रेकर  परियोजना  जिसके  इम्पलीमेण्टेशन  के  बाद  समुच्चे  उत्तर  प्रदेश  का  स्वरूप

 बदल  जाएगा  स्त्रीकृति  देने  के  बाद  भी  केन्द्र  सरकार  राजनैतिक  मंतव्यों  से  गससे  मकर  रही  है  ।  उस्तर

 प्रदेश  की  सरकार  ने  इटावा  के  अन्दर  जमीन  का  सिविल  वर्क  करके  जितना  विकास  काय॑  होना

 बहू  कर  लिया  है  कहना  चाटहूंगा  प्राकृतिक  गैस  के  लिए  जो  गाजियाबाद  का  क्षेत्र  उसके  लिए  केन्द्र

 सरकार  सहमति  दे  चूको  लेकिन  उपके  बाद  भी  आज  प्राकृतिक  गेस  का  लेटर  आफ  इमटेंट  इश्यू
 नहीं  किया  जा  रहा  है|

 आज  आप  सब  जानते  हैं  कि  ताजमहल  पर्यावरण  प्रदूषण  से  मर  रहा  उसको  बचाने  के  लिए
 मआतरा  के  लोगों  का  गला  तो  थोंटा  जा  रहा  है  लेकिन  वहां  पर  प्रदूषण  से  बचाने  के  लिए  अल्टरनेटिव

 फ्यूल  ऊर्जा  के  रूप  प्राकृतिक  गैस  देने  की  बात  डेनमार्क  की  कम्पनी  डेविडाल  ने  छः  करोड़  रुपया  दे

 इस  बात  के  लिए  भारत  सरकार  अब  हम  और  आग्रह  करेंगे  पाइप  लाइन  ले  ब्राउन  करने  के

 प्राकृतिक  गेस  वे  शेष  इपया  भी  देने  को  तैयार  वहां  का  मंत्री  अभी  महीने  आया

 पौर  मंत्री  जी  ने  हिन्दुस्तात  के  मंत्री  से  पेट्रोलियम  मंत्री  से  कि  डेनब्वार्क  की  सरकार  तंयार  है
 लेकिन  हिस्दुस्तान  की  सरकार  वायदा  करने  के  बाव  भी  मुकर  रही  इसलिए  वह  राजनीतिक  आधार
 पर  भेदभाव  करना  साहुसी  उत्तर  प्रदेश  का  क्योंकि  उन्हें  उस्तर  प्रदेश  पसन्द  नहीं  इसलिए  वे  चाहूते

 हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  खोगों  का  गला  घोंट  वहां  की  जनता  को  भूखा  मार  दो  ।

 इसलिए  मैं  आरोप  लगाना  चाहता  हूं  कि  योजना  आयोग  के  अम्दर  अगर  वह  संवेधातिक  शक्ति

 होती  तो  वह  डिक्टेट  देता  केन्द्रीय  सरकार  कि  इस  प्रकार  का  भेदभाव  और  बेईमानी  केन्द्र  की
 सरकार  न  जो  वहां  किया  जा  रहा  है  ।  इसलिए  गंस  की  परियोजनाए  ,  प्राकृतिक  गैस  जो  दी  जानी

 वह  न  देने  से  उत्तर  प्रदेश  पिछड़  रहा  है  ।  यही  स्थिति  मध्य  राजस्थान  और  बिहार  की  है
 लिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  संवैधानिक  बननी  योजना  आयोग  के  उसके  लाज  बननी
 चाहिए  और  लाज  बनने  के  बाद  जो  प्रदेश  प्रगति  की  दौर  में  पिछड़  गए  उनके  विकास  के  लिए
 चित  मार्ग  दशंक  सिद्धांत  बनने  उन  सिद्धांतों  क ेआधार  पर  देश  का  ठौक  प्रकार  से  योजना  में
 निमोजत  होता  तभी  देश  तरकको  कर  सकेगा  ।  इन्हीं  शब्दों  साथ  मैं  चिन्तन  बस  के  विधेयक  का
 समयंत  करता  हूं  ।

 |

 ]

 कस  शोधनाडरोश्वर  राज  बाडइडे  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं
 कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अदसर  दिया  ।

 मैं  चित्त  बसु  को  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  ओर  हस  महत्वपूर्ण
 मामले  पर  हम  सब  को  चर्चा  करने  का  मोका  देने  के  लिए  बधाई  देता  बहुत  बार  हमें  कई  मंत्रालयों
 पर  चर्चा  करने  का  मोका  मिलता  है  ।  लेकिन  योजना  जो  इस  देश  के  विकास  के  लिए  बहुत  ही  ब्यापक
 पड्ढुलू  है  इस  पर  चर्चा  करने  का  मोका  बहुत  कम  मिलता  वहू  ठीक  कह  रहे  हैं  कि  राष्ट्रीय  विकास
 परिषद  और  योजना  आयोग  बहुत  सी  बुनियादी  समस्याओं  को  सुलझाने  में  समर्थ  नहीं  है  जिनका  इस  देश
 को  सामना  करना  पड़  रहा  यद्यपि  देश  ने  कुछ  प्रगति  की  है  लेकिन  इतनी  प्रगति  नहीं  हुई  है  जितनी
 अच्य  अनेक  देशों  ने  की  है  जित  मार्गों  पर  हमते  विकास  शुरू  किया  उन्होंने  भी  किया  है  ।

 मैं  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  क्रोर  योजना  आयोस  को  संवैधानिक  दर्जा  दिए  जाने  के  सुझाव  का
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 समन  करता  हूं  ।  मैं  राष्ट्रीय  विकास  परिदद  की  वैठकें  जो  बहुत  कंभ  होती  है  भर  थधोभना  जाधोग
 ढ्वारा  सूझाएं  गए  योजना  व्यय  के  प्राूप  की  स्वीकृति  के  बारे  में  सुल्लाव  देना  इस  तरह  तहीं
 किया  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  विक्तस  परिषद  की  बैठकें  प्रायः  होगी  चाहिए  और  किस्शारपूर्णक

 होनी  चाहिए  ।  जो  कुछ  अब  हो  रहा  है  इस  तरह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 चीन ने  भी  सोविबत रूस  की  तरह  ही  चलता  शुरू  कर  दिया  है  ओर  उन्होंने  पू  जी  तथा  बढ़े
 उद्योगों  को  उच्च  प्राथमिकता  देंते  हुए  योजना  के  माध्यम  से  आथिक  विकांस  शुरू  किया  चीन
 को  सूखे के  रूप  में  कुछ  व्यावहारिक  स्षमस्यायों का  सामना  करता  पड़ा  था  तथा  महात  मेता
 तुग  ने  समस्‍या  को  समझा  और  उन्होंने  अपनी  वरीबताओं  को  अपने  अनुभव  के  आध्वार  पर  बदला  ।

 उन्होंने  सर्वप्रथम  वरीयता  कृषि  को  दो  तथा  लघु  ओर  मध्यम  उद्योग को  दूसरी  बरीयता  प्रदान  की  तथा

 उसके  पश्चात  ही  बड़े  उश्ोगीं  की  ओर  ध्यान  दिया  |  इसी  बात  पर  हमारे  राज्ट्रषिता  मे  भी  जोर  दिया था

 तंथा  वह  इस  आते  का  हमेशा  समयेत  करते  रहे  कि  जब  तक  भांग का  विकास  नहीं  देश  उभ्नति
 नहीं कर  शकता  |  और  वह  ही  ऐसे  प्रथम  व्यक्ति  जिंप्होंने  केवल  इस  देश को  ही  अवितु  समस्त
 विश्व॑ की  स्वर्य  रोचगार का  प्रतीक  दिया  तथा  आंजें  भी  महांत॑  अर्जेशारित्रयों  का  यंहुँ  मानता  है  कि  भाँधी
 जी  की  विचारधारां  आज  भी  सुंसेंगर्त  है  तथा  आते  वाले  संस्वे  समय  तक  यह  सुसेगत  रहेंगी  ।  पंरभ्तु

 लंवाहरभाल  नेंहेक  जिनके  हाथों  में  देश  को  विकास  की  और  ले  जाने  के  सारे  अधिकार  मिह्ठित  वह

 फिसी  और  दिशा  की  और  अग्रशंर  होगा  चाहते  थे  जिसके  कारण  आज  हमें  हत  कठिनाइओों का  सामना
 करना  पड़  रहाँ  आजादी  प्रॉप्त  करने  के  44  बर्च  पश्चात  भी  देश  में  3.7  करोड़  बे रोजगीरों

 के  तामे  रोजगार  कार्बालयों  में  दर्ज  हैं

 उवाध्यक्ष  सहोशय  :  कृपया  अपनी  बात  संमाप्त  कीजिए  ।

 को  शोभनाह्रीश्वर राय  बाडडे  :  सात  मिनट  का  समय  है|

 उदोध्यक्ष  भहीदथ  :  जी  तीत  मिनट रह  गये  जाप  सात  भिम्ट तक  बोल  चुके

 मरी  शोमनाप्रीश्यर  राध  बाड़डे  :  आज  40  लाल  बेरोजगार  स्मातक  हैं  ।

 एक  भोनलोय  सबस्यथ  :  चालोस  लाख  |

 मी  शोभगारौश्यर॑  रीव  बॉर्डह  :  जी  40  लाख  से  भी  तथा  फिर  भी  हु  यह  केह

 सकते  हैं  कि  हम  आत्म॑तिर्भेर  पंरस्तु  20  प्रतिशत  से  अधिक  जनशक्ष्या  जो  गरीबी  की  रेखा  से  भी  ये
 जीवर्न  निवीहू  करती  उंनेंकी  जरीदने  की  क्षमता  यहुंत  कम  हम  वह  कहते  हैं  कि  हभारें  पास

 आवश्यकता  से  अधिक  अनाज  उपलब्ध  वास्तव  में  अगर  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की

 खरीद  क्षमता  उनकी  घरेलू  आवश्यकताओं  के  अनुसार  हो  जाने  तो  यह  अनाज  की  मात्रा  पर्याप्त

 नहीं  है  ।

 महोदय  ,  सारी  बोजता  प्रक्रिवा  क ेबावजुद  48  प्रतिशत  जनसंख्या  अनपढ़  है  तथा  केवल  52

 प्रतिशत  पढ़ी  लिखी  अब  गभी  गांवों  में  पीने  का  पाती  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  राजीव  टैकनोलोजी
 मिशन  आरम्भ  किया  गया  है  तथा  अभी  1,40,000  नांवों  में  बिजली  पहुंचाई  जानी  बाकी  है  तथा  1000

 से  1509  तक  थे  जनसंख्या  वाले  30  प्रतिशत  गांवों  में  सभी  बौसमों  में  उपयोग  में  आने  बाली  शह़कें

 नहीं  है  तर्था  1500  से  आँधिक॑  जन॑संद्या  बाले  13  प्रतिशत  गांवों  में  सड़क  की  सुविधा  उपलब्ध  करवाना

 शेष  है  ।  तथा  जैसा  कि  औऑप  इस  तंथ्य  से  भच्छी  प्रकोर  अवगत  हैं  कि  विकास  की  प्रक्रियों  कहाँ  तक
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 कान  मनन  कसम  ५०  नानक  अमन  अमन  न  +  न  पा+क  कमर  कारन  मन  कथा  ५नन+  न  न  न  नमन er  ८०के-बरअआ  'स्कमाकाअर>नमममगाा

 शोभनांद्रीश्वर  राव

 पहु  चती  जहां  तक  सड़क  पहु  चती  जहां  सडक  बन्द  हो  जाती  वहां  विकास  की  प्रक्रिया  भी  बन्द

 हो  जाती  इसके  बाबजुद  वर्तेमान  स्थिति  ऐसी  है  सलथा  आवास  सुविधा  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है  कि

 2.3  करोड़  आवासीय  ईकाइयों  के  निर्माण  की  आवश्यकता  है  तथा  इसे  शताब्दी  के  अन्त  तक  6.3  करोड़
 आवासीय  इकांइयों  की  हमें  आवश्यकता  हमारे  समाज  का  सामाजिक  ढांचा  होने  के

 टाटा  उद्योग  समूह  जिनकी  परिसम्पतियों  का  मूल्य  1951  में  116  करोड़  रुपए  1989-90  में  चढ़
 कर  8530  करोड़  रुपेए  हो  गया  तथा  बिरला  समूह  की  परिसम्पतियों  का  मूल्य  8400  करोड्ट  रुपए  तथा
 अब  यह  आंकड़ा  शायद  10,000  करोड़  पार  कर  चुका  तथा  अम्बानी  समूह  ने

 केवल  10  वर्षों  में  2600  करोड़  रुपए  की  परिसम्पत्तियां  अजित  कर  ली  इस  प्रकार  समाजवाद
 सथा  समाजवादों  सामाजिक  ढांचे  की  सभी  चर्चाओं  के  बावजूद  विषमतायें  बढ़ी  विषभताए  बढ़ो  हैं
 तथा  नीचे  के  20  प्रतिशत  परिवारों  की  परिसम्पतियां  20  समृद्ध  परिवारों  के  बराबर  भी  नहीं  हैं  ।

 हम  मामले  में  पुनविशवार  क्‍यों  नहीं  करते  ?  अब  हम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  क्रियाम्बित  करने  जा  रहे
 कम  से  कमर  अब  तो  आपको  लोगों  को  विश्वास  में  लेना  हम  से  कहां  पर  गलती  हुई  ?

 सरकारियां  जायोग  ने  बड़ी  स्पष्ट  सिफारिशें  की  कृपया  उन्हें  लागू  कीजिए  ।  बोजना  आयोग  का

 उपाध्यक्ष  आपका  आज्ञापालक  मात्र  नहीं  होना  चाहिए  |  उसे  एक  सुप्रसिद्ध  अ्थशास्त्री  होना  चाहिए  लोगों
 को  यह  अनुभव  होता  चाहिए  कि  सरकार  ने  एक  अक्छा  निर्णय  लिया  है  तथा  किसी  व्यक्ति  का

 नैतिक  पुनर्वास  नहीं  किया  वेशक  मैं  कांग्रेस  पार्टी  की  आलोचना  नहीं  कर  रहा  ।  विपक्ष  भत्ता  में
 तो  भी  उसने  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  को  मूल  रूप  में  कार्यान्वित  नहीं  किया  ।  आपको  इस

 मुद्दे  पर  राष्ट्र  ब्यापी  चर्चा  करवानी  चाहिए  कि  क्या  वर्तमान  योजना  प्रक्रिया  ठीक  है  अथवा  इसमें  किसी
 परिवर्तन  की  आवश्यकता  कुछ  दिन  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  श्री  प्रणव  मुखर्जी  संफेंतात्मक

 योजना  की  चर्चा  कर  रहे  सरकार  को  लोगों  के  समक्ष  यह  समझ  ने  के  लिए  चर्चा  आरम्भ  करनी

 चाहिए  कि  हमने  गलती  कहां  पर  त।कि  लोगों  की  यूल  समस्याक्रों  को  सुलझाया  जा  सके  ।  समय  बड़ी
 तेजी  से  हाथ  से  निकल  रहा  है  तथा  लोग  अपनी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  वर्षो  तक  इन्तजार  नहीं
 करेंगे  ।  पहले  ही  पंजाव  तथा  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  सामाजिक  विषमताओं  तथा  बेरोजगारी  के  कारण
 काफी  तनाव  और  उथल-पुथल  है  ।  आन्म्र  मध्य  तथा  महाराष्ट्र  के  वन-क्षेत्रों  में  नक्सलबादी
 गतिविधियां  जारी  अगर  कहीं  कुछ  गलतो  हुई  है  तो  झूठी  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  बनाये  बगैर  उसे  स्वीकार
 कर  लेना  चाहिए  ।  श्री  गोबच्योव  ने  सोवियत  यूनियन  में  तथा  की  प्रक्रिया

 तब  आरम्भ  की  वह  राष्ट्रपति  थे  तथा  बाद  में  उन्होंने  अपनी  गलतियों  को  स्वीकार  भी  किया  ।
 जब  यह  सरकार  लोकता  त्रिक  सिद्धान्तों  ले  जुड़ी  हुई  तो  इसे  अपनी  गलतियों  को  स्वीकार  करते

 हुए  देश  के  लोगों  को  सही  विशा  में  ले  जाना  चाहिए  ।

 थरो  सुधीर  गिरि  उपाध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  श्री  बसु  को  इस  बात  की

 बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  योजना  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  संवेधानिक  दर्जा  प्रदान  करने

 वाले  इस  विधेय+  प्रस्तुत  किया  ।  इस  विधयक  4  प्रावधान  केन्द्र-राज्य  सम्धन्धों  पर  आधारित  है
 सैंथा  जब  हम  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  की  बात  करते  है  तो  हमें  यह  महसूस  होता  है  कि  इस  विषय  में  इस
 सदन  तथा  सदल  के  बाहर  काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।

 सरकारिया  आटो+  ने  केन्द्र-राज्य  सेम्बन्धों  के  बारे  में  एक  अच्छा  फामू ला  प्रस्तुत
 कि

 परन्तु  इस  फाम ूले  को  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  हम  संसदीय  ढांबे में  रहते  बिटिश  साआ्ज्यवादी
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 ताकतों  के  इस  देश  से  निष्कासन  से  हमारे  स्वतन्त्रता  सेनानियों  ने  देश  के  लोगों  को  यह
 आशवासन  दिया  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  प्रश्चात्‌  हम  संघीय  ढांचा  अपनायेंगे  ।

 रांघीय  ढांचे  में  हमारी  कुछ  आकांक्षाएं  होती  हैं  तथा  संघीय  ढांचे  की  कुछ  मूल  विशेषताएं

 होती  पहली  विशेषता  तो  यह  कि  इसमें  एक  केन्द्र  तथा  राज्य  होते  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  अधिकारों
 का  विभाजन  होता  है  |  एक  संविधान  होना  चाहिए  जो  कि  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  अधिकारों  का  विभाजन
 करे  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  का  प्रम्त्व  होना  चाहिए  ।  यह  मुख्य  चार  विशेषताएं

 इन  विशेषताओं  से  यह  स्पष्ट  है  कि  केन्द्र  तथा  राज्यों  क ेबीच  अच्छे  सम्बन्ध  होने  चाहिए  ।  किसी

 भी  स्थिति  में  केन्द्र  को  यह  नहीं  स्तमसना  चाहिए  कि  यह  दूसरे  राज्यों  से  स्वतन्त्र  तथा  सर्थोच्च  हम
 उप  वर्ग  में  नहीं  सम्मिलित  होना  चाहते  जो  लोग  संघीय  ढांचे  तथा  केन्द्र  को  इस  रूप  में  परिभाषित  करते

 मेरा  यह  कहना  है  कि  संधीय  ढांचे  में  बिपरीत  विचारधार/ओों  में  समन्वय  स्थापित  करना  पड़ता
 -

 पहली  विचारधारा  यह  कि  प्रत्येक  प्रत्येक  ध्यक्षियों  का  अथवा  प्रत्येक  समुदाय
 अपनी  पहचान  बनाकर  रखना  चाहता  है  ।  इसके  साथ-साथ  यह  व्यक्ति  अथवा  सथुदाय  दूसरे  ब्यक्तियों

 अथवा  समुदाय  के  साथ  एक  होकर  भी  रहना  चाहते  हैं  ।  बातचीत  ऊे  द्वारा  इस  समन्वय  को  स्थ।पित  किया

 जा  संता  अगर  संघीव  ढांचे  को  सफल  बनाता  है  तो  इन  दो  बातों  का  समन्वय  करना  होगा  तथा

 उनका  कड़ाई  से  अनुपालन  करना  होगा  अगर  केन्द्र  राज्यों  पर  अपना  स्वामित्व  दर्शाता  है  तो  संघीय  ढांचा

 सफल  नहीं  हो  सकता  ।  परन्तु  हमारा  अनुभव  कया  है  ?  हमारा  अनुभव  यह  है  कि  केस  ने  कई  अवसरों

 ,  पर  मुख्यमंत्रियों  तथा  चर्चा  में  भाग  लेने  आए  प्रतिनिधियों  की  तरफ  सत्तावादी  दृष्टिकोण  अपनाया

 यहां  तक  कि  एक  प्रधानमन्त्री  ने  एक  राज्य  के  मुझ्यमंत्री  को  धमकाया  |  यह  समाचार  पत्र  में  भी  प्रकाशित

 हुआ  ।  हमें  यह  पढ़कर  बड़ा  आश्चर्य  हुआ  कि  एक  प्रधानमंत्री  ने  एक  मुख्यमंत्री  को  डांट  लगाई  ।  परम्सु

 ऐसा  नहीं  होना  मुब्यमंत्री  तथा  प्रधानमंत्री  दोनों  जनप्रतिश्धि  हैं  एक  राज्य  का  प्रतिनिधित्व

 करता  है  तो  दूसरा  केन्द्र  का  मुख्यमंत्री  तथा  प्रधानमंत्री
 को

 अपना-अपना  समान  स्तर  समझना  चाहिए
 +e  जब  केन्द्र  सत्तावादी  दृष्टिकोण  अपनाता  है  तो  यह  राज्य  के  लोगों  फो  सोवने  पर  मजबूर  कर  देता  है  कि

 क्या  उन्हें  केस्द्र  की  हिंदायतों  का  अनुवालन  करना  चाहिए  अथवा  नहीं  |

 वित्त  आयोग  की  शिफारिशों  का  खुलेआम  उल्लंघन  किया  गया  है  ।  एक  अबसर  पर  तित्त  आयोग
 -

 जे  पश्चिम  बंगाल  को  235  करोड़  रुपये  देने  की  सिफारिग  की  थी  ।  परस्तु  माननीय  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री
 :

 महोदय  ने  अपनी  कलम  का  प्रयोग  करते  हुए  इस  राशि  को  देने  से  इन्कार  कर  दिया  |  इस  प्रिफारिश  के

 अनुसार  एक  पैसों  भी  नहीं  दिया  गया  ।  हम  देखते  हैं  क्षेत्रीय  विकास  असन्तुलित  रहा  इससे
 *

 कुछ  ताकतों  क्वा  जरम  होगा  तथा  कुछ  ताकतें  और  उभरेंगी  ।
 का

 हि  उपाष्यक्ष  महोदय  :  केवल  एक  मिनट  ।  अब  निर्धारित  समय  समाप्त  हो  गया  अब  6.45

 |  मर०  प०  जजे  इसलिए  हम  सभा  की  बैठक  का  समय  एक  घंटा  और  बंढ़ाते  हैं  ।

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कायन्बियन  संत्रालय  के  राज्य  संजो  एजच०  भार०  भारड
 :  इसे

 अंगले  दिन  जारी  रखा  जा  सकता  है  ।  दो  अन्य  प्रदस्य  भी  बोलना  चाहते  हैं  और  फिर.मैं  भी  थोह़ा  समय

 इसलिए  इसे  शुक्रशार  को  लिया  इसके  खिए  समय  बढ़ाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  हम  समय  बढ़ाएं  ?

 हा
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 थी  एचज०  और०  इसे  अगले  शुक्रवार  को  जारी  रखा  जांए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  7.00  या  8.00  म०  प०  तक

 भो  एच०  आर०  भारहाज  :  हम  7.00  म०  प०  पर  समाप्त  कर  सकते  हैं  और  फिर  इसे
 वार  को  ले  सकते  हैं  ।

 थऔ  सूधघीर  सिर्फ  यही  संविधान  के  निर्माताओं  ने  केन्द्र  और  राज्यों  के  धीय  |शैक्ति
 और  वित्तीय  संसाधनों  के  विभाजन  में  राज्यों  की  अपेक्षा  केन्द्र  को  बरीयता  दी  ।  राज्यों  को  अपने  क्षंत्रों
 के  विकास  के  लिए  संसाधनों  से  बंचित  किया  जा  रहा  बेरोजगारी  की  समस्या  हमारे  सम्पुख  हम
 अत्यन्त  गम्भीर  समस्या  से  निपटा  भाय  में  असमानता  और  लोगों  की  गरीबी  असीमित
 लिए  यह  आवश्यक  है  कि  इन  समस्याओं  से  उचित  तरीके  से  निपटा  जाए  ओर  इसके  लिए  एक  थोज॑ना
 आयोग  हो  ।

 समस्याओं  का  समाधांन  उचित  परिप्र क्ष्य  में  तथां  लोगों  की  भावनाओं  का  उचित  सम्मान
 कंर  नहीं  किया  गया  है  जिससे  पृथकतावादी  शक्तियों  नें  अपने  गलत  कार्य  करने  छुरू  कर  दिए  हम

 ऐसा  जम्मू  और  अंसभ  में  देख  रहे  हैं  और  हाल  में  हमने  यह  क्षारखंड  मुक्ति  मोर्चो  के

 आन्दोलनों  में  देखा  ये  सभी  मामले  राज्य  को  आधिक  रूप  से  वंचित  रखने  से  जुड़े  हुए  पर्भीर
 बेरोअंगारी  की  समस्या  के  कारण  ये  संभी  मुद्दे  उत्पन्य  हो  रहे  है  और  इनका  उचित  बरितज्ञ तय  में
 धाम  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमारा  भारत  एक  महाद्वीप  है  ।  इसकी  विविधताए  महाद्वीपीय  स्तर  की  जँति

 जीवन  का  प्राकृतिक  संसाधन  इत्यादि  के  सम्बस्ध  में  अंस्योधिंक  विंबिंध

 ताएਂ  हैं  और  इन  सभी  विविधताओं  को  एक  सूत्र  में  पिरोने  और  देश  में  एकला  और  अश्यंडता  कायम
 करने  के  लिए  हमें  हन  सबका  विकास  करना  हमें  समी  क्षत्रीय  ताकतों  और  संसुतियों  के  विकास

 पर  जोर  देता  हम  अपने  देश  में  दहन  समी  शक्षितियों  कों  संगठित  करना  चाहते  इसलिए  हमारे  दैश

 में  लोकतांत्रिक  मूल्य  भारतोयतां  +  प्रसार  को  अपनीोयों  इसे  कीम  करेगा
 कौम-सा  संगठन  यह  सब  करेगा  ?  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  गठित  की  जा  संकती  है  यह  पहुले  ही  गठित

 है  इसे  संबंधानिक  दर्जा  दिया  जाएं  ताकि  विभिन्न  राज्यों  और  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधि  तंथथा  केसा  के  प्रतिनिधि

 इकटडे  मिलें  और  इस  प्रकार  भिलें  कि  प्रत्येक  को  महसूस  हो  कि  दूसरा  भी  उसके  बराबर

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  राज्यों  और  केन्द्र  के  बीच  उत्पन्न  मतभेदों  का  समाधान  करेगी  और

 सभी  द्षीत्रों  के  संतुलित  सहधोग  की  भावमा  के  प्रसार  इत्यादि  के  लिए  उपाय  और  साधन  बताएुपोी

 इंस  उ्  एंव  हेतु  हँम  रॉष्ट्रीय  विकास  परिषद  चाहते  हैं  और  आर्थिक  विकास  तथा  क्षेत्रीय  संतुलित  विकास

 के  उद्देश्य  हेतु  हम  योजना  आयोग  चाहते  इस  संगठन  को  संवैधानिक  दर्जा  दिया  केस

 सरकार  के  लिए  नियोजित  विकास  का  अब  अनेक  क्षेत्रों  मे ंनियंतरण  को  ढीला  करना  वे  व्यापॉरिक

 शक्षततिमों  पर  निर्भर  हो  रहे  व्यापारिक  शक्तियों  ने  अमेरिका  और  ब्रिटेन  में  लौगों  को  कंथों  दिया  है  ?

 ये  पूर्णेहथा  व्यापारी  शवितयों  पर  निर्भर  रहते  हम  देखते  हैं  कि  वहां  पर
 गरीबी  बेरोजगारी  की

 दर  और  अधिक  बढ़  रही  अतः  वें  अपनी  बुंनियादों  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  कर  सके  वे

 मासब  जीवन  की  बुनियादी  आवश्यकर्ताएं  उपलब्ध  नहीं  करों  सके  इसलिए  हम  आजारी  शक्तियां

 नहीं  चाहते  लेकिन  यह  सामाजिक  शक्तियों  पर  निर्भर  होता  चाहिए  जोकि  हमारे  देश  के  लोगों  को

 यादी  दुविधाएं  उपलब्ध  कराएं  उनकी  बुनियादी  जरूरतें  पूरी  कराए गी
 ।  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि
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 राष्ट्रीय  चिकास  परिक्‍द  और  मोजना  आयोग  को  प्ंबरेधामिक  शर्जा  दिया  हमारा  देश  इसके  मोध्य

 है  ।

 मैं  इन  शब्दों  के साथ  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ओस्कार  फर्नासडीज  |

 की  ओस्कार  कर्माग्डीज  :  मैं  कन्नह  में  बोलना  चाठहूंगा  क्योंकि  भाषांतरण  की

 सुबिश्ञा  उपलब्ध  है  ।

 उपाण्यक्ष  महोदथ  :  लापने  इस  शम्बस्ध  में  सूचित  किया  है  ।

 ओसस्‍्कर  कर्माष्डीज  :  उपाध्यक्ष  मैं  माततीय  संदश््य  श्री  क्सि  असु  का  इस

 महत्त्वपूणे  संविधान  संशोधन  सम्बन्धी  विधेयक  को  लाने  के  लिए  हृदय  से  धस्यवाद  देता  हम  इस
 सब्मागीय  सभा  के  सदस्य  देश  की  जनता  के  प्रति  बचनबढ्ध  हैं  हमारे  सामने  प्रश्न  यह  है  कि  हम  कहां  तक

 जोगों  के  प्रति  अपनी  वचसबद्धताओं  को  पूरा  करने  में  सफल  हुए  वास्तव  में  यह  चर्ता  इस  प्रश्न  का

 उज्षर  पाने  के  लिए  है  इस  चर्चा  का  जिपय  है  कि  क्‍यों  हम  योजना  आयोथ  को  संवेधानिक  दर्जाद  सकते

 केकिन  सह्दी  अर्थों  में  इस  चर्चा  का  मूल  उद्देश्य  यह  है  कि  स्वतन्तता  के  समय  जनता  को  दिए  गए
 कायदे  को  हम  भिभाने  में  कहां  तक  सफल  हुए  मुख्यतः  चाद  दशकों  के  दोरान  हमारी  उपलब्धियों  पर
 चर्चा  की  जामी  चाहिए  ।  स्वतत्कता  के  समय  हसारेदेश  के  प्रामीण  शोग  बहुत  गरीब  आज  मुझे  इस
 बात  का  उल्लेश  करते  हुए  खुशी  हे  कि  यह  कम  होकर  1/3  रह  मई  यह  कंसे  क्ृम्भव

 हुआ  ?  यह  पंडित  जवाहर  लाल  लाल  बहादुर  इंदिरा  जी  तथा  राजीबजी  के  दृढ़  प्रयासों

 से  हुआ  है  जिसके  परिणामस्शकृप  हम  सभी  पंचवर्बीय  योजनाओं  को  सफलतापूर्वक  लागू  कर  सके  ।  हमसे

 गाजानुकूल  हरित  क्रांति  में  सफलता  प्राप्त  हमारा  मूल  कत्त  ब्यजनता  को  रोटो

 स्वास्थ्य  शिक्षा  मुविक्षए  तथा  नौकरियां  उपलब्ध  कराना  हमसे  हस  लक्ष्य  में  संतोषजनक  उपलब्धि

 प्राप्य  की  है  ।  मैं  अफ्ने  कपात्मबिश्वास  से  यह  कह  रहा  हूं  । पह  सच  है  कि  हस  समय  ।/3  जनसंस्या
 अभी  भी  यरीबी  रेखा  से  नोजे  गरीबी  दूर  करते  के  लिए  हमें  संसाधनों  का  ध्यानपु्ंक  इस्तेमान
 करना  विश्व  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  सकनौकी  रूप  से  शिक्षित  लोगों  की  संकया  बहुत  भ्रध्िक

 पंचवर्षीय  योजवाओं  के  माध्यम  से  देश  के  बिकास  के  लिए  मिचले  स्तर  से  ही  बुनियादी  सुविधाएं
 उपलब्ध  कशई  गई  मुझे  यह  जातकर  प्रसन्‍तता  हुई  है  कि  बिकास  के  बहुत  क्षंत्रों  में  अन्य  देशों  का

 मुकाबला  कर  सकते  मेरे  विचार  से  श्री  वित्त  बसु  के  प्रस्ताव  का  मुख्य  जोर  यहू  है  कि  हमने  पंचवर्षीय

 बोजता  के  माध्यम  से  कितनी  सफलता  प्राप्त  की  है  और  न  कि  योजना  आयोग  का  संबंधानिक  दर्जा  देने
 के  बारे  में  इसलिए  हमारे  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्री  शाजोब  गांधी  ने  इस  सदन  में  पंचायती  शब

 विधेयक  को  परुत:स्थ/पित  किया  था  उत्त  विश्वेयकू  का  उदेप्य  विभिरन  स्तरों  पररुशिकास  के  लिए  गांव  स्तर
 पर  तात्लुक  स्तर  जिला  स्तर  पर  लोगों  को  अधिकार  देने  के  बारे  में  वह  पार्टी  जो  इस  समय
 परिवर्तनों  के  लिए  कह  रही  है  उसको  उस  समय  विधेयक  का  विरोध  करता  चाहिए  मैं  आात्र

 आलोबना  से  बचने  के  लिए  यह  सब  कुछ  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  समूची  योजना  प्रक्रिया  लोगों  के  ही  हाथ  में

 होती  है  अमर  उस  समय  वे  सहमत  हो  जाते  ओर  राज्य  सभा  में  इसे  पारित्रुकर  दिया  जाता  ।

 अब  योजना  आयोग  केन्द्र  स्तर  पर  है  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  भी  केन्द्र  स्तर  पर  है  आज  हम
 यह  नहीं  कह  सकते  कि  हमने  योजना  आयोग  के  सभी  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  यो  जना  प्रक्रिया  को
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 अधिक  कारगर  भौर  लाभकारी  बनाने  के  लिए  हमें  राज्य  स्तर  पर  कार्यक्रमों  कौ  सुध्यवस्थित  करके  उसकी

 प्रक्रिया  में  तेजी  लानी  चाहिए  ।  केन्द्र  धन  आबंटित  करता  है  और  राज्य  भी  अंशदान  करते  यह  हमारी
 जिम्मेदा री  है  कि  केर  तथा  राज्य  स्वर  पर  भाम  लोगों  को  सहायमा  सिले  ।  योजना  आयोग  को

 निक  दर्जा  दिया  जाता  है  तो  योजना  आयोग  पांच  वर्षों  के  लिए  लेकिन  योजना  आ्रायोग  को  हमारी

 राजनैतिक  प्रणाली  में  कारगर  ढ़ग  से  कार्य  करता  कठिन  हो  जाता  यदि  केम्द्रीय  सरकार  बदलती

 है  तो  योजना  आयोग  का  स्वरूप  भी  बदल  जाता  एक  सरकार  ही  राष्ट्र  क ेविकास  के  बारे  में  कतिपय

 निर्णय  ले  सकती  यदि  कोई  नई  पार्टी  योजना  आयोग  के  पांच  वर्ष  पूरे  होने  से  पूर्ष  सत्ता  में  भाती  हैं
 तो  योजना  आयोग  कैसे  काम  कर  सकता  है  ।  नई  सरकार  का  अपना  चुनाव  घोषणा  पत्र  होगा  ।  लोगों  के

 प्रति  उसके  अपने  आश्वासन  उनके  वायदे  पूरे  करना  सरकार  के  लिए  अनिवाये  होता  है  ऐसी
 स्थितियों  में  दूसरी  सरकार  द्वारा  गठित  योजना  आयोग  अपना  काये  प्रभावकारी  ढ़ग  से  किस  प्रकार  कर

 सकता  प्रधानमंत्री  योजना  के  अध्यक्ष  होते  हैं  ।  यदि  योजना  आतोग  को  संवेधानिक  दर्जा  दिया  जता

 हैं  तो  आयोग  ऊपर  दिए  गए  कारणों  के  होते  हुए  किस  न्यायपूर्ण  ढंग  से  कार्य  कर  सकता  है  ?

 मेरे  सहगोगी  श्री  सुधीर  गिरि  ने  कतिषय  समस्याओं  वा  उल्लेख  किया  है  ।  जिसका  हमारी  सरकार

 इस  समय  सामना  कर  रही  है  यह  सच  है  कि  अनेक  क्षेत्रों  में  असंलुलन  कुछ  क्षेत्र  अध  विकसित  है
 और  कृछ  क्षेत्र  पिछड़े  हुए  विशेषतया  बहुत  से  तथा  आदिवासी  गरीबी  की  रेखा

 से  ऊपर  नहीं  उठ  यह  हमारा  कतेव्य  है  कि  हम  उन्हें  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उंठाए  और  उनका

 जीवनस्तर  सुधा रने  के  लिए  उन्हें  सभी  प्रकार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  इस  उद्देश्य  के  लिए  हमारे

 यहां  कुछ  विशेष  कार्यक्रम  पिछले  चार  दशकों  के  दौरान  हमें  अपनी  उपलब्धियां  कार्यक्रम  योजनाओं

 पर  चर्चा  करनी  होगी  ।  हमें  उन  क्षेत्रों  पर  भी  जिचार  करना  चाहिए  जितमें  हमें  सफलता  नहीं  मिली  ।

 इस  बारे  में  चर्चा  का  स्वागत  कछू गा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  महत्वपूर्ण  बिघेवक  के  उह्दे  श्यों  को  प्राप्त

 कर  लिया  गया  है  इसलिए  मैं  अपने  माननीय  सहयोगी  से  अनुरोध  करू  गा  कि  इस  मुद्दे  को  अतिष्ठान  का  '

 मुदृदा  न  बनाये  ओर  इसको  व।पिस  ले  लें  ।  मैं  केन्द्र  से  भी  इस  विपय  पर  गम्मीरता  रा  विचार  करने  के

 लिए  कहूंगा  ताकि  योजना  आयोग  ओर  अधिक  प्रभावकारी  ढंग  से  कार्य  कर  सके  ।  मुझे  आशा  है  कि
 माननीय  सन्त्री  चर्चा  के  दौरान  इन  समी  मुद्दों  का  उत्तर  देंगे  ।

 इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  चित्त  बसु  का  आभारी  इस

 विधेयक  पर  बोलने  का  मौका  देने  के  लिए  मैं  आपको  धःयवाद  देता  हूं  और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हूं  |
 |

 7.00  स्र०  प०

 क्रीमतो  दिलकुमारी  भण्डारी  मैं  मानतीय  सदस्य  शो  चित्त  बसु  द्वारा

 प्रस्तुत  इस  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  जिसमें  संविधान  से  ही  अधिकार  प्राप्त  विकास

 परिषद  तथा  योजना  आयोग  को  संवैधानिक  दर्जा  देने  के साथ  साथ  उनके  नियोजन  तथा  कार्यों  को  अच्छी

 तरह  से  परिभाषित  करने  के  लिए  कहां  गया
 ः

 योजना  आपोग  से  आगा  की  जाती  टै  कि  वह  देश  के  आशिक  विकास  की  गति  हे  दिणा  दे
 निरूुपण  और  निर्धारण  करने  तथा  अम्तर  प्टीय  आर्थिक  प्रणाली  की  गलाकाट  प्रतिस्पर्धा  में  भारत  की
 स्थिति  को  मजबूत  बनाये  |  लेकिन  उजैसाकि  माननीय  श्री  चित्त  बसु  ने  दीक  ही  कहा  है  कि  यह

 बहुत  दुःख  ओर  चिन्ता  का  विषय  है  कि  योजना  आयोग  भारत  सरकार  का  एक  ऐसा  अनुपयोगी  तथा

 3280



 10  1914  संविधान  विधेयक

 _  मौकरशाही  प्राप्त  संगठन  बनकर  रह  गया  है  जिसके  पास  न  कोई  प्राधिकार  न  कोई  शक्तित  है  और  न

 ही  कोई  पहल  करने  की  भावना  और  सोद्देश्यता  है  ।

 जैसा कि  माननीय  सदस्य  आकर  कहा  करते  हैं  कि योजना  आयोग  एक  संवैधानिक  बाह ये  निकाय

 है  जिसे  राज्यों  के  आकार  तथा  उनकी  भौगोजिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखे  बर्गर  राज्यों  की  व्यय  योजना

 का  निर्धारण  और  राज्यों  को  ऋण  ठ  अनुदान  प्रदान  करने  का  अति  महत्वपूर्ण  कार्य  सौंपा  गया  भारतीय

 अर्थव्यवस्था  के  गणील  और  विविध  स्वरूप  को  देखते  इसके  कार्यकेरण  के  तरीके  की  पुनः  जांच

 करने  की  आवश्यकता  है  ।

 महोदय  देश  में  बहुत  तेजी  से  हुए  उदारीकरण  के  उपायों  के  कारण  देश  के  बदलते  जा  रहे  आधिक
 और  ओऔद्योगिक  परिवेश  की  देखते  हुए  सिक्किम  जैसे  छोटे  राज्य  अपने  बारे  में  काफी  बिंतित  हो  गए  हैँ
 जैसाकि  सभी  मातनीय  सदस्य  मुझ  से  सहमत  होंगे  कि  राश्य  सरकार  द्वारा  सिविकम  को  अ्थध्यवस्था  की

 मुख्यधारा  में  दिलाने  के  लिए  1975  में  भारत  के  साथ  विलय  होने  से  लेकर  अब  तक  अनेक  साहलिक
 कदम  उठाये  जाने  के  बावजूद  सिक्किम  एक  पिछड़ा  राज्य  बना  हुआ  जबकि  मैं  इस  रूप  के  पिछड़ेपन
 के  ऐतिहासिक  कारणों  में  नहीं  जाना  चाहता  फ़िर  भी  मैं  आपका  ध्यान  राज्य  के  बुनियादी  ढांचे  की
 दयनीय  अवस्था  की  ओर  दिलाना  चाहती  योजना  आयोग  और  केन्द्र  सरकार  को  उसको  उच्त  राज्य
 के  प्रति  निष्क्रियता  और  लापरवाही  के  लिए  क्षमा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इससे  अत्याधिक  क्षेत्रीय  असंतुलग
 और  इस  राज्य  की  स|माजिक  स्थिति  संकटोन्मुख  हो  गयी  मेरे  विचार  से  यदि  केन्द्र  सरकार  सिक्किम
 जैसे  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  सर्वागीण  विकास  के  लिए  प्रौद्योगिक  को  बुनियादी  ढ़ांचा  और  संस्थागत

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  व्यापक  तथा  सुविचारित  प॑  केज  कार्यक्रम  नहीं  तैयार  करायेगी  तो
 इन  क्षेत्रों  का  आधथिक  पिछड़ापन  निश्चित  रूप  से  राजनेतिक  अध्षंतोष  के  रूप  में  प्रकट  होगा  ।  इस  पंकेज
 पर  यह  सोचे  बिना  विचार  किया  जाना  चाहिए  कि  हस  राज्य  में  किस  पार्टी  की  सरकार  इस  मामले
 में  राजनैतिक  दुष्टिकोण  नहीं  अपनाना

 हु

 छोटे  राज्यों  खासतोर  से  पहाड़ी  क्षेत्रों
 के

 साथ  भेदभाव  य  असहुदयता  के  व्यवहार  से  स्पष्ट
 झलकता  है  कि  योजना  आयोग  अपने  सोहश्यता  और  निष्पक्षता  खो  चुका  मैं  एक  उदाहरण  देना

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पिछड़े  क्षेत्रों
 मे ंऔद्योगिक  उद्यमियों  को  बढ़ाता  देने  के  लिए

 सरकार ने  पूरे  देश  में  विकास  केन्द्रों  क ेगठन  की  एक  योजना  को  कार्याम्वित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।
 वाधिक  रिपोर्ट  के अनुसार  इन  विकास  केन्द्रों  का  सबसे  अच्छा  बुनियादी  ढावा  प्रदान  किया  लेकिन
 अफसोस  की  बात  है  फि  पिछड़े  राज्यों  की  सूची  में  सिक्किम  का  ताम  फिर  नहीं  आया  है  जबकि  पूर्योस्तर
 के  सभी  सात  राज्यों  में  इन  विकास  केन्द्रों  का  श्राउधान  किया  गया  है  औद्योगिक  विकास  की  दृष्टि  में  इनके
 से  कुछ  राज्य  निश्चय  ही  सिक्किम  की  तुलना  में  अधिक  अच्छी  स्थिति  में  है  मैं  यह  समक्ष  नहीं  पा  रहा  हूं
 कि  पिछड़े  राज्यों  की  सूची  बताने  में  कौत  सी  सामाजिक  अधिक  व  राजनैतिक  बातों  को  ध्यान  में  रखा
 गया  है  ।  ईमानदारी  से  कहती  हूं  कि  मुझे  इन  राज्यों

 को और  अधिक  आधिक  सुविधाएं  मिलने  से  मुझे
 खुशी  है  लेकिन  इन  मापदण्डों  बनाने  में  सरकार  के  कपटपूर्ण  रवेये  के  प्रति  मुझे  दु:ख  इससे  लोगों  के
 मन  में  यह  संदेह  उत्पर्त  हो  गया  है  कि  क्या  सरकार  सिक्किम  को  देश  के  औद्योगिक  नक्शे  पर  लाना  भी
 बाहती  है  या  नहीं  ।  मैं  यहां  पर  यहू  भी  बताना  बाहूंगी  कि  जब  ने  सिक्किम  भारत  का  अग  बना  है  वब  से
 एक  भी  उद्योग  वहां  नहीं  लगाया  गया  आधथिक  सहायता  की  भारी  कमी  ने  सिक्किम  के  औद्योगिक
 विकास  में  निजी  क्षेत्रों  को  प्रवेश  से  रोक  दिया

 केवल  इसी  संदर्भ  में  मैं  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  ध्यापक  मामले  को  उठाना  बाहती  पहाड़ी
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 तुदानों  की  मांगों  पर  चर्बा  मतदान  की  समवन्‍-तालिका  में  परिवर्तन  30  1992

 तथा  पबंतीय  क्षेत्र  मिलकर  हमारी  आर्थिक  तथा  सुरक्षा  ध्यवस्था  के  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  जन  बनते  हैं  ।

 यह  बड़े  आश्चयं  की  बात  है  कि  योजना  आयोग  इन  क्षेत्रों  की  समस्याओं  को  कभी  भी  अलग  से  पहचान
 नहीं  पाया  है  और  उनके  सतत  विकास  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  निर्धारित  कर  सका  सभो

 विकास  परियोजनाओं  में  एक  और  इकाई  बढ़ाने  की  आवश्यकता  पर  बल  देने  और  उनसे  धन  का  उचित

 अंश  दिलाने  के  अनुरोध  के  लिए  1990  में  पहाड़ी  राज्यों  के  मुखपरमंत्री  नवें  वित्त  आयोग  के  अध्यक्ष  से  एक
 साथ  मिले  परन्तु  सेस  कार्य  वाही  के  रूप  में  इसका  कोई  प्रतिफल  नहीं  निकला  है  ।

 मुझे  इसका  कोई  कारण  प्रतीत  नहीं  होता  कि  योजना  आयोग  विशेष  रूप  से  पहाड़ी  क्षेत्रों  के
 विकास  के  लिए  एक  पृथक  तथा  सशक्त  कक्ष  क्यों  नहीं  स्थापित  कर  सका  ।  इस  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेआर्थिक

 विकास  को  बढ़ावा  मिलता  ओर  आथिक  एकीकरण  की  प्रक्रिया  में  सहायता  मिलती  ।

 जैसा  श्री  चित्त  बसु  मे  सुझाव  दिया  है  कि  जब  तक  योजना  आयोग  का  स्वरूप  निष्पक्ष

 उद्देश्यपूर्ण  और  साहसिक  संगठन  नहीं  बन  जाता  मुझे  आशंका  है  कि  उदारीकरण  के  सभी  उपायों  की
 परिणति  केवल  क्षेत्रीय  असंतुलन  ही  उत्पन्न  करेगी  जिसके  दुद्धदायी  परिणाम  होंगे  इन  सभी  मुद्दों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 अनवातों  को  माँसों  पर  शर्खा  तथा  मतदान  को  में  परिथ्षतंन

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  स्याय  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रंगराजन  :  महोदय  आपकी  अनुमति  मैं  घोषणा  करता  हूं  कि  जैसा  जाज  माननीय

 अध्यक्ष  के  साथ  नेताओं  की  मीटिंग  में  निणेय  किया  गया  नागरिक  आपूर्ति  सथा  सार्वजनिक  वितरण
 मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  करने  के  साथ-साथ  ग्रामीण  छाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालयों

 की  अनुदानों  कौ  मांगों  पर  भी  चर्जा  की

 यह  भी  भिर्णेय  किया  गया  था  कि  इन  मंत्रालयों  की  अनुदानों  की  मांगों  के  लिए  आवंटित  समय

 भा०  धण्टे  से  बढ़ाकर  दस  धण्टे  कर  दिया  जाये  ।

 मैं  आपको  यह  भी  सूचित  करना  चाहूसा  हूं  कि  यह  भी  निर्णय  लिया  वया  था  कि  वाणिज्य  मंजरासय

 की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  विदेश  कार्य  मंत्रालय  तथा  श्रम  मंत्रालयों  के  अलुकानों  की  मांगों  पर

 चर्चा  पूरी  हो  जाने  के  बाद  ही  की  मुझे  आणा  है  सदन  इस  प्रबन्ध  व्यवस्था  से  सहमरा  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  संसदीय  कार्य  मंत्री  द्वारा  घोषित  इस  व्यवस्था  से  सदन  सहमः

 है  ।

 फछ  भामनोौव  सबस्य  :  जी  हां  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  : सभा  कल  11  म०  पू०  पर  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 7.08  स्र०  १०

 तत्पश्यात  लोक  सभा  31  1992/11  1914

 के  ग्यारह बजे  तक  के  लिए  स्थगित हुई
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 6)  1992  प्रतिलिप्यधिकार  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  लियमों  संस्करण  )
 के  नियम  379  झौर  382  के  अंतर्गत  प्रकाशित  प्ोर

 सनसाईट  2265,  डा०  सेन  सार्ग  ,  द्वारा  मुद्रित  |


